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निवेदन 


लगातार बहुत से वर्षों की मेहनत ओर बड़ी-बड़ी कुर्बानियों फ़रे 
बाद १४ अगस्त १६४७ का दिन आया है, जिसे कि कुछ अंश में . 
: भारतवर्ष का स्वाधीनता-दिवस कह जा सकता है। असल सें इस दिन 
हमें आजादो नहीं मिली है, सिफे हमारी आजादी का रास्ता साफ हुआ 
है । १५ अगस्त ने हमें खंडित भारत ही दिया है; हाँ, इस बात की 
सम्मावनाएँहै कि यदि हम उचित ढग सेओर होशियारी से काम करें तो 
हमारा अखंड ओर स्वाधीन' भारतवर्ष का लक्ष्य भी पूरा होकर रहेगा | 
हमें जैसे एक ओर प्राकिस्तान की समस्या को इल करना है, दूसरी ओर 
लगभग छु+ ठौ की संख्या वाले, और जगह-जगह बिखरे हुए देशी 
राज्यों को, उनकी नौ करोड़ जनता को, स्वाघीन करना है । यह स्पष्ट 
;दै कि जब तक हमारी रियासतें अपने शासकों की निरंकुशता या एक- 
तंत्री हुकूमत से मुक्त नहीं होतीं, भारतवर्ष को आजाद समझना ठीक 
नहीं है । इस लिए हमारा कतेव्य है कि अपने रियासती भाइयों के 
साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर उन्हें आ्राजाद करने में भरसक भाग लें । 
इस दिशा में एक खास काम यथेष्ट साहित्य तैयार करते रहना है | 

श्रव देशी राज्यों की पुरानी गायाश्रों से संतुष्ट न रहा जाय । किसी 
नरेश के चन्द्रवंशी या धूयवन्शी आदि होने से उठके वर्तमान दोषों 
को ढकने का काम लेना वंशामिमान का दुरुपयोग करना है| यदि 
प्राचीन या प्रतिष्ठित कुल का अमिमान करनेवाले व्यक्ति अपने उत्तर 
दाइत्व को नहीं समभते तो यह और भी अधिक दुःख और शोक का 
विधषय है | इसी तरह यदि किसी राज्य में अच्छे सुन्दर वैमवशाली 
राजभवन, हवाई महल या अन्य इमारते' तथा बाग-बगोचे हैं; हाथी, 
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मोटर, घोड़े, बग्गी, पालकी श्रादि साजोसामान है; गैस और बिजली 
की रोशनी है तो उससे भी हमारी दृष्टि कलुषित न होनी चाहिए । 
हमारे सामने विचार यदद रहनां चाहिए.कि राज्य का श्रर्थ है, जनता 
का राजनीतिक संगठन --वह संगठन जिसमें शासक एक आवश्यक अंग 
तो है, पर वह एक अंग मात्र ही है। राज्य में दिखलाई देनेवाले 
वैभव के सम्बन्ध में हमें सोचना चाहिए कि उससे जनता का क्‍या हित 
साधन होता है | यदि कोई शासक राजमहल में ऐवश्य का उपभोग 
कर रहा है, और जनता भूख-प्यात से व्याकुल है,श्रौर अपनी बाणी:या 
लेखनी का उपयोग करने से भी वंचित है तो यह बाते शासक ओर 
शासित दोनों के लिए शोचनीयं है | | 

निदान, देशी राज्यों के सम्बन्ध में विशेष आवश्येकर्ता ऐसे साहित्य . 
की है, जिससे पाठकों को मालूम हो कि रियासतों को राजनीतिक 
समस्याएँ क्‍या है, इनकी शासंनपद्धति कैसी'है, उसमें क्या दोष हैं, 
जिन्हें दूर करने पर उसे उत्तरदाई शासन कहा जा. सकेगा, और देशी 
राज्य भारतीय संघ की सुयोग्य इकाई बनकरं देश की उन्नति ओर 
समृद्धि में यथेष्ट भाग ले सकंगे | 

हमने इस पुस्तक को पहली बार सन्‌ १६२६ में लिखना आरम्म 
किया था, पर कुछ सामग्री मिलने की इन्तजारो में, तथा हमारे दुसरे कर्मों 
में लग न्ञाने के कारण काम बीच में रक्त गया और यह तेरह वर्ष बाद 
प्रकाशित हो सकी । वह अगस्त १६४२ के आन्दोलन का समय था | 
अधिकांश रियासती नेता नजरबन्द हो गए ये, या जेल-जीवन बिता रहे 
थे हमारे कुछ मित्रो ने वहाँ ही इस पुस्तक का स्वागत किया । अस्तु, 
जो कायकर्ता बाहर थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इसका प्रचार करना 
अपना कतंव्य समझा । इघर, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने इस 
पुस्तक को मध्यमा (विशारद) और उत्तमा (रत्न) परीक्षा के पाख्यक्रम 
में रखा इस प्रकार हमारे विशेष प्रयत्न किए ब्रिना ही पुस्तक योग्य 
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पाठकों के हाथों में पहुँचती रही । ६. 
इस पुस्तक का पहला संस्करण सन्‌ १६४६ के आरम्भ में ही 
-संमोत्त हो गया था, और हमने भी उंसी वर्ष इसका संशोधन करके 
दूसरा से ह्करण. छुपाने का विचार कर लिया था। पर कागजके संकट के - 
कारण वह विचार पार न पड़ा।यह भी सोचा गया किइसका पहला माग 
ही प्रकाशित कर दिया जाय, पर वह भी न हो सका | सन्‌ १६४६ के 
* अन्त में विधान-सभा का काम शुरू हो जाने के बाद देशी -राज्यों के 
सम्बन्ध में विचार करते-करते एक नयी पुस्तक लिखी गयी--भारतीय 
संघ और देशी राज्य? । परन्तु जब कि 'देशी राज्य शासन? के ही छुपाने 
की व्यवस्था नहीं हो रही थी, नयी पुस्तक छुपाने की - बात ही क्या 
थी | फिर, इस नयी पुस्तक में जिन विषयों का विचार किया गया था 
उनमें से कुछु का अन्तिम स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया था | इस लिए 
यह सोचा गया कि उसकी. जो बातें विशेष उपयोगी हें, उन्हें दिशा 
रांज्य शासन? के पहले भाग में मिला दिया जाय। दूसरे भाग-को 
तो स्थागित ही कर दिया गया था | हाँ, यह विचार मन में रहा कि 
उसमें से नमूने के तोर पर कुछ राज्यों की शासनपद्धति का परिचय 
” दिया जा सके तो अच्छा है। 
आखिर, कागज की व्यवस्था हो जाने पर पुस्तक के दोनों माग 
छुपाने का निश्चयं किया गया। पर पुस्तक की कीमत न बढ़े इस 
विचार से इसका आकार परिमित ही रखना था। इसलिए इसके पृष्ठों में 
अधिक से अधिक पाख्य सामग्री देने के अलावा, यह भी सोचा गया 
कि खासकर इसके दूसरे भाग के विषय को कहां तक और किस प्रकार 
संक्षिस किया जाय। क्योंकि “देशी राज्यों को जनजाग्र॒ति” एक अलग 
पुस्तक लिखली गयी है, इस लिए इस पुस्तक से उस विषय को सहज 
ही निकाला जा सका | फिर भी कुछ बातों को सक्तिप्त करना था| 
इसके लिए, कितनेःही एृष्ठों को दुबारा लिखना पड़ा।.इस काम में ब्रहुत 
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हुईं। सन्‍्तोष यही था कि आ्राखिर पहले तैयार की हुई सामग्री का कुछ 
तो उपयोग हो जायगा | 

सन्‌ १६४७ देशी राज्यों की व्यवस्था में बड़े-बड़े परिर्तनों का समय 
रहा है| स'योग से पुस्तक छुपने फे समय (अगस्त में) बहुत से परि- 
वर्तनों का निश्चित रूप सामने आ गया | पुस्तक में नयी से नयी बातों 
का समावेश हो सके, इसके लिए. हमने भरसक प्रयत्न किया है। पाठकों 
को पुस्तक पढ़ने से मालूंम हो जायगा कि इसमें अगस्त और सितम्बर 
१६४७ तक की नयी बातों का समावेश है । 

इस पुस्तक में ज्ञिस सामग्री की सहायताली गयी है, उसका उल्लेख 
ययास्थान किया गया है। श्रद्धेय श्री० विजयसिंह जी 'पशथ्िक! ने इस . 
पुस्तक के पहले स स्करण की प्रस्तावना लिखो थी, उसका आवश्यक 
' अंश कृतशता पूर्वक इस सस्करण में भी दिया जा रहा है | अपनी नयी 
पुस्तक दिशी राज्योंकी जनजागति? के बास्ते उपयोगी सामग्री स ग्रह करने 
के लिए हमने मई और जून १६४७ में देहली, जयपुर, जीघपुर और 
अजमेर की यात्रा को थी। इस यात्रा में 'देशी राज्य शासन? की स शो- 
घित प्रति भी हमारे पास थी। देहली में मित्रवर श्री० जगदीशप्रसाद 
जी चतुर्वेदी बी० ए०,एल-एल० बी० से हमें इस रचना के स शोधन में. 

अच्छी सहायता मिली । भ्री० पूर्णंचन्द जी जैन एम० ए० साहित्यरत्न 

सम्पादक साप्ताहिक 'लोक वाणों? और स'युक्त सम्पादक देनिक 'लोक- 
वाणी! (जयपर), श्री० अचलेश्वरप्रसाद शर्मा, सम्पादक 'प्रजासेवक! 
(जोधपुर),और भ्री० रामनारायण जी चौघरी सम्पादक नया राजस्थान! 
(अजमेर) से भी कुछ विषयों पर विचार-विनिमय हुआ। रियासती 
विषयों के अश्रच्छे साहित्यकार होने के कारण इन मित्रों की इस पुस्तक में 
स्वभावतः विशेष उचि थी। हम इसे कहां तक उपयोगी बना सकें हैं, . 
इसका निर्णय तो सुयोग्य पाठक करेंगे, हां, हम यह. कह सकते हैं कि 
इमने श्रस्वस्थ होते हुए भी इसके लिए भरसक कोशिश की है। 
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मैं उन सजनों का कंतश्ञ हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के पहले संस्करण 

को, उसमें कुछ अनिवायय न्यूनताएँ होते हुए भी, खूब अपनाया और 
उसका अपने-अपने क्षेत्र भी निष्काम भाव से प्रचार किया। आशा है, 
' इस संश्करण को भो ऐसे प्रेमी सज्ञन काफी संख्या में मिलेंगे | 
इत ग्रन्थमाला को ऐसे महानुभाबों का सहयोग बरात्र मिलता रहा हे, 
आर आशा है, मिलता रहेगा । 

विनी 

त्रीत 


'देशी राज्यों की जनजागृति! पुस्तक छपनी आरम्भ हो 
गयी है। इसकी विषय-सूची इस पुस्तक के अ्रन्त में दीं गयी है। 
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क्षमा याचना 


, हमारा स्वास्थ्य ठीक न होने से पुस्तक में कहों-कहीं प्रफकी श्रशुद्धि 
रह गयी है । उदाहरण के तोर पर प्रष्ठ १११ में विधान-सभा के सदस्य 
ब्रिटिश भारत के, २६३ और देशी राज्यों के ६१ छुप गये हैं। असल में 
ये क्रमशः २६२ ओर ६३ होने चाहिए थे । [ श्रागे के प्रृष्ठों में देशी 
राज्यों के सदस्यों की संडया ६३ बतायी ही गयी है। ] आशा है, 
विचारशील पाठकों को प्रूफ की अशुद्धियों से कोई श्रम न होगा, और 
-वे हमारी विवशता का: विचार करते हुए हमें क्षमा करेंगे। 

“>लेखक 


समपंण 


देशी राज्यों कौ जनता के संकट दूर करने तथा उत्तरदाई . 
शासन स्थापित करने के लिए अनेक महानुभावों ने समय- 
समय पर बड़े बड़े कष्ट.सहे हैं, यहाँ तक कि वे जीते-जी. 
शहीद हो गये हैं; उनमें से बहुत-सों के शुभ नाम यथेष्ट 
रूप से प्रकाश में नहीं आये हैं। उन ज्ञात और अज्ञात 
सभी सज्जनों को सादर बन्दना करके यह पुस्तक ऐसे सब पुरुषों 
और द्रियों, युवकों तथा बृद्धों को श्रद्धा सहित समपंण की 
जाती है, जो रियासती जनता-जनादन की सेवा-पूजा में अपना 
सवस्व न्‍्योछ्दावर कर रहे हैं, जिनकी संख्या भारत-माता के 
सौभाग्य से उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और जिनके त्याग 
ओर बलिदान के फल-स्वरूप देशी राज्यों का शासन निकट 
भविष्य सें ही उत्तरदाई तथा जन हितकारी होनेवाला है । 

विनीत क्‍ 
भगवानदास केला 


प्रस्तावना 


श्री० भाई भगवानदास जी केला राष्ट्रीय जागृति के उन मक 


सेवकों में से हैं, जिन्हें सेवा की लगनहोती है। यदि वे अवसरवादी और : 


चतुर कहे जानेवाले लेखकों में से-होते तो आज वे. न केवल सुखमय 
जीवन बिताते होते, बढ्कि देश के ख्यातनामा प्रकाशकों में भी ' उनकी 
गणना होती । किन्तु वे केवल लोगों की सेवा और शान-बृद्धि की दृष्टिसे 
काम करनेवालों में सेहें | लोगों की, खासकर धनिकों और रईसों को गन्दी 


रुचियों को सन्तुष्ठ कर साहित्य के गन्‍्दे होने, की परवाह न केरंके, 


श्रपना स्वार्थ सिद्ध करने की प्रद्कत्ति उनके ,स्वभाव में हो नहीं है। 
यही कारण है कि वे आज भी वेसे ही सुदामा? बने हुए हैं, जैसे 
शायद इस उद्योग को शुरू करने के समय थे । साहित्य-सेवा करने में 
अद्वितीय होने पर भी आज उनकी गिनती साहित्य-मंदिर के पुजारियों 
: में यथेष्ट रूप में नहीं की जाती | उनकी यह स्थिति ही हमारे सांहित्य- 


न 


प्रेम श्रोरं हमारी अ्रभिदचियों पर इतनी कड़ी . ओर स्पष्ट टिप्पणी है . 


कि उस पर कुछ लिखना सूय्य को दौप॒क दिखाना है।. 
भाई केला जी राष्ट्रीय जाणति के मक सेवक होने के साथन्सताथ 
राजस्थानी भी हैं; आप जेसलमेर के निवासी हैं । ऐसी दशा में स्व- 


भावतः आपको इस बात का बड़ा खेद बना रहा कि वे राजस्थान के. 
सम्बन्ध में कोई पुस्तक लिख और प्रकाशित नहीं कर 'पाये। देशी 


राज्यों के सम्बन्ध में हिन्दी में साहित्य है भी बहुत कम | अंग्रेजी : में 
कुछ पुस्तक हैं, किन्तु प्रथम तो वे अधिक मूल्य की हैं, दूसरे सर्व- 


साधारण उनसे कोई लाभ नहीं उठा संकते | हिन्दी में तो यह स्थिति 


है कि यदि कोई पाठक देशी राज्यों के नाम और आंकड़े जानना चाहे 
तो उसे इस आवश्यकता की पूर्ति करनेवाली कोई पुस्तक नहीं मिलेगी। 


फिर, राज्यों की प्रथक्‌ परिस्थिति; शासन-पद्धंति और संस्थाओं के . 
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आ्राधुनिक इतिहास की तो बात ही क्या | आज राजपूताना वाले दक्षिण 
के राज्यों की शापनपद्धत से सवंधा अपरिचित हैं, ओर पंजाब वाले 
उड़ीसा या आसाम आदि के राज्यों श्रोर उनकी प्रजा के विषय में 
अन्धकार में हैं । 

श्री० केला जी ने एक ऐसी पुस्तक लिखने का उपक्रम किया, 
जिससे पाठकों को देशी राज्यों की राजनीतिक समस्यात्रों, शासनपद्ध ठि 
ओर नागरिक स्थिति का आवश्यक शान हो जाय | उसी उ्लयोग का . 
परिणाम यह रचना है | कागज की कमी और आर्थिक अ्रसुविधाश्रों के 
कारण, उनके लिए पुस्तक के कलेवर को यथा-साध्य छोटा रखने का 
प्रयत्न करना अनिवाय था | फिर भी उन्होंने. उपलब्ध सामग्री का अच्छे- 
से-श्रच्छा उपयोग किया है, ओर पुस्तक फो देशी राज्यों के निवासियों 
के लिए अ्रधिक से अ्रधिक उपयोगी बनाने की चैष्टा की है। इस सब 
से ऊपर, केला जी ने निस्पक्षु भाव का ध्यान रखा है। उन्होंने इस 
पुस्तक को न किसी विशेष विचार-घारा का साधन बनाया है और न 
किप्ती विशेष बात फे विरोध करने का श्रस््र। उन्होंने यथा-तथ्य स्थिति का 
वर्णन श्रवश्य स्पष्टता से किया है। इस पुस्तक में भारतवष के प्रत्येक 


भाग के देशी राज्यों की शासन-शैली ओर नये सुधार आदि के बारे में 
बहुमूल्य सामग्री भरी हुई है । 


में श्री० केला जी को इस पुतक के लिखने और इस कठिन 
समय में भी प्रकाशित करने के लिए बचाई देता हूँ और आश। करता 
. हूँ कि राजस्थानी और देशी राज्यों के प्रश्नों में दचि रखनेवात्ते हि 
भाषा-भाषी इसे अपनाकर उन्हें इस दिशा में अपनी अन्य आकां- 
चषाएँ पूर्ण करने के लिए, उत्साहित करेंगे | 


नवसंदेश कार्यालय, ) ह विजयसिंह पथिक 


अागरा 
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दूसरा भाग 
बीसवां अ्रध्याय 
प्रस्तावना | | पृष्ठ १३४०-१२६ 
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४ * | पृष्ठ १३६०-१४१ 
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पहला साग 


पहला अध्याय 
विषय प्रवेश 


भोगोलिक तथा जातियत दृष्टि से देशी राज्यों के तथा भारत- 
चर्ष के अन्य भागों के निवासी एक और अविभाज्य हें । 
है पे --सम० गांधी 
साधारण परिचंय--भारतीय राजनीति का एक खास विधघय 
देशी राज्यों या रियासतों की शासनपद्धति है । इन राज्यों का कुल 
क्षेत्र कल ७, १२, ४०८ वर्गमील श्रौर आबादी (१६४१ की गणना के 
अनुसार) ६,३१,८६,००० है। यह क्षेत्रफल भारतवर्ष के कुल 
ज्ञेत्रल का लगभग ४० फीउदी, और यह आबादी कुल आबादी की 
करीब एक-चोयाई है। ये राज्य भारतवर्ष के किसी एक ही हिस्से में 
इकट्ठें न होकर जहा तहां बिखरे हुए हैं; उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 
और मध्य--समी मार्गों में हैं । 
इनकी संख्या समय-समय पर बदलती रही है। मांडफोड रिपोट 
(सन्‌ १६१८) के समय तथा उससे पहले ये राज्य लगभग सात सो 
थे। पीछे कुछ छोटे-छोटे रजवाड़े बड़े-बड़े राजाओं के अधीन किये गये । 
भारतीय राज्य जांच कमेटी (बटलर कमेटी) ने, जो २६२७ में नियुक्त 
हुई थी, श्रपनी रिपोर्ट में ५६२ राज्य होने की बात कही । सरकार द्वारा, 
१ जनवरी १६२६ तक ठीक करके प्रकाशित 'दि इंडयन स्टेट्स! पुस्तक 
में ५६० राज्यों का व्योरा दिया गया। १६३४ में वर्मा अपने राज्यों सहित 
भारतवर्ष से अलग किया गया, तथापि सरकार के सन्‌ १६४० ई० के 


है 


र्‌ ' देशी राज्य शासन 


प्रकाशन&9 में देशी राज्यों का जो विवरण दिया गया, उसके हिसात्र 
से उनकी संख्या ५८४ थी। इत वर्ष (१६४७) विधान सभा के लिए, 
देशी राज्यों सम्बन्धी जो वक्तव्यां| सरकारी तौर पर तैयार किया गया 
था, उसमें भी ५८४ देशी राज्यों का ही विवरण दिया गया है | बात 
यह है कि अधिकांश राज्य बहुत छोटे-छोटे है, इनमें से कुछ को 
दुसरों से मिला कर, या अलग करके सरकार ने समय-समय पर 
इनकी संख्या में कमी-बेशी की है । 

क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विविध राज्यों में बड़ा श्रन्तर 
है। श्री० शान्तिधववन जी ने सन्‌ २६३६ में हिसाब लगा. कर 
बताया था कि क्षेत्रफल, जनसंख्या और आय के विचार से ५८४ देशी 
राज्यों का वर्गीकरण किस किस प्रकार होता है। उनका दिया हुआ 
जनसंख्या और आय का व्योरा तो अर बहुत बदल गया है, इसलिए यंहाँ 
सिफ क्षेत्रफल के"विचार से किया हुआ वर्गीकरण दिया जाता है+- 


५०,००० वर्ग मील से अधिक अर ह डरे 
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घड जिदाता०-घातेव ० (86 [पएततेंद0 3>09६68- 
[एक्ाश्गावे॥०व 504६ठ6घच6ता ठप विवीधा 98825-. 
* घहाव आर दि इन्डियन स्टेट्स ?? * हि 


- विषय प्रवेश ३ 


इस प्रकार कोई कोई राज्य अपने बिस्तार में भारतवर्ष के एक-एक 
प्रान्त के बराबर है, कुछ रियासतें यहाँ के एक-एक जिले या तइंसील 
के बराबर, हैं, और बाकी सत्र तो मामूली कस्बे या गाँव जैसी या उन 
से भी गई-बोती हैं। ऐसे राज्य अंगुलियों पर ग्रिने जाने योग्य ही हैं, 
जो अपने निजी साधनों के बल पर सुब्यवस्थित ओर लोकोपयोगी 
शासन चला सकें-ऐसे मां तो अनेक राज्य हैं जिनमें सौन्‍्सो 
आदमी मी नहीं रहते ओर जिनकी सालाना आमदनी , सो रुपये 
से भी कम है। ऐसे राज्य” और इनके 'राजाः अजीब दिल्लगी की 
चौज़ हैं । 
शी राज्यः का अथ>-देशी राज्यों सम्बन्धी अ्रन्य 
बातों से पहले हम 'देशी? और राज्य” आदि शब्दों पर कुछु विचार 
करले' । अंगरेजो माषा के 'नेटिवः शब्द को जगह हिन्दी में देशी शब्द 
का व्यवहार होता है। परन्तु अंगरेज प्रायः 'नेटिव? शब्द का प्रयोग 
श्रपमान-घूचक भाव से करते हैं । इसलिए यहाँ. आन्दोलन होने पर 
उसकी जगद अ्रक्सर 'इडियन? (भारतीय) लिखा जाने लगा | मारत- 
वर्ष के देशी राज्यों को अ्रत्र 'नेटिव”ः स्टेट्स न कह कर इंडियन? 
स्टेट्स कहा जाता है। हिन्दी में देशी शब्द 'भारतीय? या “जो विदेशी 
न हो? अर्थ में पहले की तरह चला जा रहा है । 
शशज्यः एक पारिमाषिक शब्द है, जो उठ जनसमूह के लिए कास 
आता है, जिसका राजनीतिक धगठन हो, और जो अपने क्षेत्र में पूर्ण 
स्वतन्त्र हो; किसी दूसरे के अधीन न हो । इस तरह राज्य के ये तत्व 
होते हँ--(१) जनता, (२) भूमि, (३) राजनीतिक संगठन और (४) 
प्रभुत्व शक्ति | इस वात का ध्यान रखते हुए, भारतवर्ष के देशी राज्यों 
में से किसी एक को भी असल में राज्य” नहीं कहा जाना- चाहिए, पर 
व्यवहार में इनके लिए अंगरेजी का- स्टेट” शब्द काम आ रह हैं, शरीर 
हिन्दी में इन्हें राज्य कहे जाने में कोई . आपत्ति नहीं -मानी जाती । 
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सन्‌ १६३५ के भारतीय शासन-विधान के अनुसार भारतीय या देशी 
राज्य ऐसे किसी भी प्रदेश को कह रुकते है, जो ब्रिटिश भारत का भास 
न हो, और जिसे सम्राट (इंगलेंड के बादशाह ) ने राज्य मान 
लिया हो, चाहे वह राज्य कहा गया हो, या रियासत या जागीर या: 
और कुछ ! इस प्रकार भारत के देशी राज्यों के सम्बन्ध सें मुख्य 
लक्षण यद्दो रह जाता है कि सम्राट ने उन्हें राज्य माना है 

चीफ़' और 'प्रिंसः--राजाओओं के लिए प्रायः -'प्रिंस और चीफ? : 
दो अंगरेजी शब्दों का उपयोग होता है, इनके बारे में भी कुछ विचार 
कर लेना उपयोगी होगा । 'चीफ़? का अ्र्थ है--सरदार था मुखिया ।इस 
शब्द का प्रयोग श्रफरीका श्रादि के जंगली सरदारों के: लिए भी होता 
है, इसलिए यह कम शआ्रादरयूचक हो गया है। बड़े राज़ाओं के लिए' 
इसका उपयोग नहीं होता, छोटे राजाओं को ही चीफ़ कहां जाता'है। 

बड़े राजाग्रों को “प्रिंस! कहा जाता है।' प्रिस' का श्र्थ है 
राजकुमार? | इस शब्द का उपयोग राजाओं के लिए होने से यह 
समस्या पैदा हुई कि राजाओं के पुत्रों को क्या कहा जाय ! पहले 
महायुद्ध के बाद क्रिसी-किसी युवराज के लिए प्रिंस शब्द का व्यवहार 
दोने लगा; जैसे इन्दौर और हेदराबाद आदि के झुवराज को प्रिंस 
कहा जाने लगा | तथापि. किसी राजा के लिए “प्रिंस! से श्रघिक 
गआदर-पूचक शब्द 'किज्ञ" ( बादशाह ) का उपयोग नहीं किया जाता । 
इंगलिए्ड आदि स्वाधीन देशों के राजा किंग कहलाते हैं। 

'द्रवार!-- दरार? का अर्थ है, राजसमा । पर राजपूताना आदि 
में.इसका श्र्थ राजा माना जाता है. मिसाल के तौर पर जोधपुर 
दरबार कहने से मतलब्र जोधपुर के राजा साहब से होता है। कुछ 
समय से दरवार का अथ सरकार भी हो गया है। पहले “गवर्मेट? ' 
(सरकार) शब्द ब्रिटिश भारत की प्रननन्धकारिणी संख्या के लिए 
उपयोग में आता था । श्रव हैदराबाद गवर्मठ, स्वालियर गवर्मेट आदि ' 
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शब्दों का व्यवहार बढ़ता जाता है । यही नहीं; कुछ रियासतों में प्रधान 
मंत्रों को, इंगलेंड के प्रधान मंत्री की तरह 'प्राइम मिनिस्टर? मी कहने 
लगे हैं। 

देशी राज्य भारतवष के अभिन्न अंग हैं--देशी राज्यों के 
विषय में विचार करते हुए, हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए 
कि ये भारतवर्ष के ऐसे हिस्से हैं कि इन्हें उससे किसी तरह अलग 
नहीं किया जा सकता | इस बात पर जोर देने की ज़रूरत इस लिए 
है कि नक्शे में इन्हें पीला, और ब्रिटिश भारत को लाल रंग का दिखा 
कर कुटनोतिश ब्रिठिश अधिकारियों ने सर्वताधारण के मन में यह 
बात जमाने की कोशिश की है कि भारतवर्ष स्पष्ट रूप से दो मार्गों 
में बैँदा हुआ है। 

भारतवष जैसे विशाल देश के विविध भागों में, व्योरेवार बातों में 
कुछ श्रन्तर होना स्वाभाविक ही है, किन्तु मुख्य-मुख्य श्रौर महत्वपूर्ण 
वर.तों के विचार से-संम्कृति, इतिहास, श्रर्थनीति, राजनीति और रक्त- 
सम्बन्ध आदि को दृष्ठि से--भारतवर्ष एक और श्रखंड है। इसके 
नक्शे में लाल ओर पीले दिखाये जानेवाले मेद बनावटो हैं। इन ' 
दोनों भागों का चोली-दामन का साथ है'।। ये अलग-श्रलग न अपनी 
आर्िक उन्नति कर सकते हैं, न विदेशियों से अपनी रक्षा कर सकते 
हूँ। इन्हें राजनेतिक मामलों में भी एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध रखना 
आवश्यक है।. 

' 'ज््यापार की'ही बात लीजिए । आजकल व्यापार-नीति ऐसो चल 
रही है कि कोई देश संसार से श्रलग रहने का.' दावा नहीं कर सकता; 
फिर, देशी राज्य ओर शेष भारत तो अलग-अलग देश भी नहीं .हैं, 
ये तो एक ही देश के भिन्न-मिन्न बिखरे हुए भाग हैं, आपस में मिल्ले 
हुए पड़ोसी हैं| ये दोनों भाग आपस में सहयोग करके अपने व्यापार 
की रक्चा कर सकते हैं, अपने आप को संखार की व्यापारिक शक्तियों 
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की लूट से बचा सकते हैं | श्रगर ये अ्रलग-अ्रलग रहें तो एकन्दूमरे 
को हानि पहुँचावेंगे और साथ ही दोनों बाहरी शक्तियों की लूठ के 
शिकार होंगे । 

यही बात रक्चा के सम्बन्ध में है। देशी राज्य- अपनी रक्षा का 
प्रबन्ध शेष्र भारत से अलग रहकर नहों कर सकते | न यही श्राशा 
की जा सकती है कि इनमें से कोई एक भाग किसी बाहरी राज्य की 
सहायता से अपनी रक्षा करने में सफल हो सकेगा | पहले इन दोनों 
भागों का आपस में सहयोग होना चाहिए, फिर आवश्यकता हो, तो दूसरों 
की भी सहायता ली जाय | यदि इनका सहयोग न हो, और इनमें से 
प्रत्येक भाग दूसरे राष्ट्रों की सहायता का आसरा लेना चाहे तो वह 
बहुत खतरनाक होगा; खर्चीला होने के साथ इन्हें पराधीन बनाने वाला 
भी हो सकता है । 

राष्ट्रीय नीति सम्प्नन्धी प्रमुख विषयों में देशी राज्य और ब्रिटिश 
भारत का पहले से सहयोग रहा है। इन दोनों भागों:के अधिकारी मत्ल- 
गुजारी, आर्थिक व्यवस्था, यातायात, पुलिस और न्याय श्रादि के 
मामलों में एक-दूसरे की सहायता लेने के लिए वाध्य होते हैं | श्रन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में दोनों भागों के निवासियों की कठिनाहयाँ तथा असु- 
विधाएँ समान हैं, और उन्हें दूर करने में किसो अकेले के प्रयत्न को 
सफलता मिलने की सम्भावना बहुत कम होती है। इस लिए देशी 
राज्यों को शेष भारत की राजनीति और शासनपद्धति में संगठित 
होना आ्रावश्यक है | उनकी यथेष्ठ उन्नति और प्रगति ब्रिना भारतवर्ष 
के समुचित उत्पान के नहीं हो सकता । 


दूसरा अध्याय 


राज्य सम्बन्धो भारतीय आदर्श 


जातु राज ग्रिय ग्रजा दुखारी। . .. 
सो तप अव्सि नरक अ्रधिकारी ॥| 
मर 
देहिक दैविक भौतिक तापा | 
राम राज नहिं काहुहिं व्यापा ॥ 
-रामचरित मानस 


मारतवष के देशी राज्यों, सम्बन्धी अ्रन्य बातों का विचार करने से 

पहले हमें यह ज!न लेना, चाहिए. कि राजा ओर राज्य के विषय में 

भारतीय आदर्श क्या रहा है; और यदि भविष्य में देशी राज्यों को 

रहना है तो उन्हें केसा होना चाहिए । ह 

प्रचीन भारत में प्रजातंत्र-- भारतवर्ष में राजा ओर राज्य तो 

बहुत पुराने ज़माने से रहे हैं, पर इनका स्वरूप या आदर्श हमेशा.एक 

ही नहीं रहा, वह समय-समय पर बदलता रहा दहै। प्रायः लोगों में 

यह भ्रम फैला हुआ है कि प्राचीन भारत में राज्य एकतंत्री ही होते थे, 

' अनियन्त्रित राजसच्ता हिन्दू राजव्यवस्था का श्रनिवार्य अंग है, और 
” और यहाँ क्षत्रिय आदि शासक निरंकुश रहते श्राये हैं। इतिहास से 
यह बात मिथ्या ओर निराधार साबित होती है। वास्तव में यहाँ प्रन्ना- 
तंत्रों की प्रधानता रही है| प्रजातन्त्र दो प्रकार के होते थे--(१) किसी 
एक ही जाति के आदमियों के | इन्हें गणतंत्र कहते थे। भह्ाभारत के 
शान्तिपवं में श्रनेक गण-राज़्यों का उल्लेख है | भीष्म- पितामह ने इन्हें 
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बहुत बलवान बताया है। उध समय अज्ञ, बच्च, कलिज्ञ, शिवि 
( मेवाड़ ) आ्रादि सब प्रान्तों में गण-राज्य फैले हुए थे । ( २) कई- 
कई जातियों के मिले हुए आदमियों के प्रजातंत्र । इन्हें संघतन्त्र कहा 
जाता था। आचार्य कोटिल्य ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ अथंशास््र! में 
संधों का विंध्तार्पूवंक विचार किया है। मोर्य सम्रादों ने अपने साम्राज्य 
की स्थापना के प्रयत्न में श्रनेक संघ राज्यों को नष्ठ किया, तो भी बहुत 
से बचे रहे, जिनसे मित्रता करने में ही उन्होंने अपना कल्याण 
समझता । ह ;ल्‍ 

किसी समय गण-राज्यों की परिषदों के सदस्य ही..'राजा?, कहलाते 
थे | कृष्ण के समय जरासंध ने साठ दज़ार राजाश्रों को बन्दी कर रखा 
था, इसका अ्रथ यह नहीं है कि साठ हज़ार श्रलग-श्रलग राज्यों के 
प्रधान शासक कैद थे, बल्कि यही है कि गण-राज्यों के साठ हजार 
प्रतिनिधि अ्रथवा गण-परिषदों के साठ हजार सद॒ध्य केंद हुए थे | इसी 
तरह जो यह कहा जाता है कि लिच्छुवी संघ में ८४ इजार राजा? थे, 
तो इसका मतलब यही है कि उस संघ के इतने सदस्य थे | 

राजतंत्र--पहले शासकों या मुखियाश्रों का चुनाव उनके गुणों 
के आधार पर होता था । घीरे-घीरे शासक का पद पुश्तैनी या वंशानु- 
गत होने लगा । इस तरह राजसत्ता की नींव पड़ी | परन्तु यह राजसत्ता 
वर्तमान राज-व्यवस्था से जुदा ढंग की थी। राजा अपना सुख्य कार्य 
प्रजा की रक्षा करना समभता था, और उसी में लगा रहता था, राज्य- 
विस्तार, युद्ध, प्रजा के दमन श्रोर शोषण आदि की उस व्यवस्था में 
विशेष गुंजायश न थी । धीरे-धीरे राज़तंत्र बढ़ता गया। पीछे गौतम 
बुद्ध के प्रभाव से उसकी प्रगति रुकी ओर एशिया में फिर संघ तंत्रों 
का वित्तार होने लगा ।* बुद्ध का देहान्त होने के बाद राजतंत्र ने 





*मुद्दम्मद साइब ने भी राजतंत्रों के विस्तार को रोकने और जम्हूरियतें (संध- 
दंत) स्थांपित करने की भावना का अच्छा प्रचार किया । 
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ने फिरं जोर पकड़ा । 

आय॑ सम्राट और उनकी नीति -साम्राज्यवादियों ने ब्राह्मण 
धर की दुह्दाई देकर प्रजा को बौद्धों के विदद्ध उमारा और लड़ाया | 
अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने भले-बुरे सभी उपायों से काम लिया | तथापि 
यहाँ हजारों वर्ष तक अनेक प्रजातंत्र पुरानी शैली से काम करते रहे । 
घीरे-धीरे यहां अधिकतर एकतंत्र राज्य था साम्राज्य स्थापित कराने 
की भावना बढ़ने लगी | यद्यपि कभी-क्रमी कुछ शासक बहुत स्वेच्छा- 
चारी ओर शअ्रत्याचारी भी हुए हैं (प्रजा ने उनका खूब विरोध 
किया है), प्रायः यहां के आय॑ सम्राठों की नीति यह रही है कि अपने 
साम्राज्य के सब भागों पर स्वयं शासन न.करके केवल कुछ भाग को 
ही अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा जाय, ओर शेष भागों के स्थानीय 
शासकों ओर स्वतन्त्र पंचायतों या जातियों से अपनी प्रभुता स्वीकार 
करायी जाय, एवं विशेष अवसरों पर उनसे कुछ भेंट या कर आदि 
लिया जाय। इस प्रकार वे सम्राद्‌ जीते हुए राज्य की राष्ट्रीयता बनी 
रहने देते थे, उतके आन्तरिक शासन-प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करते 
थे | जहाँ तक सम्भव होता, जीते हुए राज्य के राजपरिवार के ही किसी 
व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया जाता था; हाँ, वह उत्तराधिकारी 
सम्राट्‌ की प्रभुता मानता, तथा सम्राद्‌ सम्बन्धी उत्सव आदि में 
उपस्थित होता श्रौर अपनी हैसियत के श्रनुसार कुछ उपहार -भी देता 
था।'इस प्रकार साम्राज्य में सम्राट के अतिरिक्त श्रनेक स्थानीय 
शासक ऐसे होते थे, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में. राजनैतिक स्वाधीनता 
होती थी, जो अपने-अपने राज्यों में निर्धारित कायदे कानून और 
शासन-नीति प्रचलित करते थे । 

पाठक जा-ते हैं कि रामचन्द्र जी ने रावण की लंका जीतने पर 
उसे कोशल राज्य में नहीं मिलाया, वरन्‌ रावण के भाई विभीषण 
को:ही वहां की राज़गद्दी दी | इसी तरह श्रीकृष्ण ने कंस को मारने पर 

भर 
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मथुरा की राजगद्दी पर उसके पिता उमग्रसेन को बैठाया, जरासंघ को 
मार कर मगघ का शासक उसके पुत्र सहदेव को बनाया, और शिशु- 
पाल को मारने पर चेदि (जब्बलपुर) के राज्य के लिए. उसके पुत्र को 
राजतिलक दिया | नये उत्तराधिकारी अभने क्षेत्र का शांसन-प्रत्रन्ध 
करने में स्वतन्त्र रहे, केवल सम्राट की प्रभ्ुुता मानते रहे | 

राजाओं की स्थिति--पराजित या अधीन राज्यों सम्बन्धी इसी 
प्रकार की नीति के प्रचलित रहने का परिचय हमें पीछे के इतिहास में 
भी मिलता है। श्रशोकत का साम्राज्य हो, गुप्त काल हो, या सम्राट 
इधवर्दधन का समय हो, अनेक छोटे-बड़े राजा सम्राद की छन्नछाया में 
अपनी स्वाधीनता का उपयोग करते रहे | सम्नाट के लिए इन राजाश्रों 
को पदच्युत करने का श्रवसर बहुत कम आता था, कारण ये अपनी 
प्रजा को संतुष्ट रखते थे, मनमाने कायदे-कानून नहीं चलाते थे, और 
नित्य नये करों से जनता हो पीड़ित नहीं करते थे । वास्तव में नियमों 
या कानूनों का आधार राजसत्ता न मानी जाकर धमंशास्त्र माने जाते 
थे, जिनकी रचना निर्लो मी, निर्मीक, तेजस्वी और लोकद्दितैषी आचार्यो 
द्वारा होती थी। जब कभी घर्शासत्र के आदेशों को समभने में कुछ 
कठिनाई या संदेह होता - था, तो बड़े-बूढ़े बुजुर्गों और विद्वानों की राय 
ले ली जाती थी। यही बात करों के सम्बन्ध में थी। प्रायः कर 
धमंशासत्र के अनुसार परम्परा से चले आते थे, यदि किसी विशेष 
परिस्थिति में राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे कर पर्याप्त न 
होते तो राजा राज्य के महात्रनों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से परामर्श 
करके विशेष आय की व्यवस्था करता था | 

राजा के कतंव्य--प्राची न काल में यहाँ राजा के कर्तव्य क्या माने 
जाते थे, तथा शासन-नीति क्‍या होती थी, इस सम्बन्ध में हिन्दू घर्म- 
शास्त्रों श्रोर महाभारत आदि में बहुत खुलासा लिखा हुआ है। हम तो यहाँ 
दो एक खास-खास बातों का ही ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले स्मृति 
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धनाने घाले मनु ने बताया है कि राजा को परमात्मा ने बनाया ही 
इसलिए है कि वह प्रजा की रघ्चा करे। वह राष्ट्र से वार्षिक बलि 
(कर ) ले और जनता से पिता की तरह व्यवहार करे | जो राजा प्रजा 
को कष्ट देता है, वह जल्दी ही नष्ट . जाता है। कौटिल्य ( चाणक्य) 
ने अपने अर्थशास्त्र में आदर्श राजा को. कल्पना ऋरके कहा है कि उसे 
काम, क्री, लोम, मान, मद आदि त्याग कर अपनी इन्द्रियों पर 
विजय पाने की साधना करनी चाहिए | इसके विरुद्ध व्यवह्र करने 
से, इन्द्रियों के वश में होनेवाला राजा चारों समुद्र तक फैली हुई 
भूमि को राजा को भी विनष्ट कर देता है | 
,.. हिन्दू शास्त्रों के अनुसार राजघर का मुख्य सिद्धान्त यह था कि 
राजप्रतन्ध ऐसा उपकारी बनाया जाय, जो प्रजा के लिए हितकारी और 
सन्तोष जनक हो, और देश काल का ध्यान रखते हुए राज्य के कार्यो 
में जनता, को अधिकाधिक मांग लेने का अवसर दिया जाय | 
राजाओं में विकार; मुसलमानों का शासन--प्राचीन काल 
में राजा प्रायः शासन सम्बन्धी आदर्श का ध्यान रखते थे। पीछे घौरे- 
घीरे यह बात जाती रही | राजाओं में लोभ और स्वार्थ बढा । वे बुरे- 
भले सभी उपायों से अपना राज्य बढ़ाने लग गये। इससे 
उनमें एक-दूसरे के प्रद्धि ईर्षा और शत्र ता के भाव पैदा हुए. । कमी- 
कभी उन्हें विलासिता या ऐयाशी ने भी आ घेरा | ग्यारहवीं-बारहवों 
सदी में राजाओं के दुगण और उनको निरबंलता साफ जाहिर हो गई । 
ब्र जोशी ले मुसलमानों के हमलों का सफल होना स्वाभाविक था । 
घोरे-धीरे वे दिल्ली के तख्त पर बैठने लगे । उन्होंने योड़े-बहुत भेद से 
प्राचीन शासनपद्धति अपनायी | श्रसल में ऐसा किये बिना उनकी गुजर 
भी न. थी,। तेरहवीं सदी से तीन सौ वर्ष के अन्दर पाँच खानदानों के 
बादशाह हुए. ।. उनमें कोई स्थिरता न थी; उनके आर्थिक साधन भी 
परिमित थे |. निदान, शासन में दृढ़ता न श्रांयी । 
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सोलहवीं-सतरहवीं सदी में अकबर आदि मुगल बादशाहों ने अपनी 
शक्ति अच्छी तरह केन्द्रित की, ओर भारतवषं में एक प्रबल राजसत्ता 
बनी रही, जिसमें जनता की सुख-समृद्धि बढ़ती गयी। पर पीछे 
औरंगजेब की साम्प्रदायिक भेद भाव की नीति ने अनर्थ कर डाला | 
उसके धार्मिक या जातिगत पक्षुपात तथा उसके उत्ताधिकारियों- कौ 
निर्बेलता और विलासिता श्रांदि के कारण साम्राज्य को कमजोर करने 
वाले साधन जुठ गये । असंतुष्ट राजपूत अब सहायक न रहे, जाठों ने 
आगरा और मथुरा आदि पर अ्रधिकार जमा लिया। दक्षिण भारत में, 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सूवेदार प्रायः स्वाघीन हो गये। शान्त् और 
सहिष्णु सिक्‍्खों ने सैनिक रूप घारण करके पंज्ञाब, पश्चिमीत्तर भारत 
तथा अफ़गानिस्तान आदि में अपना राज्य स्थापित कर लिया । मध्य 
प्रदेश में शिवा जी ने महाराष्ट्र-निर्माण का काय किया; उनके उत्तरा- 
घिकारी पेशवाओं की शक्ति बढ़ती गयी, यहाँ तक कि एक बार दिल्ली 
पर भी उनका अधिकार हो गया । अस्तु, श्रठारदवीं सदी में यहाँ कई 
शक्तियों का उदय हुआ । देश मर के शासन-संच्गलन की दृष्ठि से, 
इनमें से किसी का यथरेष्ठ संगठन या विक्लास नहीं होने पाया था कि 
दूसरी घटनाएं श्रपना प्रभाव दिखाने लगीं। 

अंगरेज़ो का आगसन--हुआ यह कि इस बीच में डंच, 
क्रांसीसी, पुंतंगीन और अंगरेज श्रादि योरपीय जातियों के साहसी 
व्यापरियों ने यहाँ आकर अपने अड्डे जमा लिए । इनफी 
कई कम्पनियाँ स्थापित हुई | कालान्तर में ये जातियाँ 
आपसी होड़े के कारण आपस में लड़ने लगीं। फूट, अशान या लोभ- 
वश, इन लड़ाइयों में कितने ही भारतवासियों 'ने भी भाग लिया; कुछ 
एक पंक्ष की ओर रहें, कुछ ' दूसरे पक्ष की ओर | क्रमशः कुछ बल 
पाकर ये योरेपीय शक्तियाँ भारतवर्ष के राजा महाराजाओं से भी लड़ीं। 
इन शक्तियों में आखिर अंगरेजों का- पलड़ा भारी रहा । उनकी हरेकसः 
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विजय से आगे का रास्ता साफ होता गया; जीते हुए .एक हिस्से के 
जन प्रन से दूसरे हिस्से पर अधिकार करने में मदद, मिलती गयी । 
इस तरह भारतवासियों के सहयोग से, इनकी तलवार और इनके ह? 
: पैसे से अंगरेज यहाँ अपनी हकूमत कायम करने लगे,। ह 

भारत य आदशे; रामराज्य--यहाँ हमें खास बात यही कहनी 
है कि प्राचीन काल में यहाँ शासन का आदर्श रामराज्य माना जाता 
था। अ्रव॒ भी स्वंत्ताघारण लोग उसे ही आदर्श मानते हैं | 
रामचरित मानस? के उत्तरकाँड में श्री० गोस्वामी 6ुलसीदास जी ने 
रामराज्य की रूप-रेखा बताते हुए कहा है-- 

बयर न कर काहू सन कोई । 

राम प्रताप बिषमता खोई।॥ 
देहिक, देविक, भौतिक तापा | 
' राम राज नहीं काहुहिं व्यापा | 


सब नर करहिं परस्पर प्रीती । 
चलहिं स्वधम निरत श्रुति नीती ॥ 


अल्प मृत्यु नहिं कवनिठ पीरा |. 
'+संब सुन्दर सब निरुज ,शसैरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोऊ दुखी न हीना. । | 
ह ' '''' नहिं कोंठ अबुध न लच्छुत हीना ॥ 
सब' गुनश पंडित संब' शॉनी] 5 
संब कैतशे नहिं. कपट समानी॥ ४ '* 
इस प्रकार रामराज्य मेंये बांतें थ्रा नाती हैं;--(१) अब्रैर - 
अर्थात्‌ ऑपंसी लड़ाई-भगड़े' का अभाव, (२) विषमता का नाश-- : 
सब वर्गों में समानता, (३) सब प्रकार के दुखों का निवारण, (४) प्रेम- 
भावें, मेलजोल या भाईचारा; (५) स्वधर्म या कतंव्य का पालन, (६) 
वस्थ ओर दीर्घायु होना, श्रौर (७) गुणवान शानवान होना। ४“ 


कर 
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स० गांधी के विचार-महात्मा गांधी प्रायः कहते ई कि में 
भारत में रामराज्य स्थापित होते देखना चाहता हूँ। उनकी कल्पना 
के अनुसार रामराज्य कैसा होगा १ रामराज्य का अथे पृथ्वी पर प्रभु 
का राज्य किया जा सकता है | राजनातिक दृष्टि से उसे पूर्ण लोकतंत्र 
कह सऊते हँ--ऐसा लोकतंत्र ज्ञिसमें घन; सम्पत्ति, जाति, रंग, वर्ण 
स््री पुरुष श्रादि की सभी विषमताएँ जाती रहेंगी। ऐसे राज्य में भूमि 
झोौर शामनन-तत्ता पर प्रजा का अधिकार होगा। न्याय सब के लिए. 
सुलभ होगा, सस्ता होगा, उसमें देर न लगेगी ओर उंसमें क्रिसी के भी 
प्रति श्रन्याय न होगा, सब को घोलने और लिखने, पूजा-पाठ करने 
की पूरी ग्राजादी रहेगी--यह सब इक लिए कि उसके सभी नागरिक 
अपने लिए बनाये काबूनों का स्वेच्छापूवंक पालन करेंगे | ऐसे राज्य 
का आधार सत्य और अहिसा दी दहोगो,. और उसके निवासी सम्पन्न, 
प्रसन्न और ध्वालम्धी होंगे | 


तीसरा अध्याय... 
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में साम्राज्यों के ढेर लगा दंगा, और विजय पर विजंय तथा 
भालगुजारी लाद दंगा | मे इतनी शान, इतना धन ओर हतनी सत्ता 
एकत्र कर दंगा कि एक वार मेरे महत्वाकांत्ती और लोलुप स्वामी 
भी त्राहि.त्राहि चिलन्लाने लगेंगे । 

-लाड वेलेजली के एक पन्न से 

भारतवर्ष सें अंगरेजी राज की स्थापना--मोटे हिसाब से यह 
कहा जा सकता है कि भारतवषं में अंगरेज्ञी, राज सन्‌ .१७५७-ई० से 
स्थापित , हुआ । स्थानाय शासकों कौ: निवंलता विचार 
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करके अंगरेज अपनी शक्ति बढ़ाने की , फिक्र में -रहते थे 
उन्होंने कलकत्ते के किले में सैनिक तैयारी, की । बंगाल के 
नवाब सिराजुद्दोला ने इसका विरोध किया। इस पर - दोनों में 
लड़ाई ठन गयी। नवाब के लोभी सेनापति मीरज़ाफर आदि 
ने ऐने समय पर नवाब को धोखा दिया; उधर अंगरेज सेनापति 
क्लाइव ओर वाटसन ने बड़ी युक्ति ओर चालाकी से काम लिया | 
. निदान, खासकर अपनी संगठन : शक्ति और कूठनीति से अंगरेज सन्‌ 
१७५७ ई० में ज्ञासी की लड़ाई में विजयी रहे | 
इस लड़ाई में मीरजाफर अंगरेजों से मिल गया था | वह अब 
बंगाल का नवाब बना दिया गया | उसने भी अंगरेजों को खूब घंन 
लुठया, कुछ भूमि पर (जिसे अब “चौबीस प्ररगना? कहते हैं) ज़मीदारी 
का अधिकार, तथा कुछ विशेष व्यापारिक अधिकार दे दिये | वह 
'उन्का आदमी! था; अपने पद की रक्षा के लिए उनका आश्रित था। 
वह नाममात्र का नवाब था, वास्तविक शक्ति अंगरेजों के हाथ में 
आगयी थी | जब उनकी उससे न निरभी, उन्होंने उसे गद्दी से उतार 
दिया और उसके .सम्बन्धी मीरकासिम को नवाब बना दिया । उसने 
कम्पनी के आदमियों की श्रनीति रोकनी चाही, संघर्ष बढ़ता गया | 
अन्त में मजबूर दो उसे युद्ध छेड़ना पड़ा । उसने सम्राद्‌ शाहआलम 
(दूसरे) और अ्रवध के नवाब वजीर शुज्ञाउद्दोला की सहायता ली | 
सन्‌ १७६४ में बकसर की लड़ाई हुईं, उसमें कम्पनी जीत गयी। 
अगले वर्ष संधि हुई, जिसे इलाहाबाद को सधि कहते हैं। इससे 
सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कम्पनी को दे दो । 
दीवान को मालगुज़्ारी वसूल करने ओर ख्चे करने का अधिकार 
होता है| इस प्रकार कम्पनी एक व्यापारिक समुदाय मात्र न रहकर 
शासक बन गयी । ध्यान देने की बात यह है कि कम्पनी ने,इस अव- 
सर पर अपने झापको सम्राद का, वफादार नोकर! (फेथफुल सर्वेट) 
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माना थां। इसके सौ वं्ष के भीतर अंगरेज “बफादार नौकर! से प्रभुता- 
प्राप्त स्वामी बन गये; ये सम्राट के कानूनी एवं वास्तविक उत्तरा- 
घिऋारी हो गये; इस बीच की मंजिलों का इसं अ्रध्याय में आगे उल्लेख 
कियां जायगा | 
'' पहले कहां जा चुका है कि मुगल सरम्राज्य के हास के समय देश 
के जुदा जुँदा हिस्सों के शांसक स्वतंत्र होने लगे। अंधिंकाँश भागों में 
हिन्दुओं का राज्य तथा प्रभाव था | विंविध प्रान्तीयं शासके कहने को 
मुगल सम्राट्र के अधीन थे 'पर असल में ये अपने-अपने क्षेत्र में 
संवाघीन थे | क्योंकि कम्पनी को मी बंगाल, विहार और उड़ीसा की 
दोवानी सम्राद को ओर से मिली थीं, उसकी स्थिंतिं अन्य प्रान्तीय- 
शासकों के 'समान ही थी। इसीलिंए कम्पनी की आरम्भ में अवध 
ओर मेघूर आ्रादि से जो संघिरयाँ हुईं, वे उसी प्रकार की थीं, भैसी दो 
बराबरी के पक्षों में होती हैं । 

राज्य-विस्तार--यहं तो 'सब मानते हैं कि आरम्भ में अंगरेज 
यहाँ व्यापारियों के रूप में आये । परन्तु यहाँ की तत्कालीन राजनीतिक 
परिस्थिति का अनुभव करने पर उनका उद्द श्य और आकांच्ा राज्य- 
विस्तार की हो गयी, या उन्हें मजबूर होकर राज्य का भार ग्रहण करना 
पड़ा, इस विषंय में बड़ा मतभेद है। कितने ही लेखकों ने यह हिद्ध 
किया है कि केन्द्रीय सत्ता को निवेलता, स्थान-स्थान के शासकों का 
क्रमशः प्रभ्चुता प्राप्त करना और इंनका- परधघ्पर भें संगठन या मेल न 
होना, वरंन्‌ एक दुसरे की ईर्षा और छीना-फपटी -करना--इन बातों 
से अंगरेजों को येहाँ श्रपना सत्ता जमाने के लिए प्रचल प्रेरणाःहुई; 
उनकी महत्वाकांक्ता बढ़ती गयी । यद्यपि किसी विशेष समय उन्होंने 
अपनी प्रगंति को रोके रखने में भी अपना द्वित समझा, आ्राम तौर से 
उनके सामने विस्तार श्रोर दृद्धि का कार्यक्रम रहा, उन्होंने यहाँ राष्ट्री- 
यता श्रोर एकत्ता के अभाव से भरसकः लाभ उठाया, और छुल, 
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बल, कोशल से; जैसे भी बना, वे अपना, राज्य और अधिकार 
बढ़ाते रहे । ! 
'इसके विपरीत, कई एक अंगरेन्न इतिहास-्लेखक्ों का मत,यह 
है कि कम्पनी श्रसल में व्यापार दी करना चाहती थी, परन्ह यहाँ 
की अशान्ति के कारण उसे देशी राज्यों से अपनी रक्षा करने के 
लिए स्वतंत्र सेना रखनी पड़ी, और कभी-कभी श्रपना राज्य भी 
स्थापित करना पड़ा | परन्तु कम्पनी की इच्छा यही रहो कि वह्द देशी 
राज्यों के आपसी भरगड़ों में न पड़े । उसने अपने राज्य के चारों ओर 
एक प्रकार. के शेरे करी कल्पना अपने सामने रखी, . इस सीमा से बाहर 
के राज्यों से वह कोई. राजनीतिक सम्बन्ध करने की इच्छुक न थी। 
यह 'घेरा नीति!६छ सन्‌ १८१३ ई० तक रही, उसके बाद कम्पनी इसे 
छोड़ने को बाध्य, हुई | यद मत अज्भरेज लेखकों का है। 
कम्पनी की नीति--बात- यह थी कि कम्पनी के लिए अपनी 
सुविधा और परिस्थिति का विचार मुख्य था। वह जब जेंसा उचित 
समभती, भारतीय राज्यों से बर्ताव करती | यहाँ यह कद्द' देना 
आवश्यक है कवि सन्‌ १७७२ ई० तक बंगाल, बम्बई ओर मदरास प्रांत 
में. उसका अधिकार काफी बढ़ गया था; अब वह व्यापार के साथ 
शासन भी करती थी। पालिमेंठ में समय-समय पर उसके अधिकारों के 
सम्बन्ध में चर्चा होती थी। पीछे कम्पनी के-रुपया माँगने पर, उसे 
ऋण देते समय सन्‌ १७७३ में रेग्यूलेटिंग एक्ट नाम का कानून बनाया 
गया । इससे, कम्पनी पर पलिमेंठ का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से होने लगा | 
सन १७८४ में “पिठ.का इंडिया बिल? पास:हुश्रा, उससे देशी राज्यों - के 
सम्बन्ध में “उदार्सानता या अ हस्तक्षेप नीति! & आरम्म' हुई। 
इसका आशय यह था, 'कि कम्पनी देशी राज्यों में दखल -मन दे। 
॥ 6 ?0]079-० ४96 रिए्रह (शा०८. न व, 
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परन्तु कम्पनी ने इस नीति का व्यवहार सिर्फ उसी दशा में किया, जब 
उसे ऐसा करने में फ़ायदा मालूम हुआ । सन्‌ १७६८ में तो यह नीति 
हानिकर समझी जाने से, साफ़ तौर पर उठा दी गयी । 

' इसके बाद लार्ड वेलजली ( १७६८-१८०५ ) ने अपनी नीति 
चलायी, जो सहायक संधि & नीति के नामसे प्रसिद्ध है | इसका मतलंब 
यह था कि (१) जिंस देशां राज्य से संधि हो, . वह कम्पनी का प्रशुत्व 
माने, (२) वह राज्य अपने बाहरी सम्बन्ध कम्पनी को सौंप दे और 
कम्पनी की आशा ( रेजीडेन्ट की सलाह ) बिना, किसी अन्य राज्य -से 
कोई सम्बन्ध न रखे । (३) वह अपनी सेना घटा दे; उसकी रक्षा का 
भार कम्पनी पर रहे; इसके लिए वह अपने राज्य में कम्पनी की. सेना 
रखे, हस सेना का सब खच वह राज्य दे, अथवा खर्च के बदले अपना 
कुछ १रदेश कम्पनी को दे | (४) कम्पनी की आ्राश्ा बिना, किसी अन्य 
योरपीय जातिवाले को अपने यहाँ काम पर न: रखे। इससे ध्पष्ठ है 
कि थोड़े से समय में कम्पनी ने कैमी प्रगति की | वह अन्य राज्यों से: 
मित्रता और सहकारिता की सन्वि करने के स्थान पर अन्न उन्हें अपना 
आ्राश्रित मानने लगी । इप्त नीति ने देशी राजागं के चंवर, छुत्र और 
सिंहासन श्रादि बाहरी लक्षणों को हो रहने दिया, ओर उनके वास्तविक 
अधिकारों को पोलिटिकल विमाग के इवाले कर दिया । राजा नाममात्र 
के लिए रह गये | सहायक संधियों श्र! सहायक सेना ने मानों उनको 
कमर तोड़ डाली । न उनका ययेष्ठ प्रभावया सत्ता रही और न 
शक्ति ही | वेचजली के शासन ने भारतवष्र का अन्तर्राष्ट्रीय पद एक- 
दम गिरा दिया | उसे यह बात सहन न हुई कि टीपू छुलतान विदेशी 
( फ्रॉसीसी ) जनरल रखे और फ्रॉसीसियों से संधि करे। इसलिए 
उसने अपनी सहायक संधि! नीति चलाई जिसने यहाँ अ्रज्षरेज सत्ता 
को बहुत मजबूत कर दिया; यों कददने को सन्‌ १८१३ तक “घेरा नींति 
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रही | सन १८१३ के बाद नयी नीति आरम्म हुई इसका नाम है 
थआ्राश्रित पार्थक्य नीति!&8 | पहले कम्पनी यह कहती थी कि हमें अपने 
राज्य तथा अपने सहायकों के राज्य ( जिनसे सहायक संधि हुई है ) से 
ही मतलब है, बाहर के राज्यों से हमारा कुछ वास्ता नहीं। पर अब 
उसने निश्चय किया कि राज्यों के आपसी भगड़े हैं, ओर चारों ओर 
अशान्ति है, इसलिये सारे देश पर ही प्रत्यक्ष या गौण रूप से अधिकार 
करना आवश्यक है| निदान, यह आयोजन किया गया;-- , 

(१) पब् राज्य कम्पनी के आश्रित हों, उनकी रक्षा कम्पनी करे 
इसके बदले में वे कम्पनी को कुड्ड भूमि या वारधिक कर दे 

(२) कम्पनी राज्यों के भीतरी प्रतन्ध में हस्तक्षेप न करे। .. 

(३) सब राज्प एक दूमरे से जुदा रहें; साधारण पत्र-व्यव॒द्दार के 
अतिरिक्त, उनका आपतत में कोई सम्बन्ध न रहे; यदि किसी विषय पर 
दो राज्यों में मतभेद हो तो उसका निपटारा कम्पनी करे और दोनों 
राजा कम्पनी का निणय माने | 

कुशासन और असंतोष--इस नीति से राज्यों के आपसी मभगड़े 
तथा अशान्ति अवश्य क्रम हुई, पर साथ ही उनके शासकों को अपनी 
रक्षा का पूरा भरोता -हो जाने से वे अब बाहरी शत्रुओं से वेफिक्र होने 
के साथ ही अपनी प्रजा के प्रति बेपरवाह हो गये।, कम्पनी ने 
उनके भीतरी प्रबन्ध में हस्तक्षेप न करने का बचन दिया था; इससे वे 
अपने राज्य में मनमानी निरंकुशता का व्यवद्वार कर सकते थे | कोई 
रोकनेवाला- न था। प्रत्ना को नरेशों को मानो व्यक्तिगत सम्पत्ति 
समझ लिया ग्रया;, उसकी ओर कम्पनी ने झछु ध्वान नहीं दिया | 
नतीजा यह हुआ कि कई राज्यों में कुशासन होने लगा और प्रजा का 
असनन्‍्तोष बढ़ने लगा। कम्पनी उसे चुपचाप देखती रहती,. जब वह 
चरम सीमा को पहुँच जाता, अथवा जब उसका परिणशाम.कम्पनी अपने 
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लिए. हानिकारक समझती, तब वह उस राज्य को अपनी सेना 
द्वारा परास्त करके अपने राज्य में मिला लेती | कम्पनी ऐसा क्‍यों 
करती थी १ ज्यादहतर, अपने राज्य के विस्तार के लिए, और कभी- 
कभी श्रात्मरक्षा या लोकह्वित के विचार से । 
लाड डलदौनी के शासन-काल (१८४६०॥६) में यह सिद्धान्त बना 
लिया गया और बहुत काम में लाया गया कि कम्पनौ के अधीन माने 
जाने वाले जिस राजा का कोई पुत्र न हों, उसका राज्य कम्पनी के 
राज्य में मिला लिया जाय। वह 'राजा कम्पनी की आशा बिना कोई 
लड़का गोद नहीं ले सकता था, ओर कम्पनी ऐसी आशा आसानी से 
नहीं देती थी । 
पनी का अन्त--सन्‌ १७४५७ ई० से तो व के भीतर कई 
प्रकार की नीति का अवलम्बन करके कम्पनी ने अपने राज्य को खूब 
बढाया | श्रधिकांश भारंत पर उसका प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष (देशी नरेशों 
द्वारा ) शासन होने लगा | पर इस राज्य विस्तार का परिणाम कम्पनी ' 
के लिए अच्छा न हुआ । स्थान-ध्थान पर अखंतोष श्रोर विद्रोह की 
भावना पैदा होने लगी, जो 'अन्त में सन्‌ १८५७ ३० के स्वातंत्रय- 
युद्ध में प्रकट हुई । विविध कारणों से, जिनके व्योरे की यहाँ आवश्य- 
कता नहीं, भारतवासी उस युद्ध में असफल रहे, श्रोर कम्पनी का अन्त 
सन्‌ रै८भ८ यहाँ का शासन-प्रबन्ध इंगलेड की मद्दाराणी विक्टोरिया 
को सॉंपा गया । 
यद्यपि सन्‌ १८०३ में कम्पनों ने दिल्लौ के मुगल सम्राद को अपने 
अधीन कर लिया था, और उस समय से 'भारत-सम्राद! अंगरेजों की 
पेन्शन पानेवाला एक कमजोर आदमी था; तथापि अंगरेज अपने 
आपको उसकी 'प्रजाः सानते थे, और उसी से अपने सब अधिकार 
ओर सत्ता लेते थे | यह बात सन्‌ श्ण१७ ई० तक रही, जब अमभागा 
सम्राद बद्दादुरशाह राजक्रानिति में भाग लेने के अभियोग में केदी बनाकर 
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रंगून भेजा गया। अंगरेजों का शासन कानून की ईष्टि से, यहाँ सन 
श्णभ्८ से ही स्थापित हुआ है। 

अंगरेजी राज की स्थापना का परिणाम--भारतवर्ष में अंगे- 
रेजी राज के धीरे-घीरे श्रधिक दृढ़ होने का एक नतीजा तो यह हुआ 
कि यहां उस राष्ट्रीय केन्द्रीय सत्ता का विकास न होने पाया, जिसका 
होना उस समय की अव्यवस्था और गड़बड़ी मिट जाने पर स्वाभाविक 
ओर अनिवाय॑ -था | दूसरी बात यह हुई कि कम्पनी ने देशी राज्यों को 
अपनी छुत्रछ्लाया में अमर बनाने का प्रयत्न किया। .सन्‌ १८५७ में 
हमारी आजादी की पहली .लड़ाई . हुईं.। इसमें. हमारे रजवाड़ों 
का भी यथेष्ट भाग था। यह प्रयत्न असफल. रहा । इंसका आधारं- 
भूत कारण यह था कि जो वर्ग इस. आन्दोलन का नेतृत्व. कर रहा थां, 
और जो इसके पीछे प्रेरक श॑क्ति के रूप में काम कर रहा था, वह 
वास्तव में वही सामन्तशाही वर्ग था जिसकी शक्ति अब क्ञीण हो चुकी 
थी | कम्पनी ने भारतवर्ष में सामनतशाही को मिटने से बचाया और 
उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया । संसार के दूसरे हिस्सों में 
सामन्तशाही जर्जर होकर मिटती जा रंही थी, भारतवर्ष में भी 
उसका अन्त हो जांता, पर:विदेशी सत्ता ने यह न होने दिया। 
हमारे ऐतिहासिक विकास का स्वॉमाविक क्रम रुक गया; ओर हमें 
सामन्तशाही से छुटकारा पाने के लिए. पीछे असाधारण प्रयत्न करना 
पड़ा, और अभी करना पड़ रहा है। 

भारतवर्ष का शासंन ब्रियिश पालिमेंठ के द्वारा होने लगने १२, उंसमे 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में क्या नीति निश्चित की, और उसके व्यवहार में 
समय-समय पर क्या परिवतंन हुए, इसका.विचार आगे किया जायगा | 
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अगर हम सारे हिन्दुस्तान के अंगरेजी जिले बनादें तो कुदरती 
तोस पर हमारे साम्राज्य का. पचास साल भी टिकना सस्भव ने 
होगा। लेकिन अयर हम कुछ देशी रियासते', बिना किसी तरह 
की राजनीतिक सत्ता के, अपने साम्राज्य के ओजारों की तरह कायम 
रखें तो हम तब तक हिन्दुस्तान पर अपनी हकूंगत कायम 
रख सकेंगे, जब तक कि योरप में हमारी समुद्री ताकत सबसे ऊपर 
बनी रहेगी | “-सर जान मालकम 


भारतीय शासनपद्धति सें परिवर्तन--सन १८५७ की घटनाओं 
ने ब्रिटिश , अधिकारियों को अपनी भारतीय शासन सम्बन्धी नौति पर 
पर तथा देशी राज्यों सम्बन्धी अपने व्यवहार पर गम्मीरता पूर्वक विचार 
. करने को वाध्य किया | यद्यपि सन १७७३ से कम्पनी के शासन-प्रबंध 
में व्रिविश सरकार का ह्ष्तक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ता गया था, यहाँ तक कि 
अन्त में वह बहुत-कुछ श्रधीन संस्था की तरह हो गयी थी, तथापि 
शासन में नाम तो कम्पनी का ही था.. जो असल में एक व्यापारी 
संस्था थी। श्रत्र ब्रिटिश अ्रधिक्रारियों को उसके नाम से राजकाज होना 
ठोक न जँचा । इसलिए उसका तथा उसकी संचालक समिति (बोड-आफ- 
डायरेक्टर्स ) और नियन्त्रण समिति ( बोर्ड-आफ-कंट्रोल ) का अन्त 
किया गया | भारतीय शासन का सीधा सम्बन्ध ब्रिटिश पार्लिमेंट 
से हो गया। भारतवर्ष के प्रघान- शासक गवर्नर-जनरल को 
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वायसराय (राजप्रतितिधि ) मो कहा, जाने .लगा। भारतीय शासन- 
कार्य के निरीक्षण ओर नियन्त्रण के लिए एक .राजमंत्री ( भारत-मंत्री ) 
ओर उसकी समा (इंडिया कौंमसिल ) की सृष्ठि को गयी । 

राजाओं की वफादारी?--अ्रब देशी राज्यों की बात ले5। 
कम्पनी के दुर्दिनों में, अधिकांश राजाओं ने अ्रपनी मित्रता का कर्तव्य 
पूरी तरह निमाया, यद्यपि इससे वे भारतवर्ष की, स्वाघोनता में बाघक 
ओर इसलिए भावी विवेकशोल मारत-संतान की दृष्टि में देशद्राही सिद्ध 
हुए | यदि इन राजाश्रों ने अ्रंगरेजों का वाथ न दिया होता तो भारत- 
वर्ष का सन्‌ १८५७ से पीछे का इतिहास कुछ और ही होता । इस देशका 
बड़ा भाग ब्रिटिश भारत न होकर स्वाघीन होता, ओर, केन्द्रीय 
सरकार स्वदेशी होती, शायद कुछ स्थानों में सिंफे भीतरी स्वतंत्रता 
वाले राज्य भी होते पर वे इज्नलैंएड-नरेश को सम्राद्‌ न मानते तथा 
ब्रिटिश पार्लिमेंट के नियन्त्रण में न आये होते । 

यद्यपि १८५७ की घटना ने कुछु अ्रंगरेज्ञों को देशी राज्यों की ओर 
से चोकन्ना भी किया, किन्तु अधिकारियों ने उनकी “वफादारी” से 
प्रमावित होकर यददी विचार किया; कि . उन्हें मित्र॒बनाकर रखने में ही 
अंगरेजी राज्य का हित है, संकट के समय में उनक़ा सहयोग बहुमूल्य 
होगा; इसलिए न. केवल उत्तका अत्तित्व बना ; रहे ( उन्हें अंगरेजी 
राज्य में न मिलाया जाय ) वरन्‌ उन्हें यथासंभव संतुष्ट भी रखा 
जाय | साम्राज्यवादी अगरेजों ने अनुमव क्रिया कि- देशी नरेश हमारे 
बल को बढ़ानेवाले हैं न कि घटानेवाले | ब्रिटिश सरकार की ओर 
से नियुक्त सबं-प्रथम वायसराग्र लाड केनिछ्ष ने ( जिसे सन्‌ १८५४७ -की 
घटनाओं का प्रत्यक्ष. अनुमव था, और जो कंम्पनी ; के. शासन-काल में 
अन्तिम गवनर-जनरल था ) कहा था कि.यदि गदर के तूफान में देशी 
राज्यों ने बाँध का,काम न. दिया, होता तो वह ( तूफान ) इमारी सारी 
सत्ता को बहा ले गया होता ! , . ..। : 
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देशी राज्यों को अंगरेजी राज्य में न मिलाने का विचार; 
सहाराणी की घोषणा--अंगरेज नीतिशों ने यह भी विचार किया 
किया कि यदि देशी राज्यों को अंगरेजी राज्यमें मिलाया जाता है तो उनके 
राजा असन्तुष्ठ होकर अपनी श्रपनी प्रजा को सरकार के विरुद्ध भड़काते 
हैँ, और श्रशान्ति बढ़ाते हैं, तथा समस्त भारत में एकसूत्रता ओर 
संगठन हो जाने से, अंगरेजी राज्य के लिए बहुत खतरा हो सकता है | 
इसलिए. उन्होंने यही ठीक समझा कि भारतवर्ष, को राज- 
नीतिक दृष्टि से दो जुदा-ज़ुदा तरह के टुकड़ों में विभक्त रखा जाय. । 

ये विचार हैं, जिनको ध्यान में रखकर मदहाराणी विक्टोरिया की 
सन्‌ १८५८ की धोषणा के देशां राज्यों सम्बन्धी निम्नलिखित शब्दों का 
वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है--ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
उनसे जो संधियाँ या प्रतिशाएँ की हैं वे सब हमें मान्य हैं; हम उनका 
अच्छी तरह पालन करेंगे। हम शआ्राशा करते हैं कि देशी राज्यों को 
ओर से भी इस विषय में ऐसा ही कतंव्य पालन किया जायगा | हम 
अपने वर्तमान (भारतीय) राज्य का और अधिक विस्तार नहीं चाहते | 
जब कि हम अपने राज्य या अधिकारों पर किसी को आक्रमण न करने 
दंगे, हम दूसरों के ( राजाओं के ) राज्य यां अधिकारों पर मी कोई 
गआरधात न होने देंगे। हम देशी राजाओं के श्रधिकारों तथा “मान 
प्रतिष्ठा का अपने अधिकारों तथा मान-प्रतिष्ठा क्री तरह सम्मान 
करेंगे !! निदान, सन्‌ १८५७ के बाद देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत में 
मिलाना बन्द कर दिया गया | यही नहीं जता किआगे बताया जायगा 
सरकार ने कितने ही नये राज्य भी बनाये । 

जनता- की राजाश्ों के प्रति श्रद्धा --देशी राज्यों सम्बन्धी यहे 
नीति निर्धारित करने में अंगरेजों ने भावुक भारतीय जनता की मनों- 
वृत्ति और भावना का भी विचार किया - उन्होंने जान लिया कि यहां 
जनसावारण को पुराने राजवंशों के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति है|पूर्वो 
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ढंग के ठाट-बाद रखनेवाले, दरबार लगानेवाले, जलूस और सवारी 
निकालने वाले राजाओं और सरदारो से वे खूब प्रभावित होते हैं | 
अब तो जमाना बहुत बदल गया:है। श्रनेक राजाओं ने जनता से बहुत 
निदंबता ओर अन्याय का व्यवहार किया है और  रियासती जनता में 
श्रसंतोष और ज्ञोभ बढ़ा हुआ है तो भी जब कभी राजा कौ संबारी 
निकलती है,'या कोई राजकीय उत्सव होता है तो जनता उसे देखने के 
लिए ब्रहुत लालायित रहती है। इससे स्पष्ट है अंगरेज राज॑नीतिशों ने 
भारतीय जनता की मनोंइति का ठीक ही अध्ययन किया; उन्होंने 
इसका अपने सतलब्र के लिए खूब उपयोग किया। उन्होंने दिल्लो में 
इंगलेड के बादशाह, युत्रराज, या वायसराय आदि का दरवार लंगवाकर 
देशी राजाओं को बड़े पैमाने पर नकल को, और लोगों की साम्राज्य- 
भक्ति बढ़ायी | ५ । 
: . केन्द्रीय सरकार की अधिकार-बृद्धि--ऊपर “कहा गया है कि 
सन्‌ १८५७ के बाद देशी राज्यों को हड़प करने ओर अंगरेजी राज्य 
में मिलाने की नीति प्रायः छोड़ दी गई; परन्तु इसके साथ ही 
अरब सरकार देशी राज्यों में उच्च पदों पर काम करने के लिए सरकारी 
कमंचारी अधिक देने लगी, दीवान नामजद करने लगी, और रेजीडेस्टों 
द्वारा उनके गुप्त रहस्यों का परिचय प्राप्त करने तथा भीतरी शासन पर 
कड़ा नियंत्रण रखने लगी'। 'मतलब यह कि अब अंगरेजी र/ज्य का 
भोगोलिक क्षेत्र बढ़ने के बज्ञाय केन्द्रीय सत्ता का अधिकार बढ़ने लगा। 
ब्रिटिश सरकार ने न केवल कम्पनी का स्थान ग्रहण किया, वरच्‌ वह 
अपने श्रापको। दिल्ली के सम्राट का भी उत्तराधिकरार्रा मानने लगी। सर्व- 
साधारण में: इस बात ) को विशज्वेप्ति - करने के लिए सन्‌ श८७द् ई० में 
महाराणी >विक्टोरियाः ने 'कैसरे हिन्द” अथात्‌ भारत की साम्राशो 
(४रम्प्रेस आफ इन्डिया?): की ; उपाधि धारण की [5१ जनवर्रीरप्ए७७ 
को दिल्ली में धूमधाम से एक दरबार हुआ, ओर :उसमेंः इसकी घोषणा 
ष्ठे 
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की गयी | यह इस बात का ज्वलंत प्रमाण था कि देशी नरेशों 
का दर्जा बहुत नीचा हो गया। “इम्पीरियन्न सर्विस द्रप्स!्ठ 
की व्यवस्था से भी राजाओं की शक्ति, ओर अ्रधिकारःकम हो शये:। 
इस व्यवस्था के अनुसार बड़े-बड़े राजा अपने: ख्चसे, निर्धा रित' सेना 
रखने लगे, परन्तु इस सेना की शिक्षा और कवायद ब्रिटिशः अफसरों की 
देखरेख- में, होती-थी, ओर यह हर- समय मारतन्सरकार की सहायता के 
लिए-तैयार रहती थी। राज्कुमारों-को शिक्षा के लिए. मी सरकार 
ने अपनी व्यवस्था आरम्भ कर दो, ये शिक्षा-संस्थाएँ ऐसी ही थीं कि 
भावी नरेशों में पहले से ही अंगरेज: सरकार के प्रति. अधघीनताः तथा 
राजभक्ति को भावना जड़ पकड़ ले । 2 अर । 
यद्यपि लोगों ने विशेष ध्यान न द्विया, केन्द्रीय सत्ता क्रमशः प्रगति 
करती रही । रेल, तार, डाक का प्रचन्ध करने में देशी नरेशों के - अ्धि- 
कार में -स्वभावतः कमी हुई। सरकारी, या सरकार द्वारा-नियत्रित 
कितनी ही रेलवे ,लाइनें कई-कई राज्यों में से होकर जाती है; रेलवे, 
लाइन, ,उप्तके दोनों तरफ की निर्धारित भूमि, रेलवे स्टेशन ओर पुल: 
आदि पर सरकार का अधिकार रहता है, और वहीं इस क्षेत्र में पुलिस 
ओर न्याय का प्रतन्ध करती है। यही बात उन नहरों के विषय में है, 
जो सरकार को निक्रालो हुई, ओर, देशी राज्यों में होकर बहती हैं .। 
सेनिक आवश्यकताओं के श्राधार पर भी केन्द्रीय सत्ता ने देशी राज्यों 
में अपना पैर फैलाया | कितने ही देशी राज्यों में छावनियाँ हैं, उनके 
आसपास बाज़ार लग गया, श्रौर बस्तो हो गयी, जो क्रमशः बढ़ते- 
बढ़ते ज़ासे बड़े शुदरर-वन गये। इनके चारों श्रोर बहुत-सी जगह खुली 
पड़ी रहती है, जिमसे ये स्वास्थ्यप्रद रहें। जब तक इन स्थानों में 
छावनी रहती है, इनमें सरकार का: ही प्रबन्ध, होता है, देशी राज्यों. 
इसका भय है साम्राज्य-सेवी सेना। इसे अब 'इंडवन स्टेट्स फोर्सेज! 
(मारतोय राज्य सेना) कदते ू।... *: ५ पथ ५ * 
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का-नहीं | इसी प्रकार बड़े राज्यों में'रेज्ञीडेंट, या कंद छोटे-छोटे राज्यों 
के समूह: के लिए. एऋ एजन्ट रहता, उसके निवास-स्थान के पास 
कुछ सेना, पुलिस, स्कूल, अस्पताल आदि होने से वह भी एक नगर 
का स्वरूप 'घारण कर लेता | इस ('रेजीडेन्सी?) में भी सरकारी कायदा- 
कानून: चलता.। -पुनः देशी राज्यों में रइनेवाली ब्रिटिश प्रजा पर, 
तथा ऐसे स्थानों में जदाँ व्यापार आदि के- कारण बहुत॑-से अंग्रेज 
रहते, -ब्रिटिश - भारत के ही कानून 'का व्यवहार द्योवा। ब्रिव्शि 
मारत का कोई अपराधी- यदि किसी देशी रोज्य में भाग जाय तो उंसके 
नरेश की आशा से पकड़ा जाकर ब्रिटिश मारंत में मेज दिया  जाता। 
अधिकांश शजाओं को अ्रव अ्रपना सिक्का ढालंने की ब्रनुमति' नहों रही 
,जिन- राज्यों का अपना स्वतंत्र सिक्का रहा भी, उन्हें अपने यहाँ अगरेनी 
रफ्ये को वही स्थान -देना पड़ा, जो “उसे - ब्रिटिश मारत'में प्राप्त था। 
आवश्यकता समभने पर सरकार किसी नरेश को गद्दी से उतार कर 
उसकी जगह “उसके . किसों सम्बन्धी को गद्दी पर बैठा देती) जह 
व्लें : के प्रतन्ध के- लिए. किसी को एडमिंनिस्ट्रेटर भी नियुक्त कर देती | 
देशी नरेशों--की नाबालगी में वह राज्य के शासन का 
प्रबन्ध, करतो, यां रिन्जेसी द्वारा करवाती । इससे स्पष्ट है कि 
यद्यपि सन्‌ १८५७ के बाद देशी नरेशोःको अपने-अपने रॉज्य गँवाने 
की (अंगरेजी राज्य में मिलाये जाने की) आशंका बहुत कमर रही 
तथापि उनके शासन सम्बन्धी अधिकार कम होतें गये, और केन्द्रीय 
सत्ता का प्रश्नुव बढ़ता गया; यहाँ तंक' कि वे प्रायः ब्रिटिश सरकार के 
: हशारे परे. काम करनेवाले रह गयें। यह सिलसिला: अब तक चला; 
हाँ; बीसवों- सदी में, इस विषय में कुछ नयी बातों का! प्रभाव॑ 
पड़ने लगा । इस का विचांर आगे किया जावगा | ' 2 
नीतिःपरिवत्तन--यहः साफ जाहिर है कि. देशी राज्यों: के सम्बन्ध 
में सरकार की नीति समय-समय पर बदलती रही।' सरकार ने अपने 
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हित और स्वार्थ करा विचार करके उनके प्रति उदासीनता या अ-हृस्त- 
क्षेप का व्यवहार क्रिया, कभी उन्हें अपना सहायक मित्र कहा, और पोछे 
सुविधा होने पर उन्हें अपना श्राभ्रित बना डाला | कभी उप्तन उनके 
राज्य को अपने राज्य में मिला लेने की ओर तेजी से कदम बढाया; 
ओर कभी उनके राज्यों को ज्यों का त्यों बनाये रखने का ही नहीं, नये- 
नये राज्य बनाने का भी निश्चय किया | । 

नीति-परिवर्तन सम्बन्धी यह कथन सरकारी तोर पर भी पुष्ठ हो 
चुका है। मांटेग्यू-वेम्सफ़ोड रिपो८ (१६१८) में कहा गया है--देशी 
राज्यों सम्बन्धी नीति समय-छमय पर बदलती है। किसी समय यह 
नीति थी कि अपने दायरे के ब्रादर किसी'ः मामले में सरकार कुछ 
भी हस्तक्षेप नहीं करती थी। यह नीति यहाँ तक बदली कि लाडे 
हेस्टिग्ज,ने देशी राज्यों को अपनी अधीोनता में लाकर आन्तरिक व्यवस्था 
में उन्हे .ध्वाघधीन रख छोड़ने की नीति ( 'सबाडिनेट आइसोलेशन? 
की नीति) प्रचारित की | आगे चलकर यह नीति . भी -बदल-दी गयी 
खऔौर उसके स्थान पर राज्यों ओर भारत-सरकार के बीच में ऐसी -नीति 
स्वीकृत हुईं, जिसका मतज्ञब यह था कि राज्यों को सर्वोच्च सत्ता (मारत- 
सरकार) के साथ मेल और सहकारिता करनी चाहिए ।! 

सरकार को देशी राज्यों से सहयोग की आवश्यकता-- 
सरकार को देशी राज्यों से मेल और सहयोग की आवश्यकता 
क्यों हुई १ देशा भर में राष्ट्रीय. श्रान्दोलन करनेवाली महान संस्था 
कांग्रेत का जन्म सन्‌ औै८८्५ ई० में हो चुका था। श्आरम्ममें उसकोनीति 
सुधारों के लिए प्रार्थना-पत्र या डेप्यूटेशन भेजने की रहो । परन्तु इसे 
विशेष सफलता न मिली | सरकार ने जनता की राजनैतिक जाणशति को 
दमन करने का प्रयत्न किया । इससे एक ओर देश में -कुछ हिंसक 
क्रान्ति की घंटनाएं हुई ओर दूसरी ओर शासन-सुधार- का : श्रान्दोलन 
बढ़ता गयां। इससे सरकार को चिन्ता हुई। कांग्रेस का जोर बड़ता 
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गया | सरकार को भी अपनी शक्ति बढ़ाने की किक्र हुईं। उसने ऊपरी 
मध्य वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय आनन्‍न्दालन के विरुद्ध उभारा उसने 
मुसलमानों और सिक्‍खों को तथा इरित्रनों आदि निम्न जातियों को 
पवरण हिंन्दुओ्रों के विरुद्ध खड़ा करके और यथान्सम्मव इन सभी 
को अपना शोर मलाने की कोशिश की । परन्तु राष्ट्रय 
आन्दोलन की गति निरन्तर बढ़ती गयी | यह देखकर अब 
उसने देशी राजाओं का सहयोग प्राप्त करने तथा अपना मोर्चा और 
अधिक मज़बूत करने को बात सोची | लार्ड कजन ने सन्‌ १६०० में 
भारतमंत्री को सूचित किया कि मेरा निजी विश्वास है कि कांग्रस नष्ट 
ग्रोनेवाली है, ओर मेरी ग्रतल अभिलाषा है कि में इसको नष्ट करने में 
सहायक हो सकूं। इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए भी. नरेशों 
को संगठित करना ग्रावश्यक हैँ |? ला्ड मिण्ठो न भी कांग्रेस का प्रभाव 
और शक्तिघटाने के लिए दूसरे उपायों में देशों नरेशोंका सहयोग. प्राप्त 
करना आवश्यक समर्ा | उसने सन्‌ १६१० में उनकी एक सभा इस- 
लिए की थी कि भाग्तवष्न में बढ़ते हुए “राजद्रोह? को दमन करने के 
उपायों पर विचार किया जाय | 

इसके अतिरिक्त एक बात और भी हो गयी, जिससे सरकार को 
देशी राज्यों से प्रीति बढ़ी-.। सन्‌ १६१४ ई० में (प्रथम) योरपीय महा- 
युद्ध छिड़ गया । इंगलेंड के सिर पर सछ्डुट खेलने लगा । उसे, जन-धन 
की अपरिमित आवश्यकता हो गयी । उसने भारतवासियों से महायुद्ध 
के लिए भरसक त्याग करने के लिए ह्ृदयग्राही अ्पीले की.। अंगरेजों 
ने देखा कि त्रिठिश भारत की बहुत सी जनता का रख उनकी ओर 
अच्छा नहीं है, वहाँ गत वर्षो' में राष्ट्रीय श्रानदोलन चलता रहा -है, 
उनकी सहायता नपी-तुली ही होगी। हाँ, राजा लोग अपने-अपने 
राज्य की जनता को दबाकर, रणत्षेत्र के, लिए खूब जन-घन--की 
आहुति दे सकते हैं | निदान, सरकार ने उन्हें अपनी ओर. मिलाने की 


है 


३० देशी राज्य शासन 


वात सोची | उसकी इस समय की, देशी राज्यों सम्बन्धी नौति प्रेम 

या लुभाने की नीति!$ कही जा सकती है | 
ब्रिटिश भारत की परिस्थिति भी इसमें सहायक हुई । यहाँ को जनता 
अंगरेजों और मिन्र-राष्ट्रों के मुंह से छोटे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और आत्म-. 
निणुंय के सिद्धान्त आदि की बातें सुन कर तथा आयलेंड को स्वराज्य 
पाते देख कर अपने जन्मसिद्ध अधिकार स्वराज्य पाने को उप्छुक थी। उसे 
सन्‌ १६१७ ६० में भारत-मंत्री द्वारा पालिमेंट में की हुई घोषणा में. 
शासकों की हिचकिचाहट और संदेह की भावना मालूम .हुईं; .उस 
घोषणा के फले-स्ग्ूूप ज्ञो मांठन्फोड (मांटेग्यू-चेम्तफोड) ग्रोजना. प्रका- 
शित की गयी, वह भी असनन्‍्तोषप्रद रद्दी । इसी समय. अधिकारियों ने 
रोलेट एक्ट! नाम के दमनकारी कानून का, भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा 
घोर विरोध होते हुए, निर्माण किया | इस पर जनता ने महात्मा गांधी 
' के नेतृत्व में सत्याग्रह और शअ्रसहयोग किया। सरकार ने श्रान्दोलन 
को दबाने के लिए स्वयं क्षो भले-तुरे अनेक उपाय किये ही,. उसने . 
इस कार्य में राजाओं का भी सहारा लिया। .. ... ४ 
अब तक सरकार शासनपद्धति में यथ्रेष्ट खुधार न करने के लिए , 
हिन्दु-मुलिम भेदभाव की आड़ लेती थी; श्रंसहयोग श्रान्दोलन से मालूम 
हो गया कि इन दोनो जातियोँ का आपसी ,समकोता हो सकता 
है| उधर जनता में असंतोष बना था, मांट-फोर्ड सुधारों से उसका . 
निवारण नहीं हुआ था । ऐसी दंशा में ब्रिटिश श्रधिकारियों ने देशी _ 
नरेशों को प्रश्न उठाकर अपनी कूठनीतिशता का खूब परिचय दिया । .. 
जहाँ पहले सरकार देशी नरेशों को देश की राजनीति में भाग लेने से 
दुर रखा करती थी, अच व्यवस्यापक समा में शासन-पुघारों का प्रस्ताव _ 
उपस्थित होने पर सरकार की ओर से तत्कालीन णशह-मंत्री सर मेलकम .. 
हेली साइब ने कहा कि 'सवाल यह है कि क्‍या देशी नरेश, जहाँ तक . 
#| 6 20०० एण ०००३. 
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उनके सम्बन्ध की बात आती है, मारतीय व्यवस्थापक मडल को उत्तर- 
दायित्व सौंग जाना स्वीकार करेंगे ११४४ 

“ नरेशों का दृष्टिकोश--अ्रत्र राजाओं की दृष्टि. से विचार करें | 
देश में राजनातिक जादति और प्रज्ञातत्र के भाव बढ़ रहे थे | इसमें 
राजाश्रों को अपने लिए खतरा मालूम हुआ | उन्होंने सोचा कि 
राष्ट्रीय आन्दोलन की लहर ब्रिठेश भारत की सीमा तक ही न रहेगी । 
जल्दी नहीं तो कुछ देर में वह देशी राज्यों में भी आकर रहेगी, 
और रियासती जनता अपने अधिकारों के लिए आन्दलन करने से 
रुकी नहीं रहेगी; फिर हमारी यह मनमानी हुकूमत, यह विज्ञासिता और 
यह ऐश्वय कहाँ रहेगा ! यह सोच कर उन्होंने सरकार की सहायता 
करना ज़रूरी समझा, और ऐसा करने में कोई कसर उठा न 

रखी ! 

राजाओं का संगठन और उसका काय--ऐसी दशा में सर- , 
कार का उनकी ओर भक्ुकना स्वामाविक दी या। उनकी सहाथता अधिक 
से अधिक मिले, इस विचार से उसने उनके सल्भठन की भाँग पर 
भी सहानुभूति से विचार किया। सन्‌ १६२१ में नरेन्द्र मंडल स्थापित 
किये जाने का एक खास उद्द श्य यह था कि यह राष्ट्रीय बिरोघी 
मोर्चे में सरकार को सहयोग प्रदान करे। पर स्वतंत्रता का युद्ध 
एक बार अच्छी तरह शआरम्म हो जाने पर चलता ही रहता 
है | त्रेिटिश सरकार और देशी नरेशों का गठबन्धन हो जाने पर 
भी राष्ट्रीय आन्दोलन बन्द न हुआ । देशी राज्यों में मी आन्दोलन 
की प्रगति होते रहना स्वाभाविक्र था । जनता स्वेच्छाचारी नीति का 
विरोध और उत्तरदायी शासन की माँग करने लगी । कई राच्यों में प्रजा 
परिषदं, प्रजा मंडल या लोकपरिषद 86ंस्थाएँआदि बन गयीं और शासकों 
का ध्यान उन्नति के कार्यो' की ओर दिलाने लगी। सन्‌ १६२७ ई० 

शदेखिए थी० पथिक जी की ४३६ बा० धार हिदांडघठ 5.80 ? ह ः 
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में ग्रखिल भारतवर्षीय देशी राज्य लोक परिषद कायम हो गयी, जिसका 
उद्देश्य समस्त बैव और शान्त उपायों से देशी राज्यों में उत्तरदायी 
शासन प्रचलित करना है | काँग्रेस ने भी अपनी परित्थति ओर शक्ति 
के अनुसार इत कार में योग दिया । परन्तु इन बातों का ब्योरा 
श्रागे के लिए छोड़कर हमें अमी तो यही विचार करता है कि नरेशों ने 
विगत वर्षो में संगठित होकर क्या-क्या कार्य किया | 

सन्‌ १६२७ में जब्र कि ब्रिटिश भारत के शासन-पुधारों के सम्बन्ध 
में यिचार करने के लिए 'साइमन कमीशन! नियुक्त हुआ तो नरेशों ने 
इस विषय की जाँच की जाने को माँग की कि उनका ब्रिटिश सरकार से 
कैता सम्बन्ध रहे | हस पर सरकार ने एक कमेणी नियुक्त, की, जिसे 
उसके सभापति के नाम पर “बटलर कमेटी? कहते. हैं। इतके सम्पन्ध में 
विशेष ञआ्रागे लिखा जायगा; यहाँ यही क है कि कुल 
मिलाकर कमेटी की सिफारिशे नरेशों की इच्छानुस्तार न थीं; वे अ्रसनन्‍्तुटट 
' हे | उन्होंने इद्धलंड में अपने पत्षु का प्रचार किया, जब कि वहाँ साइ- - 
मन कमीशन की रिपोट पर विचार होकर, नये शासन-विधान की योजना 
बन रही थी । इसके जवाब में काँग्रेस, और देशी राज्य लोक परिषद ने 
भी अपनी शक्ति भर आन्दालन किया । परन्तु इनके पास ऐसे साधन 
कहाँ ये, जैसे राजाशों को सहज ही प्राप्त थे । फिर, अंगरेज अधिकारी 
भी तो राजाश्रों की ही ओर क्ुकने में. अपना द्वित मानते थे, और 
राजा लोग संगठित थे | 

सन्‌ "६३५ का विधान ओर राजा--गोल मेज परिषद 
(१६३०-. २) के अवसर पर ब्रियिश और भारतीय राजनो तिज्ञों ने अपने- 
अपने स्वार्थ वश राजाओं का. सहयोग प्राप्त करना चाहा । इसका 
नतीजा यद्द हुआ कि राजाशं ने अपने सहयोग-का. अधिक - से अधिक 
मूल्य माँगा और अ्रेपरेज .राजनीतिशों से उन्हें मिल भी गया । सन्‌ 
१६२५ के विधान में, रियासती ज़नता की उपेक्षा. करके, राज़ाश्रों. को 
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रांबीय व्यवस्थापक मंडल में बहुत अ्रधिक प्रतिनिधित्व, तथा दूसरे 
संरक्षण ओर सुविध एँ दी गयीं। इसके अतिरिक्त राजाओं को यह 
अधिकार दिया गया कि वे स्वयं यह निश्चय करें कि संघीय विषयों में 
से क्रिस-क्रिस भें वे सब्स्‍डगोय व्यवध्यापक मंडल का कानून बनाने का 
अधिकार स्वीकार करते हैं | ऐसी बातों से यद्द स्पष्ट है कि राजाओं 
की निरंकुशता कम करने की कुछ चेष्टा नहों की गयी; इसके विपरीत, 
ऐसी परिस्थिति बना दी गयी कि यदि वह संघ-शासन विधान कार्यान्वित 
होने लगे तो ब्रिधिश मारत के नेताओं के लिए देशी राजाओं को प्रसन्न 
रखने और उनका सहयोग प्राप्त करने की आवश्यक्रता निरन्तर बनी 
रहे; और इतके लिए नरेशों को मुंह-माँगी कीमत दी जाने की तैयारी 
करनी पड़े | इस प्रकार राजाशों का महत्व अधिक-से अधिक करने में 
ग्रोई ऋषर न रखी गर्या । परन्तु, अपने मन छुछ ओर है, विधाता के 
छु और | अनेक कारणों से संघ विधान शअ्रमल में ही नहीं आया । 
दूसरा योरपीय महायुद्ध और उसके बाद -सन्‌ १६३६ में 
दुमरा योरपोय मद्दायुद्ध शुरू हो गया इसमें भी राजाओं ने जी खोलकर 
ड्रिटिश सरकार की सहायता की। उनकी सप्राट-मक्ति के पीछे उनके 
अस्तित्व का भी प्रश्न था। अ्रधिकतर नरंश ब्रिटिश सरकार के ही 
सहारे राजगद्दो पर बने रहना और श्रपनी स्वेच्छाचारिता बनाए रखना 
चाहते थेः। ब्रिटिश सरकार को अपने स्वार्थवश उनकी सहायता की बहुत 
ज़रूरत थी | इस लिए, उसने उनका बहुत लिहाज रखा | सन्‌ १६४२ 
में ब्रिटिश थुद्ध-मंत्रिमंडल की ओर से सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारतवर्ष के 
के भावी शासन "को एक योजना लेकर आये थे, उसे साधारण बोल- 
चाल में कक्रिप्स योजना? कद्दते हैं| इसमें अन्य बातों के साथ यह भी 
हां गया था कि मारत का भावी विधान बनाने के लिए जो सभा 
ब्रनायी जायग्री, उप्तमें वृटिश मारत के प्रतिनिधि तो जनता द्वारा चुने 
जायेंगे, लेकिन देशी राज्यों के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा नामज़द किए 
भू 


३४ देशी राज्य शासन 


जायँगे | इसके बाद जब विधान बन चुकेगा तो इस बात का भी निणंय 
राजा लोग ही करेंगे कि वे अपने राज्य को भारतीय संघ में शामित्र 
करेंगे या नहीं; जो राजा भारतीय संघ में शामिल न हों वे ब्रिटिश 
सरकार के साथ सन्धि-सम्बन्ध रख सकेंगे । 

सन्‌ १६४५ में वायसराय लाडे वेवल ढाई महीने लन्दन में ब्रिटिश 
अधिकारियों से सलाह-मशविरा करके यदाँ जो योजना लाये, उसमें 
देशी राज्यों को अछूता ही छोड़ दिया गया। उन्होंने कद कि मैं यह 
स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस योजना का 'सम्बन्ध केवल ब्रिटिश 
भारत से है, श्रीर सम्राट-्प्रतिनिधि के साथ राजाओं के जो सम्बन्ध हैं, 
उनमें इससे कोई अन्तर नहों होगा । ऐसी योजना राजाशों को अपनी 
स्वच्छुन्दता बनाए रखने में सहायक थी और साथ ही अँगरेजी 
कूटनीतिशों की मारतवर्ष को दो तरह के टुकड़ों में बांठे रखने की नीति 
के अनुकूल भी थी । 

अब तो मारत का नया विधान बन रहा है। उसके अनुसार देशों 
राज्यों की जो स्थिति होगी, उसके बारे में आगे लिखा जायगा। 


पॉँचवोाँ अध्याय 
वतसान रियासतें क्‍यों बनी रहीं ? 

अंगरेजों ने सारे भारतवर्ष को ही अपने अ्रधीन फ्यों नहीं कर 
लिया, बीच-बीच में कुछ खाली जगह क्‍यों छोड़ दी! इसका 
नवाब संक्षेप म॑ यह है कि उन्होंने इस प्रश्न को साम्राज्यवाद के 
दृष्टिकोण से देखा कि आखिर उनके लिए कौनसी बात अधिक हितकर 
दोंगी--(१) देश के कुछ हिस्तों में रियासतें बनी रहने देना और नई 
स्यासतें भां बना देना, या (२) रियासतों को बिल्कुल मिटा देना बहुत 
सोच विचार ओर अनुभव के बाद उन्हें पहली बात ही. ठीक जची | 


वतंमान रिवासते क्‍यों बनी रहीं ! प्‌ 


+ नया 


बहुत सी रियासतों को त्रिटिश सरकार ने बनाया --त्रिटिश 
सरकार ने अपने स्वार्थ को ध्यान में रख कर कुछ पुरानी रियासतों को 
ही नहीं बने रहने दिया, उसने बहुत सी नई रियासतें भी बना डाली-] 
श्री० प्यारेलाल जी ने अपनो दिशी राजाशों का दर्जा! नाम की पुस्तक 
में बताया है कि मध्यप्रान्त में, १८१८ में पेशवा द्वारा अन्तिम रूप से 
छोड़े हुए भरहठा राज्य के पुनरुत्यान को रोकने के लिए, अंगरेजों को 
राजपूत रियासतों की स्थापना ही ठीक नीति मालूम हुईं; और इस 
प्रकार इस विस्तृत्‌ प्रदेश का प्रत्येक भाग, जहाँ घरेलू ओर लूठ-खसोट 
की लड़ाइयों ने सत्र प्रकार फे राजनीतिक चिन्हों को विलुप्त कर दिया था, 
एक सगठित सत्ता के अधीन किया गया और इन खंडदरों में से कम 
नहीं, १४५ रिया-«तें बनायी गयीं | ॥ 

इसी प्रकार सन्‌ श्८२७ में जिन राज्यों ने ब्रिटिश सत्ता 
की मदद की, उनके प्रति विशेष प्रेम दिखाया गया | इस सारी उथल- 
पुथल पर बारीकी से विचार करने पर इस बारे में जरा भी सन्देद्ट नहीं 
रहता कि ब्रिविश सरकार ने ही देशी राज्यों को बनाया है| यह कद्दना 
किये देशी राज्य पहले से थे, और अंगरेजी सरकार ने सिर्फ उस 
इलाके का निर्माण किया है, जिसे ब्रिटिश भारत कहते हैं, सत्य से मुंह 
'मोड़ना है । आज्ञ के राजा पहले विविध प्रदेशों के यूवेदार थे और 
उच्च अधिकारियों के मातहत ये । इन्हें नकद वेतन देने के बजाय 
ज़मीन का हिस्सा दे दिया गया था । पीछे ये अपने स्वतंत्र 'अ्रस्तित्व 
पर जोर देने लगे । अ्रयलियत यह है कि अ्रगर ब्रिटिश सरकार ने 
इनके माथे पर अपना वरद हस्त न रखा होता तो ये अपना 
- निरंकुश शासन कायम नहीं रख सकते थे । 

देशी राज्यों के ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए जाने का, उड़ीसा के 
राज्यों का उदाहरण एक खास ढंग का है। ये राज्य म्रगलों के समय 
में तथा नागपुर के भोंउलों के समय में उड़ीसा के स्वतंत्र राजांश्रों के 
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अधीन छोटी-छोटी ज़धीदारियां थीं। अंगरेज्ों के शासन-काल में भी 
लगभग ८० वर्ष तक इनसे अ्रमीदारियों की तरह व्यवद्वार हुआ । सन्‌ 
श्प्ट३ में सब स्थानीय अधिकारियों तथा दो न्यायशार्तरियों (सर 
हेनरामेन और अलन होब्रह्मउस) के मत के विरुद्ध भारतमंत्री ने, 
साम्राज्यिक नीति के आधार पर इन ज़मीदारियों को ब्रिठिश भारत से 
बाहर देशी राज्य घोषत कर दिया । उस समय से इनके छोटे-छोटे 
राजाओं को अधिकराधिक अधिकार दिए जाते रहे। सन्‌ १६२० तक 
इन पर जो कड़ा निरीक्षण रहता था, वह भी पीछे हटा दिया गया | 

साम्राज्य को बंढ़ानेवाते सदा अपनी युद्ध-कुशलता और वीरता 
पर ही निभर नहीं रहते। वे अपने विपक्षी के दगाबाज् नोकरों को मिला 
लेते हैं । कुछ दशाओओं में यहाँ भी ऐसे लोग राजा या नवात्र ब्रना दिये 
गये । इस प्रकार भ रतवर्ष में कई प्रकार के देशो राज्य हैं। कुछ राज्य 
पुराने और प्रतिष्ठित हैं। कुछ नए राज्यों की नोंव विश्वासघात और 
देशद्रोह पर पड़ी है | स्मरण रहे कि पुराने राज्य भी अब एक 
प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की-ही कृति- हैं; उनका पहले का स्वरूप नष्ट 
हो गया है | 

अंगरेज लेखकों की साकज्षी--अ्रंगरेज लेखकों ने इस बात को 
साफ स्वीकार किया है । मिसाल के तौर पर सर एलफ्रोेड लायल अपनी 
'एशियाटिक स्टडीज़! नाम की पुध्तक में लिखते हैँं--जहाँ अति 
प्राचीन' काल की राजनीतिक संस्थाएँ अब तक मौजूद हैं, अंगरेज हां 
उनको नष्ट होने से बचानेवाले हैं ।? इसी तरह सर जान स्ट्रेचे अपनी, 
पुस्तक छ में लिखते हैं--“ये ( देशी रियासत ) ही भारत के ऐसे 
भाग हैं, जहाँ की प्रचोन राजनीतिक संध्थाएँ श्रौर, प्राचीन वंश पूर्ण 
रूप से बिटिश सरकार को बदोलत कायम हैं |” * 


# भूगोल: देशी राज्य अंक । 


। 
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वर्तमान रियासतें क्‍यों बनी रहीं १ ३७ 


देशी राज्यों की जाँच के लिए नियुक्त बटलर कमेटी ने अपनी 
रिपोर्ट में इन राज्यों के स्वतंत्र अ्रस्तित्व का खंडन करते हुए साफ लिखा 
है कि लगमग सभी राज्य मुगल साम्राज्य, मराठों की सच्ता या 
सिक्‍्ख-राज के अधीन थे या उनके सामन्त थे, और उन्हीं पर इनका 
अवलम्ब था | कुछ राज्यों को अँगरेजों ने मरते-मरते बचाया था, और 
कुछ नये बनाए गये थे । निदान, देशी राज्यों की मौजूदा राजनीतिक 
स्थिति अंगरेजी अमलदारी का प्रसाद है| 

इन राज्यों. को क्‍यों वनाया गया (--पाठक जानते हैं कि सन्‌ 
१८५७ के पहले यहाँ जो कम्पनी-मरकार थी, उसकी इच्छा व्यापार 
के साथ-साथ साथ राज्य-विध्तार करने की भी रही । लाड डलहोजी 
( श्य४८-५६ ) ने “जब्ती के नियम” (डाक्ट्रिन श्राफ. लेप्स ) के 
अनुसार कितने ही देशी राज्यों को सिर्फ इस आधार पर अंगरेजी 
अमलदारी में मिला लिया कि उनके राजाओं के मरते समय उनका 
कोई कुदरती वारिस या उत्तराधिकारी न था । उसने “राजाश्ों को 
लड़का गोद लेने की इजाजत नहीं दी | सन्‌ १८५७ में राजाओं ने - हर 
तरह अंगरेजों की मदद की। वायमराय लाई केनिंग के शब्दों में 
देशी सरकार के छोटे-छोटे टुकड़ों (देशी राज्यों) ने उस तूफान 
को रोकने में बन्दरगाह की आड़ का काम किया, जो 'हमें -एक - 
ही लदर में बढ्ा ले गया होता |! इसी प्रकार सर जान सुट्रेचे ने लिखा 
है-- सन्‌ १८५७ के विद्रोहों ने निश्चित रूप से यह सिद्ध कर दिया कि 
देशी रियासतें हमारे लिए कमज़ोरी के नहीं, बल्कि शक्ति के खोत हैं.। 
झ्ौर शायद दी कोई रियासत ऐसी दो, जिसने श्रत्यन्त कठोर - परीक्षा 
और विपत्ति के समय वफ़ादारी न दिखायी हो ।? निदान, देशी राज्यों 
की इस वबकादारी! ( अथवा देशद्रोह ! ) को देखकर अंगरेजों ने'सन 
१८६० से अपनी -नोति बदली। अंगरेज अ्रत्र देशी राज्यों की 
रक्षा करने और नये रॉज्य बनाने लगे । ह 
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पहले कहा गया है कि अंगरेजों ने बहुत से राज्य बहुत छोटे-छोटे 
बनाये । उनका यह काम कूटनीति से खाली नहीं था| श्री० जगदीश 
प्रसाद जी चतुर्वेदी बी० ए०, एल-एल० बी० ने लिखा हे--उन्होंने 
कुछ बड़ी-बड़ी रियासतों के साथ सम्बन्ध करने के बजाय पचासों छोटी 
छोटी रियासतें रख कर जनता को विभाजित करना पसन्द किया | 
फलतः जहां एड की चार रियासतें बन सकी, बनायी गयीं | छोटी-छोटी 
रियासतों को आपस में लड़ाना, उन पर शासन करना और उनकी 
जनता को दबाना आसान होता है। इसलिए कम्पनी-सरकार ने मध्य- 
भारत, काठियावाड़, उड़ीसा, शिमला तथा राजस्थान के छोटे से छोटे 
से जागीरदार को भी स्वतंत्र इकाई माना | वह जानती थी कि इससे 
यहां की जनता निर्जोब, पंगू और पिछुड़ी रह जायगी । पर जनता की 
दशा सुधारना तो ब्रिटिश सरकार का उद्द श्य था भी नहीं [?# 


विशेष वक्तव्य--इस प्रकार यह साफ जाहिर है कि वर्तमान देशी 
राज्यों को अंगरेजों ने बनाया है, या जानबूक कर बना रहने दिया 
है| इसमें उनका उद्द श्य अपने साम्राज्य को शक्ति बढ़ाना रहा है| 
श्रव॒ परिस्थितियाँ बदल गयी हैं | बृटिश सरकार जा रहा है, और भारत 
मैं उसकी साम्राज्यवादी नीति की .उसर्थक सस्थाओं की कोई गुजायश_ 
नहीं है। जो देशी राज्य अब यहाँ रहेंगे, वे यहाँ की जनता के त्रिए 
हितकारी होकर ही रद्द सकेंगे । 


श्लोकवाणी” नववध, राजपुताना प्रान्त निर्माण श्रंक । 


अनभि»जभलन+ .+++बहि>+ नाक 


छुठा अध्याय 


देशी राज्यों का वर्गीकरण 


देशी राज्यों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। 
हम उसके सुख्य-मुख्य भेदों का ही विचार करेंगे--- 

भौगोलिक दृष्टि देशी राज्यों का भौगोलिक दृष्टि से वर्गीकरण 
करना बहुत आपान है। नक्शे से यह सहज ही मालूम हो सकता है 
कि कोनसा राज्य मारतवर्ष के किस भाग में है, कोनसा राज्य इतना 
बड़ा हे कि अकेन्ना ही एक समूह माना जा सकता है, कोन से 
राज्य इकट्ठे .एक ही जगह एक-दूसरे से मिले हुए हैं, और कौन-कौन 
से राज्य छोटे-छोटे होते हुए भी एक-दूसरे से अलग हैं। ऐसा वर्गी- 
करण राज्यों की प्राकृतिक स्थिति और जल-बायु श्रादि समभने में 
सहायक हो सकता है। परन्तु राजनीतिक दृष्ठि से इसका कोई महत्व 
नहीं है । * 

२--संधियाँ और सनदें--इनके सम्बन्ध में खुलासा आगे लिखा 
जायगा । कम्पनी के समय में स्वतंत्र संधि-राज्यों और पराधीन राज्यों 
में स्पष्ठ भेद किया जाता था | पीछे यह बात न रही | सन्‌ १८-४७ ३७ 
के बाद सब राज्यों से बहुत-कुछ एकसा व्यवद्वार करने की नीति अप- 
नायी गयी है। सम्राट्‌ (ब्रिटिश नरेश) ने मुगल बादशाह का स्थान 
ग्रहण कर लिया | मुगल बादशाह को जो अधिकार प्राप्त थे, वे सम्राद्‌ 
को प्राप्त दो गये, चाहे उनका' उल्लेख तंधियों में न भी हो | इस प्रकार 
संधियों के आधार पर किया हुआ वर्गीकरण प्रायः इतिहास या सरकारी 
कागजों का ही विषय है | ' 

३--सलामी--लाड चैेम्सफोर्ड को नरेन्द्र मंडल की स्थापना के 
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सम्बन्ध में विचार करते समय यह स्वीकार करना पड़ा था कि लिखित 
प्रमाण अपूर्ण तथा अ्रपर्याप्त हूँ; देशी राज्यों का वर्गीकरण करने की 
व्यावहारिक विधि यही. है कि इस बात का विचार किया जाय कि 
किन-किन मरेशों को परम्परा के अनुसार कितनी तोपों की सलामी का 
अधिकार है। भारतीय राजाओं में से ११८ को सलामी का सम्मान 
प्राप्त है । इन राजाओं में से जब कोई अपने राज्य से बाहर जाता है, 
या बाहर से आता है, अ्रथवा राजा की हैसियत से ब्रिटिश भारत में 
ञआता दे या यहाँ से लोगता है तो उसके सम्मान के लिए निर्धारित 
संख्या में तोप छोड़ी जाती हैं, यह संख्या ६ से २१ तक होती है। 
किसी के लिए ६, किसी के लिए ११, १३, १४, १७, १६ या अधिक- 
से-अधिक २१ |# सलामी के तीन भेद हैंः--(क) स्थायी, जो वंश- 
परम्परा से मिलती आयी है, ओर मिलती रहेगी, (ख) व्यक्तिगत, जो 
किसी नरेश को उसके जीवन-काल के लिए ही हो, उसके उत्तरा- 
धिकारियों के लिए नहों, और (ग) स्थानीय, अर्थात्‌ राजा को फेवल 
अपने राज्य क॑ भीतर मिलनेंवाली सलामी । 

सलामी से यह अवश्य विदित होता है कि भिन्न-भिन्न राजाश्रों को 
कितना सम्मान धाप्त है, परन्तु यह राज्यों के वर्गीकरण का कोई बेज्ञा- 
निक आधार नहीं कहा जा सकता | 

४--राजाओं का शक्षरकार से सम्बन्ध--लार्ड आलीवर का 
कथन है कि देशी राज्यों की तीन श्रेणियाँ हैंः--(क) वे अद्ध स्वाधीन 
राज्य, जिनका मारत-सरकार से सम्बन्ध ऐसी सपियों पर निर्भर है जिनमें 
श्रान्तरिक शासन की सत्ता और अधिकार भारत-सरकार को नहीं सौपि 
गये । (ख) वे राज्य जिनमें सरकार के हस्तक्षेप सम्बन्धी कुछ श्रधिकार 


व््यारह या इससे अधिक तोपों की सलामों वाले राजा महाराजा (द्विज हाइनेस' 
कहलाते एँ. पहले योरपीय महायुद्ध के समय से निजञाम हैदराबाद को *ड्विज़ 
एगज़ाल्टेड दाश्नेसः को उपाधि है । 
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संधियों द्वारा स्थापित हो गये हैं, और जिनकी स्वतंत्रता इंसलिएँ स्पष्ट 
रूप से आंशिक है; जिन पर सरकार का ग्रभावपूर्ण निरीक्षण हो सऊभता है । 
(ग) वे सैकड़ों छोटेन्छीटे राज्य जिनके पूर्ण नियंत्रण का अधिकार ब्रिटिश 
सरकार को है, ओर यह अधिकार उसने उन श्रन्य नरेशों से ले लिया 
है, जिनका उन पर पहलें श्राधिपत्य था | 

इस वर्गीकरण का आधार यह बांत है कि देशी राज्यों से सरकार 
का सम्बन्ध किस तंरह का है| पर इस सम्बन्ध का निश्चित स्वरूप नहीं 
बताया जा संकता | श्रधिक्राश राज्यों से संधियाँ नहां हैं, तथा अनेक 
नई समस्याएँ तथा परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी हैं, और कितंनेः ही 
ब्रातें किसी लिखित सूचना के श्राधार पर न की जाकर, राजनीतिक 
व्यवहार के अनुसारं होती हैं | इसलिए यह वर्गीकरण ठीक नहीं है, 
श्रौर बहुत कठिन भी है । 

५१-रोजाओं के अधिकार- -श्री० के, एम. पानीकरं ने देशी 
राज्यों को तीन श्रेणियाँ की हैं--(क) जिनके राजाओं कों -संधिंयों 
से अपने-अपने राज्य के भीतर पूर्ण और वास्तविक प्रभुता का अधिकार 
है। इन्हें अपने राज्य की सीमा में शासन और कानून-निर्माण की 
स्वतंत्रता है ।$ (ख) जिनके राजा दीवानी और फोजदारी के अधिकार 
_ तथा कानून बनाने की धषत्ता का उपयोग अंशत, और «सरकार 
की निगरानी में ही, कर सकते हैं। (ग) जिनके राजाओं के 
अधिकारों का आघारं सरकार द्वारा दी हुई सनदें हैं। इन्हें 
शासन ओर कानूंन-निर्माथ का अधिकार नहीं। अधिकांश राज्य इसी 
श्रेणी में है। यंह वर्गीकरंण राजाओं की दृष्टि से चाहे जितंने महत्व 
को हो, पर राजा ही तो राज्य नहीं हैं, राज्यों के वर्गोकरण में जनता को 
प्रधानता मिलंनी चाहिए । । 

“असल में किसी भी राजा की अपने राज्य में वास्तविक प्रभुटा'था 'शासन और 
कानून-निर्माण की स्वतंत्रता नहीं है। थहाँ आपेक्षिक दृष्टि से दी अ्रभिप्राय है | 
दे > 
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ए--नरेन्द्र संडल की मेम्चरी--राजाओं की इस संस्था के विषय 
में विशेष रूप से आगे लिखा ज्ञायगा | इसकी सदस्यता के विचार से 
राज्यों के तीन भेद हँ--(क) वे राज्य जिनके राजा प्रथक्‌ प्थक्‌ रूप से 
मंडल के सदस्य हैं। इनकी संख्या १०६ है। (ख) वे राज्य जिनके 
राजाश्रों को मिलाकर अपनी ओर से ११ सदस्य मंडल में भेजने का 
अधिकार है। इन राजाओं की संख्या १२६ है। (ग)वे छोटे-छोटे नाम- 
मान्न के राज्य जिनके राजाओं ग्रादि की ओर से मंडल में कोई सदस्य 
नहीं है । इनकी संख्या ३४६ है । इस वर्गीकरण का आधार कितना 
कमुजोर है, यह इसी से ज़ाहिर है कि नरेन्द्र मएडल के संगठन में एक 
मुख्य विचार यह रहा कि नरेशों को मिलनेवाली सलामी का लिहाज 
रखा जाय, जिसके विषय में पहले कद्दा जा चुका है। 

६--खिराज--खिराज देने कौ दृष्टि से देशी राज्यों को दो भेणियों 
में बोदा जा सकता हैः--(क) वे राज्य जो सरकार को या किसी अन्य 
देशी राज्य को खिराज़ या ('ट्रिब्यूट?) देते हैं (ख्व) वे राज्य जो खिराज नहीं 
देते । यह विभाजन एक ग्वास विचार से किया जाता है, और कुछ 
बड़े-बड़े राज्य भी खिरान्न देते हैं, जब कि अ्रनेक छोटे-छोटे राज्य इससे 
मुक्त हैं। फिर, खिराज का परिमाण भी ऐतिहासिक कारणों पर निर्भर 
है। केवल उसके आधार पर किसी राज्य करा दर्जा नहीं ठहराया जा 
सकता | ट ! 
७--च्षेत्रफल--रियासतों के क्षेत्रफल सम्बन्धी कुछ बातें इस 
पुस्तक के पहले अध्याय में दी गयी हैं। यह तो जाहिर ही है कि बहुत 
छोटे-छोटे प्रदेशों के अलग-अ्रलग राज्य नहीं रहने चाहिए, और राज्य 
का विस्तार भी उनक गोरव का सूचक हो सकता है। इसलिए राज्य 
के ज्षेत्रल का अ्रपना महत्व हैं। परन्तु इसे वर्गीकरण का आधार 
मानना ठीक नहों है। कारण, एक अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य 
की आबादी और आमदनी अपने से छोटे राज्य की जनसंख्या श्र 
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आय से कम हो सकती है । मिसाल के तौर पर जैसलमेर का क्षेत्रफल 
राजपूताना के कई राज्यों से अधिक होने पर भी यहाँ की जनसंख्या 
ओर आय उनसे कम है। इस प्रकार ज्षेत्रल्ल के आधार पर रियासतों 
'का महत्व निर्धारित करना ठोक नहीं है। 

८-जनसंख्या ओर आय--इन्‍्हें भी देशी राज्यों के वर्गीकरण 
का आधार बनाना उचित नहीं है। यदि किसी राज्य में जनता पर 
बहुत सख्ती करके आय बढ़ा ली जाय तो इस बढ़ी हुई आय के कारण 
उसे ऊँचे दर्जे का क्‍यों माना जाय | इसी तरह एक राज्य दूसरे राज्य 
से कम आबादी वाला होने पर भी उच्च श्रेणी का हो सकता है। इस 
प्रकार जनसंख्या और आय के आधार पर किया हुआ वर्गीकरण भीं 
ठीक नहीं है । 


६--प्राचीनता था वंशन-अ्रतिष्ठा--राजपूताना आदि में कुछ 
राजा अपने खानदान की प्राचीनता के आधार पर, गव॑ किया करते 
है। पर विचार करने की बात तो यह है कि उनके पूचजों ने राज्य की 
स्थापना किस प्रकार की थी । उदाहरण के लिए यदि “बीका जी ने 
मुलतान और दिल्ली के बीच आनेवाले ब्यपारियों के काफिलों को कई 
बार लूट कर इतना घन इकट्ठा कर लिया कि इसी घन की मदद से 
उनके पास एक बड़ी भारी सेना तैयार हो गयी और इसी सेना की मदद 
से उन्होंने सम्बत १५४४५ में बीकानेर नगर की नींव डाली”?&8 तो क्‍या 
उनके उत्तराधिकारियों को प्राचीन वंश के आधार पर प्रतिष्ठा दी 
जानी उचित है ] 


कुछ राजाओं को ऊँचा पद इससिए दिया जाता है कि उनके 
किसी पूर्वेज ने बड़ा कष्ट सहा था, त्याग किया था और बड़े साहस का 
परिचय दिया .था । उदाहरणवत्‌ उदयपुर के राणा- का विशेष आदर 


श्री भ्रचलूश्वरप्रसाद जी शर्मा, अपने द्वारा सम्पादित प्रजासेवक? में । 
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इसलिए किया जाता है कि राणा प्रताप ने मुगल सम्राट की श्रधीनता 
स्वीकार नहीं की, और इस वंश की लड़की का शाही घराने से सम्बन्ध 
नहीं हुआ। इस प्रकार श्रो० श्रीकृष्णदत्त जी पालीवाल . ने लिखा 
है कि उत्पत्ति और बड़प्पन की दृष्ठि से रियासतों को पाँच प्रकारों में 
बॉय जा सकता है। सबसे पहले प्रकार की रियासतें राजपूताने के 
राजाओं की हैं, जिनका इतिहास सहसों वर्ष पुराना और वीरता की 
गौरव गाथाश्रों से परिपूर्ण है | दूधरे प्रकार की रियासतें उन सरदारों व 
गवर्नंरों की हैं, जो मुगल साम्राज्य के विनाश के समय स्वतन्त्र 
बन बैठे । तोसरे प्रकार को रियासतें उन लोगों की हैं, जिन्होंने 
मुगल साम्राज्य का विनाश होने पर हिन्दुस्तान में जो अराज- 
कता फैल गयी थी, उसका लाभ उठाकर अपनी रियासतें कायम 
कर लीं। चौथे प्रकार की रियासते वे हैं, जिनको ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य का श्रीगणेश करते समय 
बनाया, जैसे मेसखूर और कुछ हद तक कशमोर | पाँचर्वे प्रकार की 
रियासतें उन लोगों की हैं, जो घुगल, मराठा, साम्राज्यों के अन्त होने 
पर राजा बन बेठे तथा महाराजा रणज्ञौत सिंह के सिक्ख साम्राज्य से 
से बचने के लिए अंगरेजों की गोद में जा ब्रैठे; यथा पटियाला, भौन्द, 
कपूरथला आदि ।* इस सम्बन्ध में याद रहे कि कोई राज्य चिरकाल 
तक प्राचीनता के आ्राधार पर उच्च पद का अधिकारी नहों बना रह 
सकता | व्यक्तियों की भांति राज्यों को भी स्वावलम्बी होकर अपने ही 
गुणों के कारण सम्मान की आशा करनी चादिए | 

आकार-प्रकार, भूगोल, इतिहास, पद या रुतबा, प्राचीनता और 
भारत-सरकार के सम्बन्ध श्रादि अलग अलग होने के कारण भारत- 
वर्ष के देशी राज्यों के वर्गोकरण का विषय बहुत जटिल है। किसी भी 
प्रकार से वर्गीकरण किया जाय, वह संतोषप्रद नहीं हो सकता | उसमें 

“'अजु नः--रियासत अंक 
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कुछ-न-कुछु क्रमो रह ही जाती है। तो भी अपने-अपने दृष्टिकोण से 
समी का उपयोग है । 

१०--बैधानिक स्थिति--जिस राज्य की वैधानिक, राजनीतिक, 
या नागरिक ह्थिति दूसरे राज्यों की अपेक्षा जितनी अच्छी हैं, उतना 
ही: हम उसे उच्च श्रेणी में रखना उचित समभते हैं। वैधानिक दृष्टि 
से राज्यों के दो भेद हें-वैध शासनवाले और अवैध शासन वाले | 
वेध शासन में निर्धारित काग्रदे कानून के अनुसार राजप्रवन्ध होता है । 
: राज्ञा की शक्ति मर्यादेत होती है, वह मनमाना कार्य नहीं कर 
सक़ता । इसके विपरीत, अवेध शासन में राजा को शासन अधिकार 
पूर्युरूप से रहता है, उसमें कोई इस्तक्षेप नहीं कर सकता .। वह जैसा 
चाहता :है, करता: है; उसपर कानून का कोई प्र तित्रन्ध नहीं होता, ग्रथवा 
यों कह प्रकृते हैं कि उसकी इच्छा ही कानून है | 'राजा करे सो न्याय? | 

आजकल लोकतंत्र का युग है, और राज्य को निर्माण करनेवाला 
मुख्य अंग जनता होती: है इसलिए राज्यों का- वर्गीकरण जनता 
की दशा के विचार से करना अपेक्षाकृत ठीक होगा । 


सातवाँ अध्याय 
कर संधियां 
जिन्हें संधियाँ कहा जाता है, वे कोई बराबर वालों के चुलह- 
नामे नहीं हैं | वे तो दान दी हुईं .चीजे' हैं, जिनमें दाता ने अपनी 
इच्छा के अनुसार शर्तें और पाबन्दियाँ लगादी हैं | ये ज्यादहतर या 
सारी-की-सारी सार्वभौम सत्ता को मजबूत बनाने की खातिर दी हुई 
रियायतें हैं । ह -म० गाँधी _ 
संधि-राज्य सिफ ४० हैं--पिछले अध्यायों में संघियों- का 
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उल्लेख हुआ। आगे भी इनकी चर्चा का प्रतंग आयेगा | इसलिए 
इनके सम्बन्ध में कुछ विशेष विचार करना आवश्यक है | संधि दो ऐसी 
शक्तियों में होती हैं, जो एक-दूसरे का स्वतंत्र अस्तित्व मानती हैं, चाहे 
दोनों का दर्जा बराबरी का हो याएक का दूसरे से कुछ नी चा। सन्धि करने 
वाले दोनों राज्यों में प्रत्येक का कुछ उत्तरदायित्व होता है, जिसका संधि 
की शर्तों में उल्तेख रहता है। सन्‌ ' १७५७ से १८१३ तक, जब कि 
भारतवर्ष में अगरेजी राज्य की जड़ नहीं जमी थी, कम्पनी की देशी राज्यों 
से संधियाँ बराबरी या मित्रता के नाते हुईं | किन्तु ऐसे राज्यों की संख्या 
कुल मिला कर केवल १२ है। पश्चात्‌ कम्पनो की श्यिति दृढ़ हो जाने 
पर उसने जो भी संधियाँ कीं, वे देशी राज्यों की थोड़ी-बहुत अ्रधीनता 
की दी सूचकऋ र शो राज्यों में संबि-राज्य सिफ ४० ही हैं। 
संधि-राज्य और उनके साथ संधि होने का समय इस प्रकार है ;-- 
अलवर (१८०३), बद्मावलपुरं (१८३८), भरतपुर (श्८ ४), बांतवाड़ा - 
(१८१८) बड़ोदा (१८०५), भोपाल (१८१८), बीकानेर (१८०८), 
चून्दी (१८१८), कोचीन (१८०६), कच्छ (१८१६), दतिया (१८१८), 
देवास बड़ी श्र छोटी (१८१८), घार (१८१६), घोलपुर, (१८०६), 
ग्वालियर (१८०४ शोर १८४४), हैदराबाद, (१८०० और १८५३), 
इन्दौर (१८०५ ओर श्पश्८), जयपुर (१८१८), जैसलमेर (१८१०), 
कशमीर (१८४६), कालावाड़ (१८३१८), जोधपुर (१८१८), कलात 
(१८७६), करोली (१८१७), खैरपुर (१८३८), किशनगढ़ (१८१८०), 
कोल्हापुर (१८१२), कोठा (१८१७), प्रतापगढ़ (१८१८), मेसूर 
(१८८१ और १६१३), ओरछा (१८१२), रामपुर (१७६४) रीवा 
(१८१२), समथर (१८१७), सावंतवाडी (१८१६), सिक्क्रम (१८१४) 
सिरोही (१८२३) ट्रावंकोर (१८०५) टोंक (१८१७), उदयपुर (१८१८) । 
इन्हें द्ोड़कर अन्य बड़े-बड़े राज्यों को सरकार ने श्रपनी श्रवीनता 
ले लिया, उनकी रक्षा का वचन देने के लिए सनदें लिख दीं। इन 
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राज्यों में प्रभुत्व तो सर्वोच्च सत्ता का स्थापित हुआ; हाँ, कुछ शासना- 
घिक्रार नरेशों के भी बने रहे | बहुतसे रजवाड़ों ने सरकार की श्रधीनता 
स्वीकार करते हुए इकरारनामें लिख दिये हैं। इन रजवाड़ों के 
सरदार आदि अपने उत्तरदायित्व से, ब्रिटिश सरकार से बंधे हैं । 

संधियों के भेद--विविघ देशी राज्यों से समय-समय पर अलग- 
अलग तरद्द की सन्धियाँ की गयी हैं, उनसे राजाश्ों की बदलती हुई 
और घोरे-धीरे गिरती हुई वैधानिक स्थिति की अच्छी जानकारी होती 
है। पहले कम्पनी को जैस-भो-बने अपनी हुकूमत जमाने की फिक्र थी; 
जिस राज्य में जैसी शर्तों से काम चला, वहाँ उसने बेसी शर्ते स्वीकार 
करके राजा से सन्धि कर ली । पौछे जैसे-जैसे उसका बल बढ़ा, वैसे- वे से 
उसकी सन्धियों में प्रभुत्त की भावना बढ़ती गयी। राजा लोग 
कमजोर होकर अपने अधिकार उसे देते गये श्रोर उसकी श्रधीनता 
स्वीकार करते गये। इस प्रकार विविध सन्धियों की धाराएँ देश- 
काल के श्रनुसार भिन्न-भिन्न होना स्वाभाविक ही है। तथापि घ्थूल रूप 
से संधियों के तोन भेद हैं--(१) मित्रता की संधि, (२) श्राश्रित पार्थक्य 
की संधि, (३) आश्रित सहकारिता की संधि। इनमें से प्रत्येक प्रकार 
की संधि का एक-एक उदाहरण संक्षेप में ग्रागे दिया जाता है । 

मित्रता की संधि--ब्रिय्श सरकार और श्री० यशन्तराव 
होल्कर में, सन्‌ १८०४५ में मित्रता श्रोर शान्ति की सन्धि हुई | उसकी 
कुछ घाराएँ ये हैं-“-(क) ब्रिटिश सरकार यशवन्तराव होल्कर के विरुद्ध 
लड़ाई बन्द करने और उनको अब से कम्पनी का मित्र मानने का 
बचन देता है| यशवन्तराव द्ोल्कर भी यह बचन देते है कि वह अब 
ब्रिटिश सरकार और उनके मिन्रों के विरुद्ध लड़ाई बन्द कर देंगे श्रोर 
कोई ऐसा कार्य न करेंगे, जिससे ब्रिटिश सरकार और उसके मित्रों को 
हानि हो । (ख) यशवन्तराव द्दोल्कर अपने उन सब दावों वा स्वत्वों को 
छोड़ते है, नो ब्रिटिश सरकार या उसके मित्रों पर हों | (ग] यशवन्तराव 
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होल्कर यह बचन देते हैं, कि ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के बिना, 
किसी योरोपियन को नोकर न रखेंगे, चाहे वह ब्रिटिश प्रजा हो या न 
हो | (घ) यशवन्तराव होल्कर यद्द बचन देते हैं कि वद्द सर्जीराव घाट- 
किया को अपने यहाँ नौकर न रखेंगे और न उसे अपनी समा में 
रखेंगे, क्योंकि उक्त व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का शत्र घोषित हो चुका है। 

आश्रित पाथक्य संधि--व्रिटिश सरकार और ओरछा में सन्‌ 
श्य१र में आश्रित पाथक्य नीति के अनुसार संधि हुई, उसमें कहा गया 
कि श्रोरछा के राजा महेन्द्र विक्रमादित्य वृटिश सरकार के प्रबल आश्रय 
में आना चाहते हैँ, उनकी प्रार्थना धवीकार की जाती है। (क) उन्होंने 
बृटिश सरकार के ग्रति आशापालन आर अनुराग का भाव प्रकट किया 
है, अतः वह अब से उनके मित्रों की श्रेणो में लिये जाते हैं| तदनुसार 
उक्त राजा उसके मित्रों को अपना मित्र ओर उसके शंत्रुश्नों को अपना 
शत्रु समझेगे, ओर किसी ऐसे राजा या शांसक को न छेड़ेंगे जो बृदिश 
संरकार का मित्र हो। वे वृटिश सरकार विरोधी व्यक्तियों या उनके 
परिवार वालों को अपना शत्रु मानते हुए श्राश्रय न देंगे और न उनसे 
किसी प्रकार का सम्बन्ध रखेंगे, वरनू उन्हें पकड़ कर ब्रूटिश सरकार 
के कर्मचारियों के सुपुर्द करेंगे | (ख) जो राज्य राजा साहब को अपने 
पृव॑जों से मिला है वह सदा उनका ही रहेगा और उनको या उनके 
वंशजों ओर उत्तराधिकारियों को इनके भोगने में वृटिश संरकार कभो न 
छेड़ेगी, ओर न किसो प्रकार का कर लेगी | वृटिश सरकार इस राज्य 
की विदेशी शत्रुश्रों से रक्षा भी करेगी। (ग) यदि ओरोरछ्चा के राजा को 
वृटिश सरका* के मिन्र-राज्यों में से किसी पर कोई दाया या शिक्रायत 
होगी तो बह स्वतः उसके विदद्ध काई कार्यवाही न ऋरके, वृट्िश सर- 
कार को सूचना देंगे, और सदा उसके निर्णय को मानेगे | वृटिश सरकार 
भी अपने मित्रों और आश्रितों को श्रोरछा के राजा के बिसद्ध कार्यवाही 
करने से र केगी और उनके - भगड़ों में स्वयं मध्यस्थ बन कर न्याय के 
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सिद्धान्तों के अनुसार विचार करेगी। (घ) बृठिश सरकार को 
स्वीकृति बिना राजा अपने यहाँ किसी भी,प्रकार के योरोपियन को 
नौकर न रखेंगे । 

आश्रित सहकारिता की संधि-मेसूर का शज्य सन्‌ १८३१ 
ई० से वृटिश सरकार के प्रबन्ध में था, यह श्दूण३ में यहाँ.के राना 
चामराजेन्द्र वाडियर को लोठाया गया तो श्राश्रित सहकारिता की नीति 
के अनुसार सन्धि हुई | इसको . मुख्य शर्ते इस प्रकार थीं +--(क) 
क्योंकि वृटिश सरकार ने इस राज्य की रक्षा.का भार लिया है, उसे 
प्रतिवर्ष (मैथूर राज्य के कोष से) पेंतीस लाख सरकारी रुपये दिये 
जायँगे | (ख) चामराजेन्द्र बाडियर को गद्दी मिलते समय यहाँ 
जो शातनपद्धात प्रचलित हो, उसमें कोंसिलयुक्त गवनेरजनरल 
की स्वीकृति बिना, कोई विशेष परिवर्तन न किया ज्ञायगा.| 
(ग) कोष-प्रबन्ध, करः लगाना, न्याय-प्रबन्ध, कृषि उद्योग या 
व्यापार का प्रोत्ताइन, राजा साहब के हित,, प्रजा के सुख, तथा राजा 
ओऔर सरकार के सम्बन्ध. के विषय में कौंसिलयुक्त गबरनरजनरल जो 
परामर्श देंगे, उसका पालन किया जायगा, (घ) थदि किसी. समय 
मद्दाराज़ा मैसूर इनमें , से किसी नियम का पालन न करें या भंग करें 
तो कोंतिलयुक्त गवर्नरजनरल को अ्रधिकार होगा कि वह उक्त. प्रदेश 
को ब्रिटिश शाप्नन में. मिलालें.. या अन्य. आवश्यक प्रबन्ध क़रें, जिससे 
राजप्रबन्ध जनहितकारी हो तथा इस ज्षेत्र में . ब्रिटिश हितों और अधि: 
कारों की सुरक्षा हो.। 

संधियों आदि, के विषय में ली वानर का मत--अ्र॑ गरेजों की 
देशी राज्यों सम्बन्धी नीति पर प्रसिद्ध लेखक ली. वानर . की पुस्तकईँ में 
बताया.गया है कि जिन श्रोतों से अंगरेजों . का देशी राज्यों से .सम्बन्ध 
बनाए रखनेवाले नियम या सिद्धान्त तय किये जञा सकते हैं, वे तीन प्रकार 
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के हैं-- (१) वे संधियाँ, समभोते या सनदें जो देशी राज्यों से हुई हैं । 
(२) वे फैसले जो सर्वोच्च सत्ता ने समय-समय पर देशी राज्यों के उंत्तरा- 
घिकार, हस्तक्षेप या उनके शासकों के विवाद के मामलों में किये हैं । 
(३) रिवाज या व्यवहार जो समाज के विकास के साथ-साथ बदलता 
रहता है, और जो .उनके सम्पक के समय अमल में आता है। रिवाज 
का महत्व बहुत अधिक होता है। ली वानेर का मत है कि देशी राज्यों 
से जो संधियाँ हुई हैं, उनका सामूहिक अर्थ लिया जाना चाहिए। 
सर्वोच्च सत्ता ने एक राज्य के साथ व्यवद्वार करते हुए श्रपनी सैनिक 
नौति घोषित की है, दूसरे में मानवता के नियम के सम्बन्ध में अपना 
उत्तरदायित्व बतलाया है, अन्य राज्यों में अपने सहयोग या हस्तक्षेप 
अधिकार सम्बन्धी स्वत्व की सूचना दी है। ( केवल एक उदाहरण में, 
अर्थात्‌ मेंचूर को १८८१ में लाड रिपन द्वारा वापिस दिये जाने के 
सरकारी .कागज़ात में संब प्रकार के दायित्व इकट्टे संग्रह करने का प्रयत्न 
किया गया है ) |- अधिकांथ राज्य तो ऐसे ही हैं, जिनके साथ कोई 
संधियाँ ही नहीं हुई हैं। ली वान॑र ने साफ-साफ कहा है कि जहाँ 
कुशासन ४9 हां वहाँ हस्तक्षेत का अधिकार या कतंव्य पैदा हो जाता है, 
भले ही संधि-पत्रों में कोई वास्ता न रखने या स्वच्छुन्द शासन रहने 
की प्रतिशा की गयी हो | 
धय्याँ सारहीन ओर अनुचित थीं--पहले बताया जा चुका 
है कि संधियाँ सिफ ४० राज्यों से हुई थीं। विचार करने से इसमें कोई 
संदेह नहों रहता कि ये सर्वंधा सारहीन और अनुचित थीं। यह ठीक 
ही कहा गया था कि “न तो इनके मृल में कोई विधान है शोर .न इनके 
सम्बंध में कुछ विवाद खड़ा होने पर उसका निर्णय करने के लिए कोई 
न्यायालय ही है। ये संधियाँ श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान केक्षेत्र में भी नहीं 
>ब्रिटिश सरकार किस राज्य के कुशासन पर ध्यान देगी, अथवा व६ कुशासन 
किसे कहती है, यह बहुत रएस्यमय रहा दे। 


सन्धियाँ धर 


आती । एक या दोनों पत्तों की इच्छानुसार इनका श्र्थ वा प्रयोग किया 
जाता है। असल में ये संधि-पत्र न होकर एक तरह के नियम-पत्र हैं, 
जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने अपना सम्बन्ध बनाये रखने का निश्चय 
किया था| बाद में रीति-रिवाजों से इनमें बहुत परिवततन हो गया । 
कई अंश वेकाम हो गये | कुछ नई बातें खड़ी हो गयों, जिनका निणुय 
सरकार के राजनीतिक विभाग ने अपनी इच्छानुसखार किया। इन निर्णुयों 
का बल संधियों से भी बढ़ गया। सर्वोच्च सत्ता का क्षेत्र संधियों की 
अपेज्ञा अधिक व्यापक है | ंथियों की मूल बातें उन नियमों में बदल 
गयी हैं, जो सभी देशी रियासतों के साथ सामान्य रूप से वर्ते जाते 
हूँ !! यह सब होते हुए भी राजा लोग भोलीमाली जनता को डराने या 
दबाने के लिए हन संधियों की बात कहते रहे और सरकार लोकद्वित 
सम्बन्धी अपना कतेव्य पालन न करते समय इनका बहाना करती रही-। 
लोकनेताश्रों और साव॑जनिक संस्थाओं ने बारबार इनका विरोध किया, 
तो भी सन्‌ १६४७ तक ये रद्द नहीं की गयीं। 

त्रिटिश सरकार की संधियाँ समाप्त --घलाई १६४७ में ब्रिटिश 
पार्लिमेंठ में भारतीय स्वाधीनता त्रिल पास किया गया । उसमें रियासत्तों 
के प्रतद्भध में कहा गया है कि १५ अगस्त १६४७ से रियासतों पर से 
वििटिश सरकार की सारी सत्ता समाप्त हो जायेंगी तथा उनसे की हुई 
संधियाँ भी समाप्त हो जायगी | केवल तठकर, यातायात, डाक और 
तार तथा ऐसे दी सम्बन्धित सम्रकोते रहेंगे, जब तक कि उन्हें औप- 
निवेशिक राज्य ( मारतीय सद्ठः और पाकिस्तान ) या सम्बंधित रियासतें 
भंग न कर दें | अब तो रियासतों की इन ओऔपनिवेशिक राज्यों से नई 
सन्धियाँ द्वोंगी । 


आठवाँ अध्याय 
रियासती विभोग 


भारत-सरकार के रियासती विभाग की नई व्यवस्था सन्‌ १६४७ से 
हुई है। उससे पहले उसका यह नाम नहीं था, उसे राजनीतिक विभाग 
कहते थे। वर्तमान व्यवस्था का विचार करने से पहले राजनीतिक 
विभाग के सम्बन्ध में आवश्यक बाते आगे दो जाती हैं | 
_ विदेश विभाग और राजनीतिक विभाग--सन्‌ श््श्ठ में भारत- 
सरकार का एक विभाग “विदेश विभाग? के नाम से बनाया गया। 
देशी राज्यों के नियंत्रण की ब्यवस्था करनेवाले अधिकारी-- 
पोलिटिकल एजन्ट, रेजीडेन्ट आदि--अब विदेशन्सेक्रेटरी के अधीन 
हो गये, जो वायसराय के प्रति उत्तरदायी था। सन्‌ १६१४ में योरोपीय 
महायुद्ध के कारण शासन-कार्य बढ़ जाने पर, देशा राज्यों सम्बन्धी काम 
संभालने के लिए एक राजनीतिक सेक्रेटरी नियुक्त किया-गया |' विदेश 
सेक्रेटरी का काम खासकर बाहरी विषयों तक परिमित रह गया। भूठान, 
सिक्कषम, बलोचिस्तान और पश्चिपोत्त सीमा एजन्सी के राज्यों का 
सम्बन्ध निदेश विभाग से ही रहा | शेष सब रियासतों की निगरानी 
राजनीतिक विभाग करने लगा । 
राजनीतिक विभाग के अधिकारी--राजनीतिक विभाग का 
का काम वायसराय के अधोन पोलिटिकल सेक्रेटरी करता था | पोलि- 
टिकल सेक्रेट्रों के ग्रीन 'एजन्ट टु दि गवर्नर-जनरल? या ए., जी. जी:; 
रेजीडेन्ट और पोलिथिकल एजन्दट आदि विविध अधिकारी रहते 
थ्रे । ए. जी, जी, का सम्बन्ध सीधे वायसराय से होता था । 
कशमीर, देदराबाद, गवालियर और मैसूर का एक-एक रेजीडेन्ट 
खासकर इन्हीं राज्यों सम्बन्धी काम के लिए था । दूसरे 


रियासती विभाग पूं३ 


रेजीडेन्ट कई-कई राज्यों या किसी राज्य-संमूह सम्बन्धी काम करंते ये | 
इनके अ्रघीन दो-तीन पोलिटिकल एजन्ट या छोटे रेजीडेन्ट होते थे, जो 
बहुत से छोटे-छोटे राज्यों सम्बन्धी काम निपाते थे। 

राजनीतिक अफसरों के अधिकार और व्यवहा र--राजनी तिक 
अफसरों के अधिकार साफ तौर से निर्धारित नहीं ये । वे चाहते तो 
राजाओं के सगाई-विवाह जेसे निजी मामलो में भी हस्तक्षेप कर सकते 
थ्रे। और, उनकी इच्छा न हुई तो हत्या, दमन या शोषण जैसे गम्भीर 
विषय की ओर भी उदासीन रह सकते थे | उनका व्यवहार बहुत कुछ 
राज्य के महत्व तथा राजा के दबंग या कमजोर होने पर निमेर होतीं 
था | हाँ, उन्हें साम्राज्यनसरकार ओर वायसराय के आदेशों का' ध्यान 
रखना होता था। सख्त वायसराय राजाश्रीं पर दबाव डालना भी 
ठीक समझता था, और नम प्रकृति वाला वोयसराय कुछ उपदेश यो 
सलाइ देकर संतोष कर लेता था| राजनीतिक विभाग का काम सुष्त रूँप 
से, गुपचुप होता रहता था। आतंक और झाशंका का वातावरण बना 
रहता था । समय समय पर तरह-तरह की कानाफूती होती रहती थी 
कौन जाने, कब कोनसी श्राशंका पूरी हो जाये | 

राजनीतिक विभाग के स्थानीय अधिकारी देशी राज्यों की भीतरी 
घटनाओं का, यहाँ तक कि राजा के पास रहनेवाले निजी कमचारियों 
और राजमहलों की बातों का भी शॉन रखते थे, और उच्च अंधिं- 
कारियों को राजा के साधन, व्यवहार और राजप्रबन्ध आदि के विषय में 
सूचित करते रहते थे । राजाओं. और राजनीतिक विभाग में जो पन्न- 
व्यवहार होता था, वह इनके ही द्वारा होता था । जब कोई राजा अपने 
स्वास्थ्य-खुधार आदि के कारण अपनी रियोसत से बाहर चला जाता 
था तो पोलिठटिकंल अफसरों का हस्तक्षेप खूब ही बढ जाता था। राजांशओं 
की नात्रालगी तथा रिजेन्सी के समर्य तो शासन में उनका बहुत ही 
हाथ रहता था | 


ज्ड देशी .राज्य शासन 


उच्च अधिकारी बहुघा उसी सामग्री के आधार पर काम करते थे 
जो उनके अधीन अधिकारी या पोलिटिकल अफसर उनके सामने तैया” 
करके रख देते थे | इृप्त प्रकार राजनीतिक अफसर जिस मामले को जैसा 
रूप देना चाहते ये, प्रायः वेसा रूप दे सकते थे, ओर दे देते थे । 
इससे इन कम चारियों का महत्व स्पष्ट थां। राजा इस रहृ्ष्य को 
समभते थे, इसलिए वे यथा-सम्मव इन्हें खुश करने की कोशिश 
में रहते थे | 
रियासतों का सम्बन्ध प्रान्तीय सरकारों से हंटाया गया -- 
मांड-फोर्ड रिपोट के समय (सन्‌१६१८) स्थिति यह थी कि चार बड़े- 
बड़े श्रीर एक छोटे राज्य का अपने-अपने रेजीडेन्ट द्वारा मारतब्मरकार 
से सीधा सम्बन्ध था, मध्य भारत के लगभग १५०, राजपूताने के 
लगभग २० और बलोचिस्तान के दो राज्य ए. जी. जी. के अधीन थे, 
ओर शेष सब रियासतों का सम्बन्ध प्रान्तीय सरकारों से था। उस 
रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार रियासतों का सम्बन्ध प्रान्तीय 
सरकारों से हटा कर केन्द्रीय सरकार से किया जाता रहा | इस प्रसंग में 
यह बाव ध्यान में रखने की है कि प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का 
प्रारम्भ होते देख कर श्रधिकारियों की यह इच्छा हुई कि देशी राज्यों 
को, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारों के नियंत्रण से, सुरक्षित रखा 
जाय | इस प्रकार उनको कोंठिलयुक्त गवनंरजनरल (मारत-सरकार) 
के नियंत्रण में न रहने देकर उनका अ्रकेले वायसराय (सम्राट-प्रति- 
निधि) से सम्बन्ध करने का विचार होने लगा | बटलर कमेटी (१६२८) 
ने भी ऐसी ही सिफारिश की। और, सन्‌ १६२५ के भारतोय शासन- 
विधान में इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था की गयी। निदान, 
सिर्फ आसाम की रियासतों को छोड़कर अन्य सब राज्यों का सस्बन्ध 


प्रान्वीय शांसकों से न होकर सम्नाद प्रतिनिधि (वायसराय) से हो 
गया । 


रियासती विभाग प्‌ 


एजन्सी ओर रेजीडेन्सियाँ--विविध एजसियों और रेजोडेंसियों 
का क्षेत्र समय-समय पर बदलता रहा है ; उनके अन्तगंत रियासतों की ' 
संख्या को त्रिटिश सरकार घटाती बढ़ाती रही है। पिछले (सन्‌ १९४० के) 
सरकारी प्रकाशन के अनुसार रियासतों का विभाजन इस प्रकार था $-- 
(क) राजनीतिक बिभाग से सम्बन्धित या उंसके श्रघीन 
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पर्द देशी राज्य शासन 


राजनीतिक विभाग सन्‌ १६४६ में--राजनीतिक विभाग देशी 
राज्यों के मामलों में बहुत ही निरंकुश रह्या | इसने जनता की प्रगति 
में तरह-तरह की बाधाएं उपस्थित कीं | इसके पदाधिकारी भारतवष 
के एक-तिहाई हिस्से पर साम्राज्यवादी पंजा जमाये रखने के विशेष 
रूप से जिम्मेवर रहे । सन्‌ १६४६ में भारतवर्ष में अस्थायी राष्ट्रीय 
सरकार बन जाने पर विदेश विभाग तो उसे सौंप दिया गया था ; पर 
राजनीत्तिक विभाग वायसराय या सम्राद-प्रतिनिधि के ही श्रधीन रहा 
यह राष्ट्रीय सरकार के श्रन्तगंत नहीं हुआ । इस का और विदेश 
विभाग का वेधानिक सम्बन्ध इतना ही रहा कि वायसराय गवनर-जनरल 
भी था और सम्राद-प्रतिनिधि भी । व्रिटिश मारत आजादी के दरवाजे 
पर है, इस बात को जानते हुए भी यह विमाग अपने .पुराने ढरे, पर 
चलता रहा, ओर राजाओं को जन-आनन्‍्दोलन दबाने तथा प्रजा-मंडलों 
पर प्रतिबन्ध लगाने में सहायता और प्रोत्साहन देता रहा। इमलिए 
लोक-नेताओं ओर सावंजनिक संस्थाओं ने इस विभाग की नीति, संगठन 
ओर काय का बारबार विरोध किया | 

नई व्यवस्था ; रियासती विभाग--अ्रंगरेजों के भारत छोड़ने के 
परिणाम-त्वरूप रियासतों की रेजीडेन्तियाँ घीरे-घीरे समाप्त हो जाय॑गी 
अ्रत्र॒ रियासतों की भारठ-सरकार से रेजीडेन्टों के ज़रिए बातचीत न होगी, 
सीधे प्रान्तीय सरकारों या रियाध्तती विभाग द्वारा सम्बन्ध रहेगा। 
रियासती विभाग राजनीतिक बिभाग .का नया रूप है। यह केन्द्रीय 
सरकार के अन्तर्गत उसके गह-मंत्री सरदार पटेल के सुपुद है। 
यह विभाग एक नियमावली बना रहा है, जिसमें भारतीय संघ तथा 
देशी राज्यों के बीच के सम्बन्धों का स्पष्टीकरण क्रिया जायगा तथा 
दोनों के बीच के सम्बन्ध-संचालन के नियम होंगे । इसी प्रकार की 
व्यवस्था पाकिस्तान राज्य में होगी । 


नवा अध्याय 
राजा 


ग्रंजा के सुख में राजा का सुख है, भ्रजा के हित में राजा का 
हित है। राजा को प्रिय लगनेंवाली बात राजा के लिए “हितकारी 
नहीं है, गजा को प्रिय, लगनेवाली बात -ही राजा के, लिए हितकारी 
28. ७ । आचाय कोटिल्य 
एकतंत्री:शासन--देशी- राज्यों' में. एकतंत्री शासनपद्धति होती 
है ;, शासन सम्बन्धी प्रमुख अधिकार राजा को होते हैं ॥ इसलिए राजा 
के व्यक्तित्व का ,बंड़ा महत्व होता हैं । यदि वह सुयोग्य हो और श्रपंना 
कतेव्य, अच्छी तरह पालन करता रहे तो राज्य की बहुत उन्नत्रिः कंर 
सक्रता-है | परन्तु अगर ,उसकी शिक्षा:ओर, संस्कार अ्रच्छे न हों.. तो 
शासन-प्रबन्ध बिगड़ने की आशंका रहती है। हाँ, जब राजतंत्र बेघ 
होता है; अर्थात्‌, राजा के. अधिकार शासन-विधान . द्वारा: ःमर्यादितः होते 
हैं।या राजा पर लोकसभा का नियंत्रण रहता है, तो राजा के ;अयोग्य 
होने का 'नतीजा. बहुत, बुरा नहीं होने पाता | पर अनियंत्रित राजा चाहे 
संयोग से अच्छा भी .हो तो भी .यह दोष तो रहता ही. है: कि ज॑नता की 
अपने शासन में कोई भाग नहोने से उसमें न राजनीतिक जाश॒ति: होती 
हैं, और न राजप्रबन्ध, -संम्बन्धी. योग्यता .या ध्वावलम्बन का। भाव 
पेदा, होता:है। संवंसाधारण को अपनी - शक्तियों :के ' विक्वास पका 
अवसर नहीं मिलता:। फिर, राजा का पद प्रायः पेत्रिक या वंशा्ुंगत 
होता. है, ओर एक .राजा: चाहे जिंतना योग्य और श्रजा-हितैषी।हो, यह 
आवश्यक नहीं कि उसका. उत्तराधिकारी भी बवेसा ही गुणवान' होगो। 
श्रनेक बार सुयोग्य नरेशों के उत्तराधिकारी बहुत ही अयोग्य: हुए. हैं; 
और होते हैं । 


] 


पूष् देशो राज्य शासन 


राजा का रहनसहन ओर शिक्षा--अब हम इस बात का 
विचार करें कि आजकल देशी राज्यों में साधारणतया राजा कैसा होता 
है। उसका रहनसहन, पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा उसके भावी उत्तर- 
दायित्व को पूरा करने में कहाँ तक सहायक होती हैं, एवं उनमें क्‍या 
दोष या त्र्‌ टियाँ रह जाती है। प्रायः राजकुमार का 'बचपन ,में बहुत 
लाड़चाव और ऐशथ्वर्य में पालन होता है, उसके मनोरज्नन और शौक 
के सब साधन उसे सुलम होते हैं। उसे किसी प्रकार का शारीरिक या 
मानसिक परिश्रम करने का अभ्यास नहीं कराया जाता । उसका जीवन' 
बड़ी आराम तलबी में बीतता है | उसे अपने गुणों के विकास कौ 
विशेष आवश्यकता नद्ों रहती । उसकी साधारण बातों की भी बहुत 
प्रशंसा होती है । उसके चारों ओर ऐसे व्यक्ति रहते हैं, जो जैसे-भी- 
बने उसे प्रसन्न करने की फिक्र में रहते हैं, जिससे वे उसके पिता 
माता की कृपा-दृष्टि प्राप्त करें और अपना स्वार्थ तिद्ध कर 
सके । की 

राजपुत्र ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है, वह अपने जन्मजात पद 
ओर गोरव का: विचार करने लगता है। जो राजपुन्र अपने 
सब भाइयों में बड़ा होता है, वह तो जल्दी ही अपने आप 
को भावी राजा मानकर चलता है। दूसरे आदमी भी उसका बहुधा 
अनावश्यक ओर अनुच्चित लिहाज करते हैं | इसलिए उसके स्वभाव में 
अहंकार, अभिमान, आडम्बरूप्रियता, अविनय आदि सहज ही श्रा 
जाता है। युवराज की शिक्षा भी केसी होती है | उसके अध्यापक 
उसके पिता के आश्ञाकारी सेवक तो होते ही हैं, बहुधा उनमें अपनी 
हीनता या छोटेपन का भाव होता है| वे इस बात को बराबर ध्यान में 
रखते हैं कि जल्दी या देर में वह समय आनेवाला दै जब्र कि वह 
युवराज्ञ गद्दी का मालिक होगा, और हम या. हमारा परिवार इसके 
आश्रित होगा | इसलिए वे, जहाँ तक बनता है, उसके ,शिक्षण में. 


- राजा :+: हट 


उसकी योग्यता बढ़ाने की अपेक्षा उसकी इच्छाएँ पूरो करने का ही 
विचार विशेष करते हैं। 

व्रिटिश सरकार ने युवराजों की शिक्षा- के लिए मेयो क्रालिज 
( श्रज्मेर ), डेली कालिज ( इन्दौर ), राजकुमार कालिज ( रॉजकोट ), 
एचिसन कालिज लाहोर, आदि कुछ विशेष शिक्षा-संस्थाश्ं की व्यवस्था 
की । उनकी कार्यपद्धति का नतीजा खासकर यह हुआ कि युवराजों ने 
खुब अमीरी ढेंग से रहना तथा अगरेज़ों की नकल करना. सौखा | 
उन्होंने अँगरेज़ी खेल, शिकार, और मनोविनोद -में समय बिताया | 
वे जनता के सम्पक से दूर ओर उसकी आवश्यकताओं या -हिताहित 
से अपरिचित रहे श्रौर कुछ, विचित्र ,से ,विचारों वाले. हो गये । 
भारतन्सरकार के राजनीतिक विभाग के एक समय के - उच्च पदाधिकारी 
ओर हैदराबाद, मैसूर एवं बड़ौदा जेसी बरड़ी-बड़ी रियासतों के रेज़ीडिन्ट- 
पद पर-अनुभव-प्रासत सर -विलियम बाटन का कथन है कि ऐशरेडेमिक 
/ साहित्यिक, ) दृष्टिकोण से राजकुमारों की शिक्षा के परिणाम हँसी 
दिलानेवाले रह. जाते हैं। मिसाल के तोर पर राजकुमार कालिज के 
एक विद्यार्थी से पहाड़” पर नितब्रंध लिखने को कहा गया .तो उसने 
अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये--“पहाड़ वॉछुनीय . चीज़ होते हैं, 
वे साधारणतया जंगलों से ढके रहते हैं । जंगलों का अथ्थ है शेर। शेर 
वायसराय को श्आाकर्षित करते हैं। सड़कों का पुनः निर्माण होता है । 
राजा जी० सी० आई० ई० की उपाधि प्राप्त करता है ओर राज्य को 
लाभ होता है ।?? दूसरा नमूना लीजिए | एक राजकुमार विद्यार्थी की 
जाँच के लिए उससे पूछा गया कि वह अपने राज्य को ऋणमुक्त कैसे 
करेगा, तो- उसने जवाब. दिया कि “में अपने.मंत्री . का विश्वास प्राप्त 
कर लूगा, और उससे सब बात-जान लेने पर .मैं उसे उस सयय तक 
के लिए केद कर दूँगा, जब तक कि वह मेरी नावालगी में सम्जित सारे 
'धन को उगल न दे [? .. 


६० देशी राज्य शासन 


इस प्रकार की शिक्षा और संस्कार लिए हुए होता है, वह आदमी 
जो यथा-समय सरकार के प्रतिनिधि द्वारा गद्दी पर बैठाया जाता रहा है | 
वह यहं तो पहले से ह्वी जानता है कि वह सरकार के आश्रित है.। गद्दी 
पर बैठायें जाने की क्रिया से वह अपनी अधीनता को ओर भी अ्रच्छी 
तरह जान लेता है | :नदान, उसके गद्दी पर बैठने से किसी भी विचार- 
शील सज्जन के मन में, 'हितोपदेश? पुस्तक के रचयिताके ये-माव सह 
ही आ सकते हैं कि “रपओर यौवन, धनन्सम्पत्ति, प्रभुता और अविवेकता 
में से एक एक भी अनथकारी होती हैं, जहाँ ये चारों इकट्ठी हो जांयें 
वहाँ क्‍या होगा [? 

समय और धन की फ़जूंलखर्ची -- राजा साहब को अपने समय; 
शक्ति और द्रव्य पर पूरा अधिकार होता है | वे चाहे जब तक सोते 
याआराम करते रहते हैं, जैसा चाहें भोजन वस्त्र, श्रलझ्लार आभूषण ओदिं 
का उपभोग करते हैं। अपनी झचि के अनुसार महल बनवाते हैं या 
उनमें परिवर्तन कराते हैं। कितने ही राज्यों में लाखों रपये की लागते 
के बड़े-बड़े बाग बगीचे आदि होने पर भी प्रायः नया निर्माण होतां 
रहता है, कारण, नये राजा साहब को कोई नयां डिजाइन पसन्द है । 

किसी राज्य की जितनी भी आय होती है, उस पर प्रायः राजा का 
पूर्ण अधिकार होता है । उसपर व्यवस्थापक सभा या नागरिकों को विशेष 
नियंत्रण नहीं होता | कितने ही बड़े-बड़े राज्यों में मी आय-व्यय का हिसाब 
प्रकाशित नहीं होता | इस प्रकार किसी को इस बात के निश्चित अंक 
नहीं मिलते कि किस मद में किंतना खर्च किया गया। यदि रिपोर्ट 
छुपती भी है, तो वह नागरिकों की भाषा में न होकर प्रायः 
अंगरेजी में होती है, सवेसाधारण को वह बहुघा कीमत देने पंर भी 
नहीं मिलती । किर, रिपोर्ट में महलों या शाही बगीचों के. बनाने या 
मरम्मत केरने का खर्च सावेजनिक निर्माण कार्य में, और राजकुमार को 
शिक्षा श्रादि का खर्च सावंजनिक शिक्षा की मद में दिखाया जा सकता है। 


>राजो, 8 


जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य ओर चिकित्सा आदि: की चिन्ता न कंर 
शिकार, मनोरंजन, औ्रौर विदेश-यात्रा में, तथा कुंचो और मोटर श्रादि 
ख़रीदने में, एवं. भारत-सरकार के अफसरों आदि का स्वागत-सत्कार 
करने में वेहद घन खर्च कर दिया जाता. है। निदान, राजा राज्य की 
आय का खासा हिप्सा अपनी इच्छानुसार खर्च करते हैं |.यदि उनकी 
स्वयं अश्रपने लिए या राजपरिवार के वास्ते ली जानेवाली रकम 
निर्धारित भी होती है तो प्रायः वह काफी अधिक. होती हैं; उसमें 
संवंसाधारण की आथिक स्थिति तथा आवश्यकताओं का यथेष्ट ध्यान 
नहीं रखां जाता। कुछ समय हुआ विविध राज्यों द्वारा प्रकाशित 
रिपोर्टी' के आधार पर, श्री चूडगर जी: ने राजाओं के व्यक्तिगत तथा 
महलों पर होनेवाले खचे का' उनकी कुल आमदनी से अनुपात इस 
प्रकार बतंलाया था;--कश्मीर २०, बीकानेर २०, इन्दौर ९१७, अलवर 
२५, -पटियाला २५, कपरथज्ञा २५, कच्छु' २५. -ओर नवानगर 
२५ प्रतशत। 5 

राजा. ओर राजपरिवार का निजी - खर्च. परिमित रहना त्ाहिए । 
इस खर्च, की रकम भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए एकसी नहीं.ठहरायी जा 
सकती; राज्य की आय तथा राजपरिवार की मुख्यन्मुख्य आवश्ग्रकताशओं 
का विचार रखते हुए ही उसका निश्चय किया जा सकता है,। भारतीय 
परिस्थिति. का विचार करते हुए म० गांधी का मत यह है कि 'दस से 
पन्‍्द्रह लांख तंके की आमदनी वाले राज्य के राजा और राजपरिवार 
का निजी खर्च राज्य की आमदनी: के दसवें हिस्से से ज्यादा।न हो ; 
तीन लांखे से अधिक निजी खर्च तो होना ही: नहीं -चाहिए। और, इस 
खंच में मंहल, मोटर, अम्तबल, मेहमान श्रादिःसे, सम्बन्धित खच. भी 
शामिल होने चाहिए । * ' ः । 

राजाओं की दिनचया--अंब राजाओं. की दिनचर्या का:विचार 
'करें | विल्ञायत-यात्रा 'आंदि के:समय की- बातःतों छोड़ ही दें।प्रायः राजा 
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लोग अपनी राजधानी में रहते हुए भी राजकाज समालने का कष्ट 
कम उठाते हैं। कमी वे किसी दूमरे राजा आदि के यहाँ जाते हैं, 
कभी कुछ मेहमान उनके यहाँ आते हैं। खेल-कूद, हवाखोरी या 
या शिकार आदि तो नित्य का काम है ही, प्रत्येक राजा को कुछ अपना- 
अपना शोक या व्यसन भी रहता है। खाने-पीने, सोने, आराम करने 
व दिल -बहलाने आदि की बातों को करते हुए अवकाश ही क्या 
मिलता है | और, हाँ, थोड़ा-बहुत समय राजा साहब को अपने यहाँ 
के रईसों, सरदारों जागीरदारों आदि से मिलने-मेंटने को भीतो 
चाहिए । निदान, राज्यन्शासन के तथा सावन्ननिक कार्या' के लिए न 
उन्हें समय मिलता है श्रोर न उन्हें समय निकालने की चिन्ता रहती 
है ।सावंसाधारण जनता के आदमियों से मिल्लकर उनकी परिस्थिति और 
आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष शान प्राप्त करना राजा: साहब की शान. के 
खिलाफ होता है | बहुधा अच्छे-अ्रच्छे प्रतिष्ठत कार्यकर्ताओं, लोक - 
नेताओं या विद्वानों को भी उनके दर्शन दुलंमभ होते हैं। उनके अधिकांश 
दर्शनामिल्लाषियों को प्रधान मन्त्री आदि से ही भेद करने की अनुमति 
मिल जाय तो गनीमत है, राजा साहबन्र के पास उनके अधीन उच्च 
पदाधिकारियों तथा निजी नौोकरों के अलावा ऐसे ही आदमियों को 
पहुँच होती है, जो खुशामदी हों, ठक्ुरस॒द्ाती बातें करने में कुशल होने 
के अतिरिक्त, धनी -मानी हों ओर समये-समय पर ऐसे कार्यों में घन- 
व्यय करते हों, जिनसे उनकी. खैरख्वाही ओर 'राजभक्ति? सूचित हो | - 

राक्षा साहव का दौरा--कमी-कमी राजा साहब अपना प्रजञा- 
प्रेम दिखाने के लिए अपने राज्य में दौरा करने का भी कष्ट उठाते 
हैं। दोरा उन्हीं स्थानों में होता है, जहाँ प्रधान मंत्री आदि ठीक सम- 
भते है| दौरे के लिए पहले तैयारी की जाती है | उन रास्तों की सड़क 
कुछ ठीक करा दी जाती है, जहाँ से राजा साहब जानेवाले होते हैं । 
जहाँ राजा साहब का मुकाम होता है, वहाँ कोन-कौन व्यक्ति या संस्याएँ 
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किस-किस प्रकार स्वागत-सत्कार करेंगे, कह्ाँ-कहाँ अ्भिननन्‍दन-पत्र दिया 
जायगा, उसमें क्या-क्या बातें कही जायेंगी, और उनका क्या उत्तर 
देना ठीक होगा, इसका विचार यथा-सम्मव पहले ही कर लिया जाता 
है। निदान, तब काम निर्धारित योजना से अनुसार होता है, राजा साइब 
को स्वतंत्रता-पूर्वक जनवा की शिक्रायतें सुनने का अवसर नहीं मिलता । 
यदि राजा , साइबर अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए. किसी से कुछ 
पूछते भी. हैं, तो उस कृत्रिम वातावरण में बेचारे प्रजाजनों को यह 
हिम्मत नहीं होती कि कोई स्पष्ट सच्ची बात कहें। ऐसा करने से 
उन्हें आशंका होती है कि कहीं उन्हें पीछे अ्रधिकारियों की नाराज्ी 
न सहनी पड़े । वे कह दिया करते हैं कि महाराज की, छुत्रछाया 
में सब्र सुखी हैं; किसी को कुछ कष्ठ नहीं ! लोगों की ऐसी .वातों की 
विज्ञप्ति करके था अखबारों में छुपा कर अधिकारी पीछे खूब वश लूडा 
करते हैं । 

राजाओं का राजकाय--जब राजा साहव राजधानी में होते हैं 
श्रौर उनकी तबायत भी ठीक होती है (यह संयोग कम. हो होता है), 
तो इच्छा होने पर धन्टे-दो-घन्टे के लिए. राजकीय काये देखने का कष्ट 
उठाते हैं | बहुत से कागज ऐसे रहते हैं, जिनपर नियमानुसार उनकी 
आशा की आवश्यकता द्ोती है। इनका मसविदा बना-बनाया तैयार 
रहता है, प्राइवेट सेक्रेटरी इन्हें एक-एक करके पेश करता है, और 
किसी-किसी के बारे में कुछ शब्द कहता रहता है, राजा साहब इन पर 
अपने हृ्ताक्षर कर देते हैं | इसके बाद वे पूछ लेते हैं कि ओर कोई 
आवश्यक कार्य तो नहीं है । प्राइवेट सेक्रेटस खूब होशियार होता है, 
वह सब पत्र-व्यवह्दार ओर लोगों की दंरखासतें श्रांदि देखंकर, जिस 
मामले को चाहता है, या सुविधाजनक समभता है, उसकी ही चर्चा 
राजा साहब से करता है | शेष सब मामलों को अनावश्यक मानकर 
किसो को जाँच के लिए, किसी को दूसरे अधिकारियों की राय के लिए, 
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और किसी को किसी दूसरी बात के लिए स्थागित कर देता है। इन 
मामलों भें दफ़र की काररवाई” होती है,. फाइल बनती रहती 
है, किसी-किसी में महीनों का ही नहीं, वर्षो का भी समय लग जाता हैं, 
यहाँ तक कि बहुत से श्र॒जीं या दरखास्त देनेवालों को कोई लाभ न 
होकर व्यर्थ की परेशानी होती है। इसका विचार करके ,अनेक आदमी 
किसी मामले को राजदरबार में उपस्थित करने की श्रपेज्ञा चुपचाप कष्ट 
उठाना ही. अच्छा समझते हैं | इस 'पर- भी राजा और उनके खुशामदी 
अपने यहां के'राज़प्रबन्ध का अभिमसान.किया करते हैं । 

विशेष वक्तव्य--हम यह भुला देना नहीं चाइते कि कुछ राजा 
बहुत प्रतिभाशाली और लोक हितैषी होते हैं, ओर कुछ राजा समय की 
गति को पहचानने लंगे'हैं, ओर स्वयं ही, अ्रथवां लोक-नेताश्रों के 
प्रेमाव से, अपने-अपने राज्य में क्रमशः सुधार करके उसे ऐसा, “बना 
रहे हैं कि नवयुग में उनका निभाव हो सके ।परन्तु ये अभी कितने हैं ! 
'' 'ख्रावश्यकता है कि राजा बनंनेवालें राजकुमरोंकी शुरू से ही ऐसे 
वांतावरंण में रखा जाय, और“उनकी शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाय 
कि उनमें जनता के प्रति प्रेम और सेवा-भांव बंढें और वे अपने आप 
को राज्य का संबामी न मान कर उसका सेवेक मानें |. 


_शाजां को वेघानिक शासक होना चांहिए। शासन-काय उसके नाम 
से तो हो परन्तु वास्तंव में शासन मंत्रिमंडल करे, जो जनता के प्रति 
उत्तरदायी हो। राजा की कानून बनाने या न्याय करने का भी अ्रधिकार 
न रहे ; इन कामों को व्यवस्थापक्र सभा और न्यायाधीश करें । दनके 
सम्बन्ध में क्रशः ओरगे लिखा जायगा। .. 


दसवाँ अध्याय 


मंत्रो ओर राजकम चारी 


दीवान और मंत्री--पिछले अ्रध्याय में राजा के सम्बन्ध-में विचार 
किया गया । राजतंत्र में वह प्रमुख होता है, तो भी शासन-कार्य में 
छोटेन्नड़े ओर भी कितने ही आ्रादमियों का सहयोग होता *है'। इनमें 
दीवान या प्रधान मंत्री का. पद मुख्य है। जिन राज्यों में दीवान होतां 
है वहाँ अन्य सब उच्च पदाधिकारी उसके अधीन दोते हैं। कहीं-कहीं 
दौवान प्रधान मंत्री होता है; श्रोर विविंध विभागों का प्रबन्ध करने वाले 
: मंत्री उसके सहायक होते हैं | क्रिसी-किसी राज्य में प्रत्येक मन्त्री' सीधा 
राजा की: अधीनता में कार्य करता है.। कहीं-कहीं प्रवबन्धकारिणी, कौंसिल 
है; इसके सद्य भिन्न.भिन्न विभागों का संचालन करते हैं; हाँ,जैसा पहले 
कहा गया: है;, सब. महाराज के अधीन होते हैं । 

दीवान पद केलिए, जिन आदमियों में कुछु योग्यता होती 'है, उनमें 
से. सफल रहने की आशा प्रायः उसी को हो सकतो है,जितका रोजपरिवार 
से बहुत सम्पर्क: रहा: है; अथवा जिसने राजा साइबर को पहले पढ़ाया 
था | कभी-कभी मामुली-योग्यता का ऐता श्रादमी भी दीवान- होता: 
रहा है, जो पोलिटिकल एजंट का कृपापात्रहो और जिसके - लिए. उसने- 
- लिखित या मोखिक सिफारिश कर दी हो । कुछ दशाश्रं में राजा 
साहब किसी ऐसे-व्यक्ति को.दीवान नियुक्त कर लेते है, जिसने पहले 
ब्रिटिश भारत में सरकार की नौकरी की हो, और जो उस समय श्रव- 
काशं ग्रहण करके पेन्शन. ले रहा हो निदान, सुयोग्य, परिश्रमी, और 
विवेकवानं सजन दीवान, प्रायः कम ही वनता है-। बाहरी - प्रधानमन्नी- 

हे ४ 
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प्रायः एक ओर तो राजा को अपनी खुशामद-दरामद से खुश रखने 
की कोशिश करता है, और दूसरी ओर जहाँ तक बन सकता है, अपने 
अधघीन पदों पर अपने सम्बन्धियों या मित्रों आदि की नियुक्ति करता 
है। इस प्रकार उसे अपने स्वार्थ-साधन की चिन्ता रहती है, वह राज- 
कीय विषयों में यथेष्ठ ध्यान नहीं देता, वह जनता को उपेक्षा करता 
है | कभी-कमी ऐसा हुआ है कि राज्य की व्यवस्था बहुत बिगड़े जाने 
पर पोलिटिकल एजंट की ओर से फटकार पड़ी तो प्रधान मन्त्री को 
बदल कर उसकी जगह कोई दूसरा बाहर का ही आदंमीः नियुक्त कर 
दिया गया | वह राजा को तो संतुष्ठ रखने का प्रयत्न करता ही है, 
साथ में पोलिठिकल एजंट माहब को भी प्रसन्न करता रहता है। किन्तु 
वह प्रायः अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं भूचता, वह अपने प्रमाव का 
दुंसपयोग करके राज्य से अधिक-से-अधिक धन संग्रह करने की फिक्र में 
रहता है | 

अंगरेज दीवान--अब उस स्थिति का विचार करें, जब सरकार 
ने किसी राज्य के कुप्रबन्ध के आधार पर हस्तक्षेप करके वहाँ अपना 
आदमी भेजना । किसी-किसी राज्य में हिन्दुस्तानी अफसर भी मेजा गया, 
परन्तु प्रायः, ओर विशेषतया बड़े-बड़े राज्यों में, सरकार ने इसके लिए 
किसी अंगरेज् को ही पसन्द किया | अंगरेज दीवान बहुधा उन राज्यों 
में मेजे गये, जहाँ राजाओं ने राजनीतिक विभाग की कुछ उपेक्षा की, ओर 
साथ ही उनमें कुछ व्यक्तिगत दोष अथवा घरेलू झगड़े भी थे। अंगरेज 
दीवान की भारी-भारी वेतन के कारण तो राज्य का ख़र्च बढ़ा ही, 
अन्य कारणों से भी ये बहुत महंगे पड़े | जहाँ ये पहुँचे वहाँ स्वास्थ्य, 
पुलिस, एँज्िनयरी आदि विभागों के उच्च पदों पर भी अ्रंगरेज कर्म चारी 
बढ़ाएं जाने लगे । इनके विविध प्रकार के ख़व के वास्ते रुपया 
जुटाने के लिए जनता पर तरह-तरह के नये कर लगाए गये। अनेक 
दशाओं में श्रंगरेज दीवान ने उन-पुघारों को भी स्थगित कर दिया, जो 
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राजा साइबर पहले करनेवाले थे। उसका व्यवहार प्रायः सहानुमूति- 
शून्य होता है, वह जनता की भावनाओं का आदर नहों करता; और 
आतंक जमाने में विश्वास करता है | उसके सामने राजा और जनता 
दोनों दब जाते हैं, और राज्य को बड़ी द्वानि द्वोती है । 

मंत्रियों के, जनता के प्रति उत्तरदाई होने की आचश्यकत्ता-- 
प्रायः किसी भी रियासत में अभी त्तक प्रधान मंत्री ऐसा नहीं रहा, जो 
जनता का आदमी हो, जिसे मतदाताओं के अ्रधिक-से-श्रधिक मत 
मिले हों, ओर जो निर्वाचित व्यवस्थांपक सभा के प्रति उत्तरदाई हो । 
मंत्रियों में श्रत्न किसी-किसी राज्य में एक या श्रधिक सजन लोकप्रिय 
रखे जाने लगे हैं। ऐसी व्यवस्था होने की ग्रावश्यक्रता है कि सब्र 
मंत्रियों का चुनाव प्रधान मन्त्री करे; और प्रधान मंत्री ऐसा 
व्यक्ति हो, जिसे व्यवस्थापक्र॒ समा के सच से श्रधिक सदस्यों .का 
समर्थन प्राप्त हो, या जिसकी नीति के पक्ष में अधिक से श्रधिक सदस्य 
हों । 

राजकम चारी ; कतंव्य पालन में उपेक्षा--राजकर्मचारियों को 
तावंजनिक नौकर (पत्रलिक सर्वेट) कहा जाता है |, पर खासकर रिया- 
सतों में ऐसा कहना ठीक नहीं है । वे न तो सावेजनिक है (वे अपने 
आपको राजा के या राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी के प्रति उत्तरदाई मानते 
हैं, सावंजनिक जनता के प्रति नहीं), और न वे नोकर है (वे तो अपने 
आपको जनता पर इकूमत करनेवाला समभते हूँ) | प्रायः देशी. राज्यों 
में राजहुमंचारियों की भर्ती या नियुक्ति की कोई विर्धारित पद्धति नहीं 
है; न तो उनकी योग्यता को जांच करने के लिए, वहां कोई पब्लिक 
सर्विस कमीशन है. और न इस विषय के यथेष्ट नियम ही. बने हुए 
हैं कि अमुक पद के लिए ऐसी योग्यता वाला आदमी चाहिए । 

अनेक कमंचारी अपने कतंव्यपालन की ओ्रोर इतना ध्यान, नहीं 
देते, जितना उच्च अधिकारियों को प्रसन्न रखने.की ओर देते हैं,।.. इन 


द्द्ष्द देशी राज्य शासन. 


की वेतन प्रायः कम रहती है, तथापि ये बड़ी शान से रहते हैं, और 
अपने अफसरों को डाली या रिश्वत आदि से खुश रखते हैं। इससे स्पष्ट 
है कि ये स्वयं रिश्वतखोर होते हैं ओर जनता से गैस्कानूनी द्ह्ञ से 
रुपया एऐंठते हैं । कभी-कभी कुछ अधिकारी रिश्वतखोरी की निन्‍्दा 
करते हैं; जिनका रिश्वत. लेना साबित हो जाता है, उन्हें दंड भी. दिया 
जाता है। परन्तु रोग का ठीक इलाज नहीं किया जाता; इसके लिए 
कर्मचारियों की- वेतन बढ़ाना भी आवश्यक है। कितने ही आदमी 
अधिक आयवाले अन्य पेशों के ब॒ज्माय कम वेतनवाली राजकीय नौकरी: 
अधिक पसन्द करते हैं। इसका कारणः यह है कि राजक्रमचारी होने 
पर उन्हें एक तो 'ऊपर की आमदनी” की आशा बहुतः रहती हैं; दुमभरे 
इससे उन्हें जनता पर इृकूमत: करने का खूब. मौका मिलता है। यह 
वात विशेषतया पुलिस बिमाग में-बहुत अधिक पायी जाती. है,,तभी तो 
कहावत चल पड़ी है, छः के चार कर दे, पर नाम दरोगा घर दे |? 
कुछ इने-गिने राज्यों को छोड़ कर, अन्यत्र पुलिस का जनता पर भारी 
आतंकःरहता है । मजिस्ट्रेटों तक कोः पुलिस का लिह्वाज़ रहता है.।: बहुधा 
बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी जितना ध्यान पुलिस आदि कमंचारियों 
की प्रतिष्ठा का होता है, उतना जनता के छुख या स्वाधीनता का 
नहीं, होता.। उच्च अधिकारी नीचे के. कर्म चारियों का समर्थन करते रहते 
हैँ, प्रजा के कष्ठ दूर करने का श्रवतर नहीं आता | 

कसंचारियों का अस्थायिंत्व-देशी राज्यों के. कर्मचारियों. के 
सम्बन्ध में यहः शिक्रायत व्यापक रूप से है, कि वहाँ कोई श्रादमी किसी 
पद्‌ पर/कंच॒ तक रहेगा, इसका- कुछ. निश्चय नहीं रहता | आज एक 
आदमी साधारण कर्मचारी है, ओर बीस: रुपये माहवार पाता है; किसी 
निजी कारण से: बह राजा साहब की: नजर: में चढ़ गया :तो कल दीं 
किसी: श्रन्यः-विभाग में .उतध्का सो रुपये महीने: पर- नियुक्तः होना 
असम्भवं नहीं; चाहे इस नए; विभाग के सम्बन्ध में उसे मामूली शान 
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मी-न,हो। फिंर, वेतंन-इद्धि को कोई निर्धारित |नियम नहीं, ऐक 
आदमी की साल भर के भीतर ही दो-दो बार तरकेकी हो जाती- है, ओर 
उसके साथी कई-कई वर्ष. तक - श्रपने: पुराने, थोड़े से वेतन पर 
पड़े रद्द जाते हैं | इन जातो में सुधार होने की आवश्यकता (है | 
दलबेन्दी-+-अब हम राजकमंचारियों की दंलबन्दी के सम्बन्ध 
में विचार करते हैं। प्रायः उनकी पार्टीवाजी था दलेबन्दी किसी 
सिद्धान्त पर नहीं होती | - इसका आधार बड़ा विचिन्न, 
ओर व्यक्तिगत स्वार्थ होता. है। राजा.साहब की दो रानियों के .एकः 
एक लड़का है, प्रत्येक रानी-अपने पुत्र को राज का उत्तराधिकारी 
बनाना चाहती: है; बत, दोनों की: दो पर्टियाँ हो जाती' हैं।अथवा, दींवान 
के: व्यवहार ने महारानी को मड़का दिया: तो.विरोध खड़ा हो गया; कुछ 
श्रधिकारी महारानी .के पक्तः के हो गये; दूसरों! ने: दीवान/- का समर्थन 
करने में अपनी स्व्रार्थ-सिद्धि समझी. ।. कहीं-कहीं यह पार्टियाँ -जातिगत 
या साम्प्रदायिक आवार पर होती .है | राजा साहब एक खांस' जाति या 
सम्प्रदाय: के. हैं, और वे अपने- कमंचारियों की. नियुक्ति में यह बात 
भूल नहों सकते.। बस, राजा के कुछ उच्च पदों पर एक जाति विशेष 
के आदमियों का एकाधिकार सा हो जाता है। उनका एके .दल बन 
जांता है | इससे दूसरी जातिवालोंःके उचितें-अधिकारों परे ठेसें. लगती 
है। वे अपना संगठन करते हैं,. और :एक ऐसा दले बंनाते- हैं, जिंसमें 
दूसरे दल के विरोधी, कई जातियों और सम्प्रदायों -के कंमेंचारियों. एवं 
अन्य व्येक्तियों!की. समावेश होता .है।: इंन दीनों- दंलों की. विरोध 
क्रमश! : बढ़ता: रहता है; और अवसरः पाकर" विस्फोर्क का रूप अपरहण 
करता है: |; ऐती-दशाओं में राजाया दीवानंआदि को'बड़ी मुँसीबतों 
का सामना करना पड़ता है, कई बार गहन्युद्ध मिटाने! के .लिए 
सर्वोच्च तत्ता को हस्तक्षेप करने के लिए कद्दा गया, जिसका. नतीजा 
अन्त में राजा या प्रजा के लिए, और कभी-कभी तो दोनों के लिए ही - 
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हानिकारक हुआ । इससे स्पष्ट है कि राजकमंचारियों की दलबन्दी 
कितनी घातक होती है । । 
सुधार की आवश्यकता-राजकमचारियों का चुनाव तथा 
नियुक्ति बहुत विचारपूर्वक होनी चाहिए। उन्हें नियंत्रण में रखने के 
लिए. यह आवश्यक है कि राज्य में ऐसी प्रत्रन्यकारिणी हो, जे। जनता 
के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदाई हो। जब कोई पदाधिकारी अपने 
आपको केवल राजा के प्रति जवाबदेह समभता है, तो वह उसे ही 
प्रसन्न करने के प्रयत्न में लगा रहता है, और अपने दुसरे कतंव्यों की 
ओर समुचित ध्यान नहीं देता । वह ससभता है. कि वह अपने अन्य 
कार्यों' की अवहेलना करने पर भी केवल राजा की .कृपा-दृष्टि से अपने 
पद पर रह कर सरकारी कोष से वेतन पाता रह सकता है। इसका उपाय 
यही है कि वह कानून के श्रनुस।र जनता का सेवक समझता जाय | 
जिस प्रकार पदाधिकारियों की. नियुक्ति उनकी: योग्यता और अनु- 
भव के आधार पर होनी चाहिए, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि 
'जब तक कोई पदाधिकारी अ्रपना कार्य श्रच्छी तरह फरे, वह अपने 
पद पर बना रहे; श्रौर उसे तरक्की, प्रोवीडेन्ट फंड या पेन्शन 
आदि पाने का भरोसा रहे | उसे यह मी विश्वास होना चाहिए 
कि किसी को भूठी शिकायत या व्यर्थ की नाराजगी से में एकदम 
बर्खास्‍्त नहीं कर दिया जाडँगा; वरन, यदि मुझ पर कोई अमियोग 
लगाया भी गया तो मुझे अपनी सफाई देने का यथेष्ट अवसर मिल्लेगा, 
और प्रत्येक दशा में मेरे लिए न्याय होगा । ऐसे श्राश्वासन पर सरकारी 
पदाधिकारी -मन लगाकर, ईमानदारी से काम करते हैं, और जनता 


प्रति सहानुभूत रखते हुए. अपना कत्तव्व अच्छी तरह पालन 
करते हूं | ” 


ग्यारहवाँ- अध्याय 


व्यवस्थापक सभाए 

: .किसो शासन का केवल स्थापित हो जाना ही उसे “कानून द्वारा 
स्थापित” सिद्ध नहीं करता | वास्तविक कानून तो वही माना जायगा, 
जिसे जनता का नैतिक समथन ग्राप्त हो | हमारे भारतीय नरेशों के 
शासन इस कर््तोटी पर नितान्त बोदे साज्ित होते हैं | 

-बी० एस० ठाकुर 
पहले कहा गया है कि:कुछ थोड़े-सों को छोड़ कर शेष सब देशीं 
राज्यों में प्रायः राजा (प्रधान शासक) का शब्द ही कानून है ओर 
उसकी इच्छानुततार ही शाप्न-नीति निर्धारित होती है | राजा के विचार 
बदलते रहते हैं, इसलिए शासनपद्धति भी डावांडोल रहती है, उसमें 
स्थिरता नहीं होती । आवश्यकता है कि. हरेक राज्य में कानून बनाने 
के लिए जनता के प्रतिनिधियों की व्यवध्यापक सभा का संगठन हो, 
और वह शासन-नीति ठहराए और उसे नियंत्रित करे | . 

: देशी राज्यों की व्यवस्थापक सभाएँ--तरकार द्वारा नियुक्त 
बटलर कमेटी ने अपनी रिपोट (सन्‌ १६२८) में कहां था कि ५६२ 
देशी राज्यों में से सिफ़े ३० में व्यवस्थापक सभाएँ है। कुछ समय हुआ्ा, 
नरेन्द्र मण्डल द्वारा तैयार किए हुए वक्तव्य में बताया गया कि ७१ 
राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ या इस तरह की संस्थाएँ है। अ० भा० 
देशी राज्य लोक परिषद ने इसका खंडन करके फरवरी १६४७ में उन 
राज्यों की, घूची तैयार की, जिनमें व्यवस्थापक सभा है.। इंस सूची में 
४२ राज्यों का नाम दिया गया है ओर उनमें से आगे लिखे -३० राज्यों 
को व्यवस्यापक सभाओ्नों का ब्योरा प्रकाशित किया है :-- . 
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(१) कशमीर, (२) हेदराबाद, (३) मैसूर, (४) गवालियर, (५) 
बड़ोदा, (६) जयपुर, (७) इन्दौर, (८) कोचोन, (६) आवशकोर, 
(१०) कोल्हापुर, (११) रामपुर, (१९) कूचविद्ार, (१३) मयूरमंज्, 
(१४) नयागढ़, (१५) सिरम २, (१६). आवनगर, (१७) पोरबन्दर, 
(१८) पद्द कोदा, (१६) सीतामऊं, (२०) फलटठन, (११) मौराज 
जूनियर; (३२) भोर, (२३) ओंधघ, (२४) 'सावन्तवाडी, (२५) 
कुरन्द्रवाद सीनियर (२६) मुधोल, (२७) मिराज सीनियर, (२८) देवास 
जूनियर, (२६) सांगली, (३०) जमंखंडी- | इनके अलावा तीन' अन्ब ' 
राज्यों की व्यवस्थापक 'समाओं' का व्योरा हमें प्राप्त हेः--(३१) ओरछा, 
(३२) जोधपुर, (३३) उदयपुर ।& 

इनके सिवा जिन राज्यों में आ्र० भा० देशी राज्य लोक 
परिषद की सूची के अनुपार व्यवस्थापक' सभाए हैं, वे राज्य निम्न- 
लिखित हैं--(१) बनारस, (२) भीन्द, (३) सरायंकेला; (४), मोपाल, 
(५) भरतंपुर, (६) टेहरी-गढ़बाल, (७) पालनपुर, (८) रामगढ़, (६) 
अकलकोट, (१०) त्रिपुरा, (११) ईदर, (१२) बांसवाड़ा | 

व्यचस्थापक सभाओं का खंगठन--इन राज्यों की व्यव- 
स्थापक सभाओं में से कई-एक में सरकारी संदस्यों को संख्या गैर-सर- 
कारो सदस्यों कीं संख्या के बराबर या उससे भी ' अधिक है, और गैर- 
सरकारी सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित न होऋर अ्रधिकारियों द्वारा 
नामज्ञद किये जाते हैं, अथवा म्युनिसपेलदियों आदि द्वारा चुने जाते हैं, 
इस प्रकार उन्नत माने जानेवाले राज्यों में भी व्यवस्थापक्र सभाओं 
द्वारा जनता का मत प्रायः यथेष्ट ज़ाहिर नहीं होता | 

मताधिकार (अथांत्‌ प्रतिनिधि चुनने में मत देने का अधिकार) 
राज्य के अधिक-से-अ्रधिक आदमियों को मिलना चाहिए, और समान 

# मैसूर, गा यर, जयपुर, घ्रावजकोर, और 'शओरछा में दो-दो व्यवस्थापक 
समाएं हैं, और शेप सब राज्यों में एक-एक। 


व्यवस्थापक समाएँ ७३ 


रूप से मिलना .-चाहिए | कोई श्रेणी उमसे वंचित न रहनी. चाहिए, 
ओर न. किसी जाति, धर्म, या पेशेवालों से कुछ विशेष रियायत होनी 
चाहिए: | इसमें अमीर-गरीब, स्त्री-पुरष, किसान-जमींदार आदि का 
विचार न॑ हो; किसी के सम्पत्ति रखने या कुछ , टेक्स (कर) देने अथवा 
शिक्षित होने की शतं,न हो। हाँ, राज्य के नाबालिग, कोढ़ी 
या “पागल आदि को यह अधिकार मिलना उचित नहीं। इन्हें 
.छोड़ कर दूसरे सत्र आदमियों को यह अधिकार मिलना. चाहिए । 
इसे वालिग मताधिकार? कहा जाता है । 

' व्यवस्थपक सभाओं के अधिकार--देशी राज्यों की व्यवस्थापक 
समाश्रों की शक्ति का विचार करने के लिए हम आगे यह बताते हूँ कि 
उन्नत राज्यों में व्यवस्थापक समाश्रों के अधिकार क्या होते हैं, उन 
अधिकारों से जनता को क्‍या लाभ पहुँचता है। उससे हमें देशो, राज्यों 
के सम्बन्ध में तुलनात्मक विचार करने में सुविधा होगी | 

१--प्रश्न पूछुना । उन्नत राज्य में व्यवस्थापक सभा के अभ्रधिविशन 
में कोई सदस्य सरकार. से श्रावश्यक विषयों का प्रश्न करके सरकार .का 
ध्यान उसके दोषों की ओर दिला सकता है। इससे सरकार अपनी 
गलती का तुरन्त सुधार करती है, तथा आगे के लिए. इस विषय में 
अधिक सावधान हो जाती है। देशी राज्यों की - व्यवस्थापक सभाओं 
को यह अधिकार बहुत ही कम है । 

« ए--काम-रोको प्रस्ताव । उन्नत राज्य में व्यवस्थापक सभा के 
सदस्यों को अधिकार होता है कि सभा के अधिवेशन में सावंजनिक हित 
की किसी निश्चित ओर ताजी घटना पर विचार कराने के लिए साघारण 
कार्यवाही रोकने का प्रस्ताव करें | यह इसलिए किया जाता है कि 
उस विशेष घना पर जल्द विचार किया जाय, और सरकार का उस 
झोर ध्यान दिलाया जाय | देशी राज्यों की व्यवस्थापक समाओ्रों में; से 
किसी-किसी को ही ऐसा अधिकार है। 

१० 


७ देशी राज्य शासन 


३--अविश्वास का प्रस्ताव | उन्नेत राज्यों में व्यवस्थापक सभा को 
यह अधिकार होता है कि यदि सरकार उसके द्वारा निर्धारित नीति पर 
न चले, या उसके बनाए कानूनों का ठीक-ठीक पालन न करे तो वह 
सरकार के विरुद्ध अ्रविश्वास या निन्दा का प्रस्ताव कर सकती है। ऐसा 
प्रस्ताव पास हो जाने से सवंसाधारण यह जान लेते हैं कि सरकार का 
काम लोकप्रतिनिधियों के मत के विपरीत हो रह्या है । इसका परिणाम 
बुस्‍नत ही यह होता है कि या तो सरकार ( प्रवन्धकारिणी सभा ) भज्ज 
होकर दूसरी नयी सरकार का संगठन होता है, अथवा कुछ दशाश्रों में 
वह व्यवस्थापक सभा मछ् होकर .नये चुनाव द्वारा नयी व्यवस्थापक 
सभा का निर्माण किया जाता है। देशी राज्यों की व्यवस्थापक् सभाओं 
को इस प्रकार का अ्रधिकार बिल्कुल नहीं है | 

४--फानून बनाना । स्वतन्त्र व्यवस्थापक सभाएँश्रपने-अपने राज्य 
की उन्नति के लिए विविध प्रकार के कानून बनाती है तथा संशोधन 
करती है, और उनके, बनाए हुए या संशोधित किए. हुए कानूनों के 
अनुसार हो सरकार को राजप्रवन्ध करना होता है। परन्तु भारतवर्ष के 
'देशी राज्यों की अधिकतर व्यवस्थापक सभाओं. को इस बिषय में 
नाममात्र का ही अधिकार है। श्रधिकांश महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध 
में उन्हें कानून बनाने या संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा। 
जिन विषयों का ये कानून बना सकती हैं, उनमें से बहुतों के लिए पहले 
राजा या दीवान की अनुमति. ली जानी-आवश्यक है, अनुमति न मिलने 
की दशा में उन विषयों सम्बन्धी किसी कानून का प्रस्ताव या संशोधन 
सभा में उपस्थित नहीं किया जा सकता | इसके श्रतिरिक्त जो, कानून 
इन सभाश्रों द्वारा वनाए जाते हैं, उनके मानने के लिए राजा बाध्य 
'नहीं होता, चाहे उन कानूनों का मसविदा कितने ही भारी बहुमत से 
'पास क्यों न हुआ हो | राजा को अधिकार है कि वह उन कानूनों में 
से जिसको चाहे अमल में श्राने दे, ओर जिसको चाहे रद, संशोधित 


: डबृवस्थापक सभाए एप 


या स्थगित कर दे | इन संब बातों का विचार करने पर यह--साफ 
ज़ेहिर है कि इन सभाओं को “व्यवस्थापक. समा? कहना ठीक नहीं | 
इन्हें केवल परामर्श या सलाह देनेवाली सभा? कहा जाना 
चाहिए | - 
:” इन सभाओं में से अ्रधिकांश के सदस्यों के रूप में, कुछ वफादार 
राजभकत व्यक्ति साल में एक-दो बार धूम-घाम से इकट्ट होते हैं, ओर 
अनुत्तरताई शासन के आदेशों पर अ्रपनी स्वीकृति की मोहर लगाकर 
अपने-अपने घर लौट आते हैं | इस प्रकार ये राजा साहब की कृपा- 
दृष्टि पाते हैं, तथा अन्य पदाधिकारियों की नज़र में बहुत ऊँचे ठहरने 
लगते हैं | ओर, इन सदस्यों को राजभक्ति तथा सेवा का पुरु्कार इन्हे 
अनेक प्रकार से मिल सकता है; हाँ, उस सब का भार साधारण जनता 
के सिर पर पड़ता है । 

५ू--आय-व्यय का नियन्त्रण--उन्नत राज्यों में: ब्यवस्थापक 
सभाए राज्य के पूरे आय और ब्यय का नियन्त्रण करती हैं। वे 
यह निश्चय करती है कि नागरिकों पर कौन-कोनसे टेक्त या कर लगाए 
जाये; यदि विशेष आय की श्रावश्यकता हो तो कहाँ से एवं किन शर्तों 
. पर ऋण लिया जाय | इसी प्रकार यह निश्चय फ़िया जाता-है कि 
राज्य: सम्बन्धी किस-किस विभाग में कितमानकितना रुपया खर्च “किया 
जाना उचित है। यदि सरकार व्यवस्थापक सभा के आदेशानुसार 
काम नहीं करती तो उसे अपनी सक़ाई देनी होती है, जिसके सन्तोष- 
प्रद न होने की दशा में. सरकार को निन्‍्दा का प्रस्ताव सहना ,तथा 
अपना अन्त कर देना होता है । अच्छा, इस विषय में देशी राज्यों की 
-व्यवस्थापक सभाओं को कहाँ तक अधिकार है ? संक्षेप में, अधिकांश 
सभाश्रों को प्रायः कुछ भी नहीं। इन राज्यों में बजठ, सभा के विचार “के 
वास्ते या मत देने के लिए, प्रकाशित नहीं किया जाता | शासक अपनी 
इच्छानुसार कर श्रादि लगाते. हैं, और जैसा चाहते हैं, खच करते हैं । 
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व्यवस्थापक सभा का उन पर कुछ नियन्त्रण नहीं | 

सत्वाहकार सभाएँ---गत वर्षो में कुछ राज्यों में सलाहकार 
सभाओं या 'एडविजरी कॉंसिलों? की स्थापना हुईं है। इनके द्वारा 
राजाओं की शक्ति पर कितना नियन्त्रण हुआ है, अथवा नागरिकों 
को कितने अधिकार मिले हैं, यह इसी से श्रनुमान किया. जा सकता है . 
कि अधिकांश राज्यों में “व्यवस्थापक सभा? कही जानेवाली संस्थाओं में 
भी कुछ जीवन नहीं है | एडविजरी कौंसिल के सदस्य राजा के क्ृपा- 
पात्र ही होते हैं; उसकी मीटिंग कितने समय बादहोगी, इसका कोई नियम 
नहीं होता.) फिर, यदि इसकी मीटिंग भी होगी तो यह उसी बात पर 
अपनी मोहर लगावेगी, जिसे राजा साहब चाहंगे-। इस प्रकार अधिकतर 
देशी राज्यों की व्यवध्यापक्र तथा सलाहकार समाएँ सिर्फ शोभा के 
लिए हैं, जन-हितकारी नहों । 

व्यवस्थापक सभाएँ कैसी होनी चाहिएँ --ब्यवध्थापक 
समा अपने उद्द श्य को पूरा करने वाली हो, इसके लिएए उसके सदस्य 
प्रजाप्रतनिधि होने चाहिएँ। प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए अधिक-से- 
अधिक जनता को मताधिकार होना ज़रूरी है। श्रादर्श तो बालिग 
मताधिकार ही रहना ठीक है| हर एक कानून ब्यवस्थापक समा द्वारा 
पास होने पर श्रमल में आना चाहिए ओर व्यवस्थापक सभा का, 
प्रन्‍न्धकारिणी के सदस्यों तथा राजकीय आय-व्यय पर पूरा नियंत्रण 
रहना चाहिए। राजा का निजी ख्च भी आय-व्यय श्रनुमान-पत्र अर्थात्त 
वजट में साफ तौर से दिखाया जाना चाहिए। इसे तरह ब्यवस्थापक 
सभा को राजकार्य संचालन की विधि निश्चित करने का अधिकार 
होने से शासन-कार्य जनता के द्वारा और जनता के द्वित के लिए 
होगा | 


बारहवाँ अध्याय 
न्यायातन्य 


अच्छे राज्य का एक बड़ा लक्षण यह है कि वहाँ सब के साथ 
समान न्याय होता है।.. --सर टी० साधव राव 


विछुले अध्याय में कानून-निर्माण के हम्बन्ध में लिखा गया है। 
सिद्धान्त की बांत यह है कि कानून जिस प्रकार नागरिकों पर लागू 
होता है, उसी प्रकार शासकों या सरकारी कर्मचारियों पर। जब नागरिकों 
ओर शासकों में किसी विषय में मतभेद हो तो उसका निपटारा करने 
के लिए न्यायालय होते हैं | न्यायालय इस बात का भी विचार करते 
हैं कि यदि दो या अधिक नागरिकों का पारस्परिक भंगड़ा हो तो कानून 
की दृष्ठि से किस का पक्ष उचित है और किम्त का अनुचित -। न्याया- 
लय के मुख्य अधिकारी न्यायाधीश, जन्न, या मुन्तिफ आदि कहलाते 
हैं| न्याय का उद्देश्य तभी सफल होता है, जब वह सस्ता और निष्पक्ष 
हो तथा जल्दी ही मिलनेवाला हो | 
देशी राज्यों में न्यायालयों की दुशा--अब हम यद्ट विचार 
कर कि देशी राज्यों में न्यायालयों तथा न्याय की क्‍या दशा है ! पहली 
बात तो यही है कि ये न्यायालय कानून द्वारा स्थापित नहीं हैं, वरन्‌ 
शासकवग के अ्रधीन विभाग मात्र हैं। इन्हें अश्रपने अ्रधिकार, अपने 
अपने क्षेत्र के प्रधान शासक अर्थात्‌ राजा से प्राप्त हैं। राजा स्वेच्छा- 
पुवंक जो आज्ञा दे दे, वही कानून समझा जाता है | कभी-कमी ब्रिटिश 
भारत का कोई कानून जारी किया गया तो वह. वर्षो' उसी! रूप 
में पड़ा रहा, जब कि ब्रिठिश भारत में उसमें व्यवस्थापके समाश्रों 
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द्वारा समय-समय पर आवश्यक संशोधन होता रहा । ु 
चालीस से कुछ द्वी अधिक राज्यों में ही हाईकोर्ट, या हजूर न्याया- 
लय अथवा चीफ कोर्ट हैं। ये अपोल- की सत्र से ऊंची अदालत हैं । 
इनके नीचे जिले की अ्रदालतें या सेशन कोट हैं, इनमें किसी भी रकम 
के दीवानी दावों का तथा घोर अपराधों का विचार हो सकता है। इनमें 
इनसे नीचे की अदालतों के फैसले की श्रपोल भी होती है। अधीन 
सिविल अदालतों में गा रकम तक के दावे: सुने जाते हैँ और 
छोटे जुर्मो' का विचार होता है। मजिस्ट्रेदों की अदालतों के श्रधिकार 
जुदा-जुदा हैं, ये १५ दिन से लेकर सात वर्ष तक की सजा तथा विविध 
जुर्माना कर सकती हैं। कुछ अदालतें ऐसी हैं, जिनमें ज़मीन और 
मालगुजारी सम्बन्धी मामलों का विचार होता है, इनमें जमींदारों और 
काश्तकारों के उत्तराधिकार, अन्य अधिकार ओर उत्तरदायित्व सम्बन्धी 
मामले भी सुने जाते हैं। कुछ इनेगिने राज्यों को छोड़कर, फौजदारी 
' अदालतों में प्रायः जूरी की प्रथा नहीं है ।# 
अधिकारियों का प्रभाव--राजा, दीवान या प्रधान 
मंत्री का तो कहना ही क्या, देशी राज्यों में अन्य उच्च अधिकारियों 
का भी लोगों पर ऐसा आतंक छाया रहता है कि वे उनके विदद्ध कोई 
मुकदमा या मामला चलाना व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना सममते हैं । 
अनेक श्रादमी इतने निधेन होते हैं कि वे ऐसी मुकदमैबाजी के लिए 
आवश्यक व्यय भी नहों कर सकते । उनके लिए. सरकारी कर्मचारियों 
' *फौजंदारी मामलों में वहुधा यह सम्भावना रहती है कि अकेले न्यायाधीश 
का निर्णय काफी विचारपूर्ण न हो । इसलिए उद्नत राज्यों में ऐसे निर्णय में अभियुक्त 
की जाति या देश के कुछ सुयोग्य सज्जन माग लेते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 
जूरी' कहते है। जूरी यद विचार करती है कि अभियोग सम्बन्धी वास्तविक 


टनाएँ क्या हैं। जुरा के मत के आधार पर जज कानून की दृष्टि: से-फैसला 
सुनाता दे । 
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के विरुद्ध ऐसा सबूत संग्रह करना भी कठिन ही होता है, जो न्यायालय 
में मान्य हो | फिर, अनेक मज्जस्ट्रेटों और न्यायघीशों पर पुलिस 
अआ्रादि के पदाधिकारी काफी प्रभाव रखते हैं | इन सब बातों से वेचारी 
गरीब धजा को पदाधिकारियों के विरुद्ध न्याय पाना प्रायः असम्मव 
ही होता है | द 
न्यायाधीशों की नियुक्ति ओर वेततन--अ्धिकरवर देशी राज्य 
में न्याय सम्बन्धी पदाधिकारियों की नियुक्ति के-लिए कोई नियम या 
सिद्धान्त निर्धारित नहीं होता | शासक जिसे चाहते हैं, उसे न्यायधीश 
बना देते हैँ, चाहे उसमें न्याय करने की योग्यता हो या न हो | अनेक 
दशाश्रों में प्रधान मन्‍्त्री या राजा के कृपापात्रों के मिन्र अथवा सम्बन्धी 
आदि को ही यह कार्य सौंप दिया नाता रहा है। कभी-कमी निथुक्ति 
का ग्राधघार यह रहा है कि पोलिटिकल श्रफसर या राजा साइबर से 
सम्बन्धित व्यक्ति ने उम्मेदवार की सिफारिश कर दी है। निदान, 
न्याय-कार्य करनेवालों में ऐसे बहुत कम होते हैं, जिनमें इस कार्य को 
भली-भांति सम्बादन करने की यथेष्ट योग्यता हो। फिर, अधिकाश 
न्यायाधीश पदों का वेतन बहुत कम होता है, छोटी-छोटी वेतन 
पर अच्छे श्रादमियों का मिलना हुलेभ ही होता है। अगर कभी 
सुयोग से, जैसा चाहिए वैसा आदमी थ्रा मी जाता है तो 
स्थानीय वातावरण ऐसा होता हैं कि उसका जम कर रहना 
नहीं हो सकता; वह थोड़े समय में ही काम छोड़ने के लिए मजबूर 
हो जाता है| सारांश यह कि न्याय करनेवाले श्रधिकारियों में अधिकांश 
ऐसे होते हैँ, जिन्होंने नियमित रूप से कुछ भी कानूनी शिक्षा नहीं पायी। 
: ये लोग .प्रजा पर जुर्माना करके राज्य की आमदनी बढ़ाना ही अपना 
कत्तव्य समभते हैं । ु 
न्याय में विलस्घ--कुछ देशी राज्यों में द्वाईकोट का प्रधान स्वयं 
राजा होता है, ओर कुछ में प्रधान मन्त्री या अन्य न्यायाधिकारी। 


प्दं० देशी राज्य शासन 


न्याय सम्बन्धी सर्वोश्च निर्णय राजा: का निशय होता है। राजा 
की शिक्षा प्रायः ऐसी होती है कि उसमें कानून- तथा घटनाओं. की 
पेचीदगी भरी बातों के सम्बन्ध में ठीक निर्णय करने की योग्यता नहीं 
होती | फिरे, जन्न कि राजा साहब को, जो प्रायः श्रारामतलब होते हैं, 
घुड़दौड़, नाच, विदेशयात्रा, शिकार, अ्रतिथि-सत्कार आदि में- लगे रहने 
के कारण शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी कामों के लिए समय ..भी बहुत - कम 
मिलता है तो उन्हें मुकदमों का फैसला करने के लिए ही फुरसत के से हो ! 
निदान, जब राजा साहब न्यायाधीश क्रा कार्य करते हैं तो यह स्वाभा- 
विक ही है कि अपीले महीनों ही नहीं, वर्षों अठको पड़ी रहें। प्रायः 
अपीोलों का काम बराबर स्थगित होता रहता है, यहाँ तक- कि किसी 
श्रपील में दर्जनों बार नयी तारीख लगने और इस बीच में अपील 
सम्बन्धी कुछु कागजात भी गुम हो जाने के उदाहरण मिलते हैं। 
अथवा, यह भी होता है कि जब राजा साहब को कुछ हुक्म सुनाना 
ही हुआ तो वे इस सरल चूत्र से काम लेते हैं कि राजा साहब को 
नीचे की श्रदालत से मतभेद प्रकट करने का कोई कारण प्रतीत नहीं 
होता !? यह सूत्र प्रधान मन्‍्त्री के भी बहुत काम आता. है, जिसे राज्य: 
सम्बन्धी अनेक कार्यो में लगे रहना होता है । श्रस्तु, फोनदारी मामलों 
में फेतला कभी-कभी इतनी देरी से होता है कि इस बीच में . श्रमियुक्त 
. हवालात में रहकर केद के समान दंड काफी मात्रा में भुगत चुकते हैं, 
अथवा वादी प्रतिवादी पक्षु के कुछ व्यक्तियों का देहान्त हो चुकता है 
ओर उनके उत्तराधिकारी जब पुराने घुकदमे का फेंसला सुनते हैं तो 
आश्वचय करते. रह जाते है । 
नीचे की अदालतें--नीचे की अदालतों की कथा भी खेदजनक 

है, हाँ वह कुछ ओर ढल्ज की हैं | इन अदालतों के न्यायकर्ता अपने 
कार्य के लिए कुछ अच्छी योग्यता वाले होते हैं, परन्तु एक . तो < इन्हें 
वेतन' कम.मिलता है, दूसरे इन्हें कितने ही. गेर-अदालती क़ार्मों की 
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शोर. ध्यान देना: पड़ता है; उदाहरण के लिए राजा, उमके मित्रों या उनफे 
सम्बन्धियों की विवाह-शादी, जन्म-मरण-संस्कार, उत्सव, त्योहार, तीर्थ- 
यान्ना या. दौरा आदि | फिर, ये लोग- कभी-कभी - अपना निजी व्यापार- 
घंचा भी करते रहते हैं; यदि प्रत्यक्ष में, अपने नाम से करने. में कुछ 
आपत्ति आती है, तो अपने किसी मित्र या ९म्ब्रन्धी के नाम की. आड़ 
में करलेते हैं। नतीजा यइ होता है कि मुकदमों का काम पड़ा 
रहता है, फेसलों में ढीलढाल होती है । और फैसला ठीक ही होगा, 
इसका भी भरोसा नहीं होता । बहुत से अमियुक्तों को दण्ड होने से 
पदले दी महीनों श्रोर वर्षों में हवाजात या जेल में रहना पड़ता है ! 
ऐसी बातों से लोगों का अदालतों में विश्वास कैसे रह सकता है ! 

अनेक बार नागरिकों का राज्य के प्रत्रन्ध-विमाग के आदमियों से 
ही विरोध. होता है। ऐसी दशा में -निष्पक्ष न्याय तभी हो सकता है, 
जब्र न्यायाधीश स्वतंत्र हों, वे शासन-विभाग से सम्बन्धित अ्यवा 
उसके प्रभाव में आनेवाले न हों । देशी राज्यों में ऐसी व्यवस्था बरहुत 
कम है। जहां शासन और न्याय विभाग जुदा-जुदा होने की बात कही 
जाती है, वहाँ भी वे पूरे तौर से अलग-अलग नहीं हैं, प्रायः राज: 
धानियों में ही न्याय करनेवाले अधिकारी शासकों से जुदा है, और 
उनमें भी ऐसे त्रिरले ही होते हैं जो राजा साहब या दीवान के भावों के 
विरुद्ध स्वतंत्र फैसला दे सके । राजधानी को छोड़कर राज्य के दुसरे 
हिस्सों की श्रदालतों में प्रायः प्रबन्ध या माल विभाग के कर्मचारियों 
को ही न्याग्रन्क्राये भी सौंपा हुआ रहता है । उन पर पुलिस आदि का 
बड़ा प्रभाव होता है। इस दशा में साधारण नागरिक निस्पक्ष न्याय. की: 
आशा नहीं कर- सकते | 

न्यायालय, कैसे होने चाहिएँ ९--राज्यों के बड़े और छोटे-सब 
न्यायालय: स्वतंत्र होने चाहिए, उन पर पुलिस आदि या- खुद राजा साहब 
का भी प्रमाव- न पड़ना खाहिए | प्रधान न्यायालय. के न्यायाजीशों 
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की नियुक्ति, उनके पद या वेतन की बृद्धि राजाओं की र₹ वेच्छा- 
पूर्ण नीति से न होकर, निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहिए, 
जिसमें शासकों का अनुचित इत्तक्षेय्न न हो। किर, जब्तक वे अपने 
पद पर रहें उनके वेतन या छुट्टी आदि के अधिकार में कमी न की 
जाय, श्रौर उन्हें केवल दुराचार या मानसिक अथवा शारीरिक निवलता 
के सिवाय किसी श्रन्य आधार पर हटाया न जाना चाहिए । 
न्याय-पद्धति यथा-सम्मव उसी प्रकार की होनी चाहिए, जैसी देश के 
श्रन्य भागों में है। न्याय पाने की क्रिया सरल और सहध्तों होनी 
चाहिए | म० गांधी का मत है कि 'न्याय-कार्य की समानता तथा 
एकता एवं सच्ची निस्पक्षता के लिए प्रत्येक राज्य के मुकदमों की, उत 
प्रान्त के हाईकोट में अपील हो सके, जिसमें कि वह राज्य है। जो 
राज्य ब्रिय्श भारत के प्रान्तों से बाहर हैं उनका सम्बन्ध ब्रिटिश 
भारत के किसी प्रान्त के हाईकोर्ट से कर दिया जाना चाहिए | हाई- 
कोर्ट का कानून बदले बिना यह सम्मव नहीं है, परन्तु महात्मा जी का 
कथन है कि अगर रियासतें सहमत, हो जायें तो वह आसानी से बदला 
जा सकता है । | 


तेरहवाँ अध्याय 
जागीरदारी 


जागीरों को राज्य के अन्दर राज्य” कहा जा सकता है| उन 
पर किसी कानून की सत्ता नहीं चलती | अपनी जायीरे में रहने- 
वाली ग्रजा पर वे जिस तरह चाहें हकूमत कर सकते हैं; राजा- 
महाराजा उसमें हस्तत्ञेष करने की हिम्मत नहीं कर सकते | इसलिए 
इन जागीरों में रहनेवाली प्रजा की स्थिति देशी रियासतों की 
दुनियाँ में बुरी-से-बुरी है | --स० गाँधी 


डे 


जागीरदारी प्र 


जागीरदारी ओर जमींदारी--ब्रिटिश भारत कह्दे जाने वाले 
त्लेत्रों के पाठक ज़मींदारी प्रथा से परिचित हैं, रियासतों की जागीरदारी 
प्रथा उससे कहीं अधिक विक्राल रूप घारण किए, हुए है। बात यह 
कि जमींदार तो किसानों पर आर्थिक भार के रूप में ही हैं । उन्हें ऐसे 
' अधिकार नहों है कि वे उन पर और ज्यादतियाँ कर सके | फिर, प्रान्तों 
में जिम्मेदार हकूमत होने के कारण आवश्यकता होने पर जमींदारों के 
खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है; और अब तो कई प्रान्तों को 
सरकारों ने यह निश्चय कर लिया है कि जमींदारी प्रथा उठा दी जाय 
आर किसान ओर सरकार के बीच में जमींदारों का जो श्रनावश्यक 
शोषक वग्ग है, वह न रहे | 
रियासतों की जामगीरदारी को बात दूसरी है। कहीं-कहदीं एक 
जागीरदार की वर्षिक आय लाखों रुपये की है, ओर वह लोकहित के 
लिए प्रायः कुछ भी खर्च नहीं करता | उसे पुलिस रखने और अदालत 
चलाने का अधिकार है, ओर वह अपने यहाँ के राजा या नवाब आदि 
कीं गैर-जिम्मेवार हृकूमत का फायदा उठा कर जनता का खूब शोषण 
करता है, तथा उस पर तरह-तरह के अत्याचार करता है | 
जागीरों का विस्तार--जागीरदारों को ठिकानेदार, ठाकुर, 
सरदार, मुल्गीरासिया, मैयात आदि मी कद्दा जाता है और इनमें छुट- 
मैये, इनामी, मनसब॒दार आदि शामिल हैं। यों तो जागीरें करोब- 
करीब सभी रियासतों में हैं, पर कहीं-कहीं तो उनरझ्ा अधिकांश माग 
जागीरी इलाका ही है। मिसाल के तौर पर जोधपुर में लगभग ३३०० 
जागीरदार है, ओर वहां की लगभग ८र फो सदी जमीन. उनके,पास 
है । जयपुर में छोटे बड़े जाग्रोरदारों को संख्या लगभग ७०० है, और 
उनके पास रिवासत की करोत्र ७०, फ्री सदो ज़मोन है | रतलाम में 
जागीरी इलाका करीब ४६ प्रतिशत है। हेदराब्राद में लगभग.११०० 
जागीरदार है | इसी तरह मेवाड़, बीकानेर इन्दौर, :गवालियर, :मैसूर: 


दा४ देशी राज्य शासन 
आदि दूसरी रियासतों में मी जागीरदार और जागीरें हैं ।#8 

जागीरे कैसे बनीं (--जागीरों की सृष्टि कई प्रकार से हुई है--- 
($) कुछ जागीरे तो ऐसी हैं, जिन्हें जागीरदारों ने सीधे मुगल सम्राट 
से, प्रति वर्ष निर्धारित रकम देना स्वीकार करके, पट्टे पर ले लिया था | 
ये ज्ञागीरदार ज़मीन की मालगुजारी बदूल करने लगे; क्रमशः इनके, 
जनता पर भी कुछ अधिकार हो गये । पीछे जब केन्द्रीय शक्ति कमजोर 
हुई तो ये जागीरदार स्वतंत्र हो गये । (२) कुछ छोटे-छोटे राज्यों के 
शासकों ने, अशान्ति के समय, श्रपनी रक्षा के लिए किसी बड़े राजा 
की शरण ली, ओर अपने आप उसके जागीरदार की भाँति रहना 
स्वीकार कर लिया; इनके जनता पर कुछ अधिकार मान लिये गये। 
(३) बहुत सी जागीरे ऐसी हैं जो राजाश्ों ने सरदारों आदि को 
उनकी सैनिक सेवा से प्रसन्न होकर, या भविष्य में सेनिक सेवा प्राप्त 
करने के लिए, दों | ऐसा करते रमय यह निश्चय कर दिया गया 
कि जागीरदार को इतनी सेना रखनी होगी; राजा को जब ज़रूरत हो 
वह उससे इतने पैदल सेनिक या घुड़सवार ले सकेगा। (४) कुछ 
जागारे वे हैं, जो राजाओं ने अपने छोटे भाइयों या रिश्तेदारों आदि . 
को उनका भेली भाँति निर्वाह होने के लिए दीं॥ (५) कभी-कमी 
जागाोरे उन बलवान या प्रमावशाली व्यक्तियों की भी दी गयीं, जिनसे 
राजा को विरोध की आशंका थी | यह इसलिए किया गया कि वे संतुष्ट 
रहें और राजा का विरोध न करें। (६) कुछ जागौरे' हॉ-इहजूरों, 
खुशामंदियों, कवियों, लेखकों, मंदिरों या पुरोहितों श्रादि को भी दी - 
गयीं । | 

#जो भूमि राज्य के खास अधिकार में छोती है उसे 'खालसा' कहते हैं, भौर 
जो जागीरदारों के अधिकार में होतो है. 'जागीर कहलाती है ; जागीर की माल- 


गुजारी जागीरदार ही लेता है, वह र/ज्य को निर्धारित खिराज आदि देता है। बढ़े 
बढ़े जागीरदारों को राजस्थान में 'ताजीमी सरदार कहते हें । 


जागीरदारी च्ष 


जागीर के उत्तराधिक्रार के विषय में कोई सवब्यापी नियम नहीं है 
प्रायः पुरानी परम्परा बर्ती जाती है | कहीं-कहीं जागीरदार के मरने पर 
उसकी जागीर उसके लड़कों में बरावर-बराबर बँटने का नियम. है, और 
कहीं-कहीं वह केवल बड़े लड़के को ह्वी मिलती है; उसके छोटे 
भाइयों को उनके नर्वाद के लिए कुछ बृत्ति दी जाती है। पहली दशा 
में जांगीरदारों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, और जागार के 
टुकड़े छोटे-छोटे होते जाते हैं, यहाँ तक कि एक गाँव के अनेक जागीर- 
दार हो जांते हैं । वे नाम के ही उमराव या ठाकुर आदि होते हैं; वैसे 
उनकी माली हालत मामूली ग्हस्थियों जैसी होती है । 8 ह 

जागीरों में अत्याचार--मरेना जिला (गवालियर राज्य) के 
जागीरी प्रजा-सम्मेलन के अध्यक्ष पद से दिये हुए अपने भाषंण में 
भी० रामचन्द्रजी मोरेश्वर करकरे ने बतलाया था कि कितने 
ही जागीरदारों ने अपनों जागीर का प्रबन्ध किसी “कामदार? कों 
सौंप कर स्वयं खालसा में उच्च पदों की नौकरियाँ प्राप्त कर ली हैं। 
यद्यपि कहने को उन पर राज्य का नियंत्रण हे, और कानून का बनन्‍्धरन 
हैं, वास्तव में राज्य ओर कानून उनक, संरक्षुक ही है | इन जागीरदारों 
के खिलाफ नालिशें आसानी से नहीं हो तकती, उनके विरुद्ध फोजदारी 
चाराजोरी नहीं की जा सकती, डिगरी हीने पर वे गिरफ़ार नहीं हो सकते,. 
स्रायदाद की कुकी नहीं हो सकती, रुपया सीधे तरोके से व्यूल.नहीं हों 
सकता | इसके विपरीत, अपने दीवाना, माली ओर फोजदारी श्रधिकःरों- 
के कारण जो इन्हें मिले होते हैँ, या जिनका ये दुरुपयोग कर लेते हैं, यें. 
लोग हर किसी को दंड दे सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, क्ूंठे मुकदमे 
चला सकते हैं, जब्ती, ओर मार-पीट कर सकते हैं। 

भृमि-कर के अतिरिक्त, प्रत्येक ठिकाने में जागीरदार किसानों 
से अनेक लाग-बाग वसूल करते हैं । राजपूताना-मध्यभारत, सभा 
के सभापति श्री० कन्हैयालाल. जी कलयन्त्री ने अपनी. पुततक (जाग्रीरों 
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की समस्या?) में ७२ प्रकार के करों की सूची दी है, और लिखा 
है के अधभूखी, और अर्द्धनग्न, घास की झोपड़ियों में रहनेवाली, 
दुष्काल और सूदखोरी से सतायी हुई जनता से वसूल किए जानवाले 
ये कर “कर नहीं, वरन्‌ जीवित रक्त की बू नदें हैं ।& फिर, ठिकाने के 
कर्मचारियों के अ्रत्याचारों का तो वर्णन ही क्‍या किया जाय | लाग- 
बाग तथा बेगार के लिए अनेक स्थानों में किसानों को मारने-पीटने, 
नेंगा करके धूप में खड़ा करने की ही नहीं, उन्हें “काठ में देने” की 
बर्ब रता-पूर्ण प्रथा प्रचलित है । त्लियों को श्रपमानित करना भी मामूली 
बात है। जागीरी ज्षेत्रों में नागरिक-्श्रधिकारों का प्रश्न तो निरा स्वप्न 
ही है । जनता की शिक्षा तथा आजीविका के साधन कम हैं, और 
मानसिक तथा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। निदान, कुछ आदमी 
आजनीविका के लिए, कुछ श्रपने बाल बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के 
लिए, कुछु अपनी मान-रक्षा के लिए और कुछु अपना घन बढ़ाने के 
लिए, जागीरों को छोड़ते रहते हैं । 

जागीरदार रियासतों की प्रगति में बाधक हें---ऊपर बताया 
जा चुका है कि जागीरदार जनता का शोषण. श्रौर उस पर श्रत्याचार 
करते हैं। इसके अलावा, इनका रियासत की शासन-व्यवध्था में 
काफी द्वाथ होता है। ये या इनके आदमी काफी संख्या में 


"कुछ नमूने देखिए--होली दीवाली दशहरे या जन्म-दिवस पर नज़राना) 
तथा घर में होनेत्राला सब दूध दद्दी. मेहमानों की सेवा के लिए आदमी और 
उनके सोने के वास्ते चारपाई ठाकुर के यदाँ लड़का लड़की पैदा होने या उनका 
विवाद दोने के अवसर पर कर, ठाकुर के माता पिता के मरने पर कर, वकरी याय 
या मै'स ऊँट आदि रखने या बेचने पर कर, नाई से हजामत, बतन मँजाना तथा 
चप्पी (हाथ पाँव दववाना), दर्जी से कण्ड़े सिलाना, रंगरेज से कपड़े रंगाना और 
चमार से जूने सिलाना मुफ्त, ठाकुर के यहाँ कोई मर जाय तो रोने के लिए स्त्रियों 
का जाना; आदि 
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व्यवस्थापक सभा के सदस्य या उच्च पदाधिकारी होते हैं। इसलिए 
ऐसा कोई कानून बनना बहुत ही कठिन होता है जिससे इनकी निरंकु- 
श॒ता का नियंत्रण हो या इनकी बेजा हरकतों पर रोक लगे | साधारण 
रियासतों की तो बात ही क्या, बहुत उन्नत समझी जाने वाली रियासतों 
में भो ये अपने लिए विशेषाधिक्रारों की मांग करते हैं, और विविध 
संग्च्रण चाहते हैं | जब कमी कोई वैधानिक प्रगति की बात उठती है 
तो जागीरदार सगठित रूप से उसका विरोध करते हैं, यहां तक कि 
कुछ दशाशओओं में राजा के खिलाफ खड़ा होने की धमकी 
देत हैं। इस तरह जागीरदार अपने ज्षेत्र की जनता की न सिर्फ सामा+ 
जिक और आर्थिक स्थिति को त्रिगाड़े हुए हैं, बल्कि वे उसकी बेधानिक 
प्रगति को भी रोके हुए हैं । यद्द ठीक है कि जहाँ-तहाँ कुछ शिक्षित, 
समझदार और विचारशील ज्ञागीरदार भी है, जो लोक-सेवा ओर 
उन्नति के कामों में अच्छा हाथ बटाते हैं । परन्तु अधिकांश में यह वर्ग 
देश के लिए अनावश्यक ही नहीं, अहितकर साबित हो रहा है। _ 
राजाओं और सरकार की भावना--जागीरदारी प्रथा से 
राजाओं की आय में बहुत कमी हो जाती है। इसलिए राज्य में 
शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा आदि उन्नति के कार्यो के लिए धन की व्यवस्था 
करने में यह प्रथा बड़ी बाधक है; फिर इस समय देश की बदली हुईं 
राजनीतिक परिस्थिति में उनके लिए. जागीरदारों की सेना आदि कौ 
उपयोगिता नहीं रही | इसलिए राजाओं के मन में इस प्रथा को हटाने 
की भावना पेदा होना स्वाभायिक है। परन्तु एक तो जो राजा स्वयं 
प्रतिक्रियावादी है, उनमें इसके लिए. साहस कम होता है। दूसरे जो 
राजा कुछ हिम्मत करते हैं, उनके लिए भी जागीरदारों की संगठित शक्ति 
का विरोध करना कठिन हो जाता है। गवालियर राज्य के स्वर्गीय 
महाराजा माधवराव जी ने अपनी जागीरी पालिसियों में लिखा था कि 
जागीरीदारों के साथ ऐसी ढीली और घीमी नीति का पालन करना 
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चाहिए, कि उनके श्रत्वाचारों से प्रजा में दीघ असंतोष फैल जाय और 
उस असंतोध से जागीरदार खद शान्त हो जायें |? 
गवालियर महाराज जैसे शासक का जागीरदारों के बारे में ऐसे 
विचार रखना यह सूचित करता है कि प्रायः राजागण इनके सुधार 
के विषय में निराश हैं, ओर लाचार भी | इधर अंगरेज सरकार को 
जागीरदारों के सम्बन्ध में, प्रायः कोई निश्चित नीति नहीं रही | जब 
वह किसी राजा पर कुछ दवात्र डालना चाहती तो वह उसके 
जागीरदारों की शिकायतों पर ध्यान दे देती। जो राजा उसका 
क्ृपाभाजन होता, उसके विरुद्ध वह बहुधा जागीरदारों की फरियाद 
नहीं सुनती ह 
जागीरी प्रथा का अन्त होना चाहिए--समय-समय पर कुछ 
विचारकों ने जागीरी प्रथा की समस्या को हल करने के उपायों के 
सम्बन्ध में विचार किया है | श्री० कन्हैयालाल जी कलयन्त्री ने इसके 
लिए निम्नलिखित योजना प्रस्तुत की है;-- 
१--जागीरदारों के न्याय और शासन सम्बन्धी अधिकार न रहें । 
२--जागीरदारों को गोद लेने का अधिकार न हो | 
३--उत्तराधिकार प्राप्ति के स्वरूप एकनतिहाई जागीर 'खालंसा? 
| की जाय | ह 
४--किसी व्यक्ति को उसके गुण, स्वरूप या. दान-पात्र समझ 
कर दी हुई जागौर उसकी मृत्यु के' बाद 'खालसे? में ले ली 
जाय | 
५४--मठ या मन्दिरों की जागौरे' सार्वजनिक ट्रस्ट के अधीन कर 
दो जायें | 
६--जागीरदारों से अवैतनिक सम्माननीय सेवा ली जाय; 
ओर जो कोई वेतन लेना चाहे वह अपनी जागीर से त्याग- 
पन्न दे । 


- जांगीरदारी | पह 


: ७--जागीरदार को स्वतंत्र छुःगी, ज्रकात या स्टाम्पन्डयूटी का 
अधिकार न हो । 

- ८->गाँव में एक से अधिक जागीरदार - दोने पर कर वसूल करने 
की व्यवस्था रियासत द्वारा नियुक्त मंसरिम या मुकदस 
आदि करे । । । 

६--किसी जागीरदार के अ्रपराधी ठहरने की दशा में उस पर 
जुर्माना न कर उसकी जागीर ज़बृत की जाय | 
: १०--जागीरों में पंचायत और म्यूनिसपैलटी हों । 
११--जनता की शिक्षा, रक्षा, सफाई आदि के लिए जागीरदारों 
से उनकी आय के श्रनुसार उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ कर 
लिया नाय 
तुरन्त दी अमल में लाने के लिए ऐसी योजनाएं अच्छी हैं, वेसे तो 
जैसा कि देशी-राज्य-लोक-परिषद ने तय किया है, जागीरदारी प्रथा 
को समाप्त ह्दी करना है; इस दृष्टि से कानून में आवश्यक सुधार या 
परिवर्तन किया जाना चाहिए। जब कि एकतंत्री शासन, पूंजीवाद, 
सामन्तवाद शआ्रादि सभी बुराइयों का अन्त करने की तैयारी 
हो रही है, जागोरदारों प्रथा के रहने के लिए कोई गुंजायश नहीं हो 
सकती | | 


शा चौदहवाँ अध्याय 
| नरेन्द्र मंडल 
. ब्रिटिश सरकार को राजाओं के संगठन की आवश्यकता-- 
पहले बताया जा. चुका है कि सन्‌ १८५७ के बाद प्रायः अंगरेज अधिका- 
रियों की विचार-धारा राजाओं को क्रमशः . अपना मित्र और सहायक 
समभने की हो गयी। लार्ड लिग्न (१८७६-८०) की इच्छा थी. कि 
१२ 


) 
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राजाश्रों की एक प्रिवी कोंसिल” बनायी जाय, जो सम्मिलित हवित के 
विषय पर गवर्नर-जनरल से सलाह-मशविरा किया करे; वह इच्छा 
पूरी न हुईं | केवल कुछ राजाओं को साम्राज्य-सलाहकार का पद मिल 
गया | लाडे कर्जन (१८६६-१६०५) को गद्दोघर राजाओं की परिषद 
('कौंसिल-आफ रूलिंग प्रिंसेज!) बनाने की बड़ी लग्न थी, वह भी पूरी न 
हो पायी | लाड मिंठो ने राजाओं के संगठन का बहुत प्रयत्न किया, 
उसने पहले साम्राज्य-्सलाइकार सभा (इम्पीरियल एडविजंरी कौंसिल?) 
स्थापित करनी चाही, पीछे गद्दीवर नरेशों की साप्राज्य-परिषद (इम्पी- 
रियल कौंसिल-आफ-रूलिंग प्रिंसेअ!ः) बनाने का विचार किया:। परन्तु 
भारत-मंत्री का सहयोग न मिलने से वह सफल न हुआ | पश्चात्‌ 
लार्ड हडिंग ने तो सन्‌ १६१३ और १६१४ में राजाओं की सभाएँ कर 
ही डालीं, जिनमें उनकी उच्च शिणा के सम्बन्ध में विचार हुआ । यह 
स्पष्ट है कि देशी राजाओं के सम्बन्ध में सरकार का देख किस ओर 
होता जा रहा था। ब्रिटिश साम्राज्यशाही को भारतवर्ष का राष्ट्रीय 
आन्दोलन दवा कर अपनी सत्ता अधिक-से-अधिक समय तक 
बनाये रखने के लिए राजाओं के प्रतिक्रियावादी संगठन की आवश्य- 
फता थी । 

राजा भी संगठित होना चाहते थे--ऋुछ वधों' से देशी 
राज्यों के मामलों में सरकार के राजनीतिक विभाग का हृस्तत्षेप बढ़ता 
जा रहा था, इसके अलावा रियासतों में राष्ट्रीय आन्दोलन फी लहर भी 
वढ़ रही थी । इसलिए राजा एक श्र वो; राष्ट्रीय ता-विरोधी मोर्चे में 
सरकार से सहयोग करके अपने स्वेच्छाचारी शासन की आयु बढ़ाना 
चाहते थे, दूसरी ओर उन्हें यह भी उम्मीद थीं कि जब हम छंगठित 
होकर अ्रयनी सम्मिलित माँग सरकार के सामने रखेंगे तो वह अ्रवश्य 
ही अपने राजनीतिक विभाग के आधातों से हमारे अधिकारों की 
रक्षा करेगी । ह | 
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इस प्रकार राजा भी अपने संगठन के इच्छुक ये, श्रौर सरकार भी 
उनका संगठित दोना पसंद करती थी। सन्‌ १६१४ में मद्ायुद्ध छिड़ 
गया। १६१७ में राजाओं ने अपनी माँग भारत-मंत्री ,माँटेग्यू ओर 
वायसराय चेम्सफोर्ड के सामने रखी, जब कि वे दोनों अधिकारी मारत- 
वर्ष की भावी शासनपद्धति का विचार कर रहे थे | 
सांटा-फोड योजना में देशी राज्य--उन्होंने अ्रपनी रिपोर्ट में 
जाओ के सम्बन्ध में बहुत सहानुभूति दिखायो; और उनके संगठन के 
सम्बन्ध में एक व्यावहारिक योजना उपस्थित की | उन्होंने लिखा था-- . 
एक 'नरेश-परिषद! (कोंसिल-आफ-प्रिंसेउ) स्थापित की जाय, जो ऐसे 
मामलों में सलाह दिया करे, जिनका सम्बन्ध साम्राज्य से अथवा ब्रिटिश 
भारत और देशी राज्यों से हो । आम तौर पर इसका अधिवेशन साल 
'में एक बार हो और उसमें याग्रसराय द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम पर विचार 
हो?) इसका सभापति प्रायः वायसराय हो, और उसकी अनुपस्थिति में 
कोई राजा सभापति बने | कार्य-संचालन के नियम वायसराय राजाओं 
की सम्मति लेकर बनाये | इस परिषद के बन. जाने पर ऐसे काम- 
काज पर क़ोई प्रभाव न पड़े जो सीधे किसी राज्य और भारत-सरकार 
के बीच होता रहता है । 
नरेन्द्र मंडल का काय और संगठन--इस योजना के फल- 
स्वरूप सन्‌ १६२१ ई० में नरेन्द्र मंडल (चेम्बर-आफ-प्रिंसेज) नाम की 
संस्था देहली में. कायम हुई | इसके कुल १५१ सदस्य हैं। इनमें से 
१०६ सदस्य तो उन श्श्८ राज्ञाओं में से है, जिन्हें तोपों की सलामी, 
सम्मान प्राप्त है । 
इन १०६ सदस्यों के राज्यों के नाम, तथा सलामी की तोपों की 
स्थायी संख्या निम्नलिखित है;-- 
( १-४ ) बड़ोदा, गवालियर, हेदराबाद, जम्मू और कशमीर, 
मेसुर, प्रत्येक"... ह श्श 
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( ६-११ ) भोपाल, इन्दौर, कलात, कोल्हापुर, त्रावंकोर, उदय _ 


पुर, प्रत्येक कर 
( १२-२४ ) बहावलपुर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी कोचीन, 
. कच्छु, जयपुर, जोधपुर, कंरोली, कोटा,- पटियाला, 
रीवा, टोंक, प्रत्येक _ कण 


( २५-४१ ) अलवर, बाँसवाड़ा, दंतिया, देवास सोनियरं, देवासं,: 
जूनियर, घार, घोलपुर, टू गरपुर, ईदर, जैसलमेर; . 


खेरपुर, किशनगढ़, ओरछा, प्रतात्रगढ, रामपुर, 
सिक्कम, सिरोही, प्रत्येक **' 


( ४२-४७ ) बनारस भावनगर, कूचबिहार, धरांगंघर, जांवरा, 
भालावाड़, भीनन्‍्द, जूनागढ़, कपुूरथला; नाभा, नंवा- 


नगर, पालनपुर, पोरबन्दर, राजपीपज्ञा, रतलाम, 
त्रिपुरा प्रत्येक ७6७ ९ डे 


है 


( भ८-६८ ) अजयगढ़, अलीराज, बावनी, बरवानी, बीजावर, 


बिलासपुर, ( कहलूर ), केम्बे, चम्बा, चरखारी, 
छुतरपुर, फरीदकोट, गोंडल, जंजीरा, माबुश्रा, मलतेर- 
कोटला, मंडी, मनीपुर, मोरबी, नरसिंहगढ़, पन्ना, 
पदूदुकोटा, राधनपुर, राजगढ़, सैलाना, समथर, 
सिरमौर (नाइन ), सीतामऊ, सुकेत, टेहरी, 

' * '( गढ़वाल ), प्रत्येक पे 2 

( ८७-१०६ ) बालांसिनोर, बंगनपल्ले - चांसड़ा: बरिया, मयूर- 
भंज, छोट उदयपुर, दाँता, घरमपुर, श्रील, 
जौहर, खिलचीपुर, लिम्बडी, लूनावाड़ा,' मैहर, 
पतलाना, राजकोट, सचिन,  स|गली साव॑ंत- 


वाड़ी, बकानेर, वधवान, ' सन्त, लोहारू, 


प्रत्येक पी 
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इन १०६ ददस्यों के अतिरिक्त १२ सदध्य अन्य १२६ राजाओं 
के प्रतिनिधि हैं । शेष ३४६ राजाओं का इसमें कोई प्रतिनिधित्व 
नहीं रहा। नरेन्द्रमएडल देशी राज्यों को ( जनता की ) प्रतिनिधि- 
सस्था तो थी भी ही नहीं। मण्डल अपना चांसलर स्वयं चुनता 
था, जो वायसराय की अनुपस्थिति में उसका समापति होता था। 
जनवरी १६२६ तक मण्डल के अधिवेशनों की कार्यवाही गुप्त रखी जाती 
थी, उसके बाद इसकी सभाएं सवसाधारण के लिए खुली होने लगीं। 

मंडल हर साल एक छोटी सी स्थाई समिति बनाता था; इसका 
सभापति मंडल का चांसलर होता था, और इसकी सभा देहली या 
शिमला में साल में दोन्तीन बार होती थी । समिति हर साल अपनी 
रिपोर्ट मंडल में उपस्थित करती थी । 

संगठन के दोष--हैदराबाद, बड़ौदा श्रौर मेंबूर आदि के बड़े- 
बड़े राजाओं ने मंडल के अ्धित्रशनों में माय नहों लिया। छोटे 
राजाओं के साथ मिलकर काम.करना इन्होंने अपनी अ्रतिष्ठा के विरुद्ध 
समझा | इसका नतीजा यह छुआ कि मंडल छोटे या मध्य श्रेणी के 
राजाओं की संस्था रह गयी, जिन्हें मंडल की मेम्बरी के अधिकार का 
, उपयोग करने और मत देने का शौक था। इन रानाओं में भी 
प्रायः उन्हीं का ज़ोर रहा जो सरकार के विशेष कृपा-पात्र थे । 

नरेन्द्र मंडल के चांसलर के पद पर महाराजा बीकानेर, कशमीर, 
जामनगर, पथियाला, धौलपुर और नवाब भोपाल आदि रहे हैं । 
चांसलर ओर वायसचांसलर के पदों के लिए निर्वाचित होने तथा 
स्थायी समिति के सदस्य बनने के लिए प्रायः दलबन्दी की भावना से 
काम लिया गया । 

चांसलर के चुनाव में राजनीतिक विभाग का भी बड़ा हाथ रहा 
है । वास्तव में नरेन्द्र मंडल की बागडोर राजनीतिक विभाग के ही हाथ“ 
“मे रही ; जिस राजा पर इस विभाग की क्ृपाहृष्टि रही, उस्ती को 
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चांसनर बनने में सफलता मिली । राजनीतिक विभाग का सेक्रेटरी ही 
नरेन्द्रमंडल का सेक्रेटरी रहा। हैदराबाद, त्रावणंकोरं, मेसूर ओर 
बड़ोदा आदि के बड़े बड़े राजा हस संस्था से अलग रहे। उन्होंने 
तो भी नरेन्द्र मंडल ने आमतोर पर सब रियासतों की ओर से बोलने 
का दावा किया | उसने यह सिद्धान्त भी स्वीकार नहीं किया कि 
मंडल के बहुमत का निर्णय सब राजा लोग मानें | 

राजाओं फ्रे ही हित का विचार--नरेन्द्रमंडल ने खासकर 
राजाओं के ही द्वित की बात सोची, जनता को भलाई का विचार 
नाममात्र को ही किया। सन्‌ १६२० से ब्रिटिश भारत में मांठफोड्ड 
सुधार अमल में आने से राजाओं को यह आशंका होने लगी थी कि 
थोड़े-बदुत समय में भारत-सरकार भारतीय व्यवस्थापक मंडल के प्रति 
उत्तरदाई हो जायगी तो वह देशी राज्यों के सम्बन्ध में भारतीय जनता 
की इच्छानुसार ही कार्य करेगी, किर हमारी स्वेच्छा चारिता या खुदयुख- 
तारी न चल॑ सकेगी । नरेशों को एक और भी चिन्ता थी । पिछुले वर्षो 
में सर्वोच्च संत्ता ने भी अपना कठोर स्वरूप दिखाया था। बरार के प्रसंग 
में निज़ाम हेदराबाद और वायसराय में जो पत्र-व्यवद्वार हुआ, उसमें 
लाड्ड रीडिंग ने स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार का भारतवर्ष 
में पूर्ण प्रभुत्व है और देशी राज्य का कोई शासक उससे बराबरी: के 
नाते बातचीत करने का दावा नहों कर सकता | यह प्रश्॒त्व ब्रियिश 
सरकार को संघि-पत्रों या सनदों से प्राप्त नहीं हुआ है, वरन्‌ उससे 
जुदा है ।? इससे राजाओं के कान खड़े हो गये। ये इस बात का 
श्रान्दोलन करने लगे कि हमारी संधियाँ तो सौधे सम्राद्‌ से हुई हें, 
भारत-सरकार से नहीं | इस लिए यदि भारतवर्ष में कोई शासन सम्बन्धी 
परिवर्तन: हो तो हमारा सम्बन्ध सीधा सम्राट्‌ से बने रहना चाहिए ; 
इसमें कोई अन्तर न श्राएं। अंगरेज राजनीतिश भी तो यही चाहते 
थे, श्रतः उन्होंने राजाओं का समर्थन किया श्रौर पीछे जब सन्‌ १६२७" 
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में वरियिश भारत के शासन-सुधारों के सम्बंध में जाँच करने के लिए 
साइमन क्रमीशन नियुक्त हुआ तो देशी राज्यों और ब्रिटिश सरकार के 
आपंसी सम्बन्ध का विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गयी, 
जिसे उसके सभापति के ,नाम पर “बटलर कमेटी? कहते हैं | 

राजाओं ने सोचा कि न-मालूम यदह्द कमेटी कैसी सिफारिशें करदे। 
उन्हों ने बेहद फीस <कर एक अंगरेज वकील सर लेस्ली 
स्काठ को ब्रिथिश सरकार के सामने राजाओ का दृष्टिकोण पेश करने के 
लिए भेजा | 8 

बटलर कसेटी कीं सिफारशें--बटलर कमेटी की रिपोर्ट में तीन 
बातें धुख्य हैं :-- 

(१) इस कमेटी ने सर्वोच्च सत्ता के विरुद्ध राजाओं-का कोई दावा 
स्वीकार नहीं किया, उसने उसके अधिकारों को उर्बोपरि बतलाया और 
स्पष्ट कह दिया कि देशी राज्यों का कोई अन्तर्राष्ट्रीय या स्वाधीन पद 
नहीं है। उन्हें विविध संधियों या प्रथा के अनुसार परिमित आन्तरिक 
शासन के श्रघिकार हैं | सधियों में विविध कारणों से परिवर्तन हुआ्ा 
है, और भविष्य में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। 

(२) आर्थिक सम्बन्ध के असंग में कमेटी ने देशी राज्यों 
रेल, खान, मुद्रा, नमक, डाक, तार, बेतार-का-तार, टेलीफोन, अफीम 
ओर आबकारी सम्बन्धी माँग अधिकतर अस्थीकार की। केवल 
आयात-निर्यात-कर से होनेवाली आय का एक भाग उन्हें दिया जाना 

. स्वीकार किया, पर इसमें भी यह शर्त रखी कि देशी राज्य सरकार को- 
. उस कर सम्बन्धी कार्य करने के लिए आवश्यक घन दे” | कमेटी ने 
इस ब्रात की पूरी जाँच किये जाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति 
नियुक्त की जाने की सिफारिश की | ? 

(३) कमेटी ने कहा कि देशी राज्यों की संधियाँ सीधे सम्राट 
से हैं, अतः - सर्वोच्च सत्ता को देशी राज्यों के शासकों की सम्मति 
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के बिना अपना अधिकार ब्रिविश भारत की उस नयी सरकार को न 
सोंपना चाहिए, जो भारतीय ब्ययल्थाप्रक सभा के प्रति उत्तारदा३ हो । 
भविष्य में देशी राज्यों का सम्बन्ध भारतसरकार से .न होकर सम्राद्‌- 
प्रतिनिधि (वायसराय) से रहा करे । मन मल, 

कमेठ की तोधरी बात भारतवष में. राजनीतिक फूट डालनेवाली 
ओर यहाँ की शक्ति कम करनेवाली थी ।संधियों के विषय में पहले 
लिखा जा चुका है। 

नरेन्द्र मण्डल ओर ब्रिटिश सरकार--ब्रिटिश सरकार राजाश्रों 
को अपने साम्राज्य के समथक - और , सहायक, के रूंप में काम में 
लाती रही । नरेन्द्र मर की और से राजाशों को साम्राज़्य-परिषद -या 
राष्ट्रसब्डः में भेजकर उसने.उनके द्वारा श्रन्त्राष्ट्रीय. मामलों में. श्रपनी 
आवाज़ छुलन्द की. . जहाँ तक. उसके स्वाथ में बाधा .न,आई, उसने 
क्रमी>कमी रियासतों में कुछ सुधार करने का .भी विचार. किया | 
उसकी एक योजना काठियावाड़ के छोटे राज्यों, को बड़े राज्यों 
में मिलाने की थी।. नरेन्द्र. मएडल चाहता /था .कि यह योजना 
उसकी इच्छानुसार काम में लाई जाय । वायतराय ने यह स्वीकार न 
किया || इससे राजा लोंग बहुत असंतुष्ट रहे | अजमेर के चीफ-कोट द्वारा 
भी योजना का (विंद्धान्त अनियमित ठहराया गया | इस पर मार्च १६४४ 
में ब्रिटिश पार्लिमेंट ने 'अटेचर्मेन्ट-आफ-स्टेट्स!, नाम, का, कानून 
बनाया, जिसने सम्राट-प्रतिनिधि को यह अधिकार दिथा कि, वह निर्घा- 
रित श्रेणियों की छोटी रियासतों को उनके पड़ोत की बड़ी रियासतों में 
मिला सके | इस कानून: का. उपयोग नहीं किया गया, पर इससे नरेन्द्र 
मंडल की बायसराय. से बहुत नाराज़ी रही । ब्रिटिश सरकार की दुसरी 
योजना यह थी कि न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ओर पुलिस आदि की 
सुब्यवस्था -के लिए छोटे छोटे राज्यों के समृह बना दिये 'जाँय | इतके 
सम्बन्ध में नरेन्द्र मण्डलःके चांसलर ने. वायसराय से कुछ माँगें की | 
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उसका जवाब राजाओं को सन्‍्तोषजनक नहीं मालूम हुआ |  : 
राज्यों के अथिक हितों और युद्धोत्तर पुनरंचना के विषय में, तथा 
संधियों से मिलनेवाले अधिकारों के बारे में भी वायसराय और 
राजाओं में मतभेद रहा। अन्त. में मंडल के चांसलर, वायसर्चासलर, 
झौर स्थाई समिति के सब सदस्यों ने एकसाथ इस्तीफा दे दिया और 
मंडल का दिसम्बर १६४४ में होनेवाला अ्धिविशन स्थगित-हों गया । 
यह तनातनी साल भर चली | पीछे वायसराय से कुछ आश्वासन 
पाने पर मंडल की स्थाई समिति ने इस्तीफे वापिस ले लिये ओर मंडल 
' का-अधिवेशन होने की व्यवस्था होगयी । 
एक महत्वपूर्ण अस्ताव और उसकी उपेक्ता--जनवरी १६४६ 

में, मंडल -के प्रस्ताव में कह्दा गया. कि सब रियासतों में तुरन्त विधान 
तैयार किया जाना चाहिए; दर जगह ऐसी लोक-समा या व्यवस्थापक 
सभा स्थापित होनो चाहिए । जिसमें जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों 
का बहुमत हो। सब राज्यों में कानून के. अनुसार शासन और 
, लोगों के जाननमाल की रक्ता की गारंटी होनी चाहिए ।-कानून 
की दृष्टि में सब व्यक्तियों की समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण 
स्वतंत्रता, ओर मिलने-जुलने की स्वतंत्रता की घोषणा -की जानी 
चाहिए, । .इसी प्रकार न्याय, टेक्स आदि के विषय में- मी उचित 
ओर लोकसत्तानकूल व्यवध्या करने की-सलाइ हू गयी । नरेन्द्र मंडल 
ने' अपने प्रस्ताव में यह भी सिफारिश की कि इन बातों को-तुरन्त अमल 

में-लाया. जाय, इसमें देर न की जाय । - 
ह खेद हे कि इस प्रस्ताव के अनुसार प्रायः कुछ भी कार्य नहीं हुआ । 
स्वयं भोपाल और बीकानेर में नहां के शाक्षकों ने मंडल के ज्लेटफार्म 
से बढ़न्बढ़कर बातें कौ, जनता- नागरिक अधिकारों से बुरी तरद वंचित 
रही.। कितनी ही रियासतों में जब प्रजामंडल या -- लोकपरिषद 
आदि संस्थाओं ने कुछ आन्दोलन किया-तो उनके कार्यकर्ताओं को 
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अधिकारियों का बहुत क्रोध और अप्रसन्नता सहनी पड़ी; साम, दाम, 
दंड, भेद सभी उपायों से राजनीतिक आन्दोलन को पनपने से रोका 
गया | आखिर, जनता ने यह अनुभव किया कि इस दुद्दंशा को दूर 
करने का एक ही उपाय है -उत्तरदाई शासनपद्धति जारी होना, और 
वह इसके वास्ते प्रयत्न कर रही हैं । 
विशेष वक्तव्य--जून १६४६ में भारतवर्ष के लिए विधान-समा की 
योजना हुईं । देशी राज्यों को उनको सावेभोम सत्ता वापिस की जाने 
बात कही गयी ओर उनके विधानन्सभा में सम्मिलित होने या न होने 
प्रश्न उपस्थित हुआ | नरेन्द्र मंडल के चांसलर इस छमय नवाब _ 
भोपाल थे । उन्होंने, मुसलिम लोग की ओर भ्ुकाव रखने के कारण; 
यह चाहा कि राजा लोग अभी विधान-सभा में शामिल होने का निर्णय 
न करे | तो भी कुछ राजा उसमें शामिल हो ही गये। नवाब भोपाल 
ने श्रपनी बात चलती न देख नरेन्द्र मंडल की. चांसलरी से इस्तीफा दे 
दिया । उन्होंने जून १६४७ में कुछ अन्य राजाओं सहित नये चांसलर- 
महाराजा पटियाला को पत्र लिख कर यह मत सूचित किया कि नयी 
परिस्थियों में नरेन्द्र मंडल, जैसा कि यह इस समय है, राजाश्रों 
की उन्नति के लिए उपयोगी नहों रहा है, इसलिए इसे सम्ताप्त कर दिया 
'जाना चाहिए। पीछे मंडल ने ऐसी योजना बनायी कि १५ श्रगस्त 
१६४७ तक अपना काये समेट ले । 
अब नरेन्द्र मंडलकी जगह रियासतों की दो संस्थाएँ काम करेंगी ! 
एक उन रियासतों के लिए जो भारतीय यूनियन में शामिल होना 
चाहती हैं,और दूसरी जो उन रियासतों के' लिए पाकिस्तान में रहना 
चाहती हैं। अस्तु, अपने २५ वर्ष के जीवन में नरेन्द्र मंडल ने जनता 
का कोई हित नहीं किया | यह संस्था एक आडम्बर मात्र रही, 
जिसके खर्च के लिए जनता ,को लाखों रुपये का भार सहना पड़ा | 


न्‍अिशन्‍०«»«->ो«» कर व. 
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ल््ल्ल्स्स्स्स्प्श्क्र््िि 
. परिषद ओरे काँग्रेस की दो याड़ियाँ, जो शुरू में अलग-अलग 
रास्ते चल रहीं थीं, बाद में साथ-साथ चलने लगीं, और अन्त में 
दोनों एक याड़ी में वदल गयी | 
-+डा० पदट्टामि सीतारामैय्या 
खासकर देशी राज्यों के विषय में काम करनेवाली प्रमुख संस्था 
अआ० भा० देशी राज्य लोक परिषद है| तथापि पूरे भारतीय राष्ट्र के 
उत्थान का उद्द श्य रखनेवाली कांग्रेस है। यह उससे बहुत पहले की 
है, श्रौर इसने भी देशी राज्यों की प्रगतिमें अच्छा भाग लिया है| इस 
अध्याय में इन दोनों संध्याश्रों के देशी राज्यों सम्बन्धी कार्य का परिचय 
दिया जाता है । 
कांग्रस और देशी राज्य--मारतवर्ष की राष्ट्रीय महासभा की 
स्थापना सन्‌ १८८४ में हुईं। उसने अपने साधनों और परिस्थिति के 
अनुसार देश के उत्थान में मरसक योग दिया है, और सारे देश के लिए 
बोलने श्रोर लड़ने का दावा किया है। तथापि बह अपने जीवन के 
शुरू के पेंतीस वर्ष तक रियासती समस्याओं को अपनी कार्य-सीमा 
सेबाहर रखती रही | १६२० से पहले उसने केवल दो बार, 
श्य६४ में ओर १८६६ में, इस विषय की चर्चा की, और वह सिर्फ 
राजाओं से सहानुभूति दिखानेवाली थी। रियासती जनता के आन्दो- 
लनों में उसका सहयोग तो क्या, स्पष्ट रूप से सहानुभूति मी न थी | 
इस प्रकार रियासती कार्यकर्ताओं को श्रपने ही बल पर निर्भर रहना 
पड़ता ओर उनकी शक्ति और संगठन में यथेष्ट बृद्धि न हो पाती थी.।. 
.. घीरेन्चीरे कांग्रेस यह तो अनुभव करने लगी कि देशी राज्य भारत को 
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स्वतन्त्रता-प्राप्ति में वाधक है, पंरन्‍्तु वह इस-बाघा को दूर करने की 
था रियासती कायकर्ताश्रों को मदद देने की योजना अपने हाथ में न 
त्ते सकी | "१ 

सन्‌ १६९२० तक राजपूताना, मध्यभारत, गुजरात, काठियावाड़ 
और दक्षिण की रियासतों में आन्दोलन, और स्थिम्तती , जनता 
के कई संगठन हो चुके थे । उनसे प्रमावित होकर नागपुर अधिवेशन 
में कांग्रेस ने राजाओं से अपने-अपने राज्य में प्रतिनिधि-शासन स्थापित 
करने की अपील की। तथापि कांग्रेस का प्रत्यक्ष ग्रान्दोजन खासकर 
व्रियिश भारत की समसस्‍्याशत्रों तक सीमित रहा | परन्तु पड़ोसी प्रान्तों 
की राजनीतिक जागति का प्रमाव रियासती जनता पर पड़े बिना नहीं 
रह सकता था। उसमें अपने संकों और शासकों के  अश्रत्याचारों से 
मुक्ति पाने को भावना, बढ़ती गयी । रियासती कार्यकर्ताओं के त्याग 
और सेवा-कार्य का ही यह परिणाम हुआ कि कांग्रेस देशी राज्यों के 
मामलों में अधिकाघिक ध्यान देने को बाध्य हुईं | परन्तु वह देशी 
राज्यों की जनता की विविध रांजनीतिक समस्याओं को हल्ञ करेने के 
के काम को अपने खास कार्य का अंग बनाने के लिए तैयार न हुई 
सन्‌ १६२७ से कांग्रेस देशी राज्यों के बारे में अधिकाधिक अ्रनुराग लेने 
लगी। इसका विशेष विचार करने से पहले अ० भ० देशी राज्य 
लोक परिषद की स्थापना श्रोर उसके कार्या' का परिचय दिया जाना 
आवश्यक है । 

देशी राज्य लोक॑ परिषद्‌--सन्‌ १६२० तक कितने ही राज्यों में 
लोक-संस्थाएँ स्थापित हो चुकी थी | इसके अलावा कुछ संस्थाएँ ऐसी 
भी बन गयी थीं, जिनका कार्यक्षेत्र कोई एक विशेष रियासत न होकर 
कई-कई रियासतों का एक समूह था । इन संध्थाश्रों के अधिवेशन यथा- 
संम्भय प्रति वर्ष प्रायः कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर, 
ब्रिटिश भारत: में होते रहे। धीरे-धीरे यह आवश्यकता प्रतीतः होने 
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लगी कि जनता की देशी राज्यों सम्बन्धी कोई केन्द्रीय संस्था स्थापित 











जप बज 


राज्य सम्मेलन किया | और भी कई प्रयत्न हुए | श्रन्त में सन्‌ १६२७ 
३० में जब हि भारतीय शासन सुधार सम्बन्धी जाँच करने के लिए 
ब्रिटिश सरकार से नियुक्त साइमन कमीशन यहाँ आनेवाला था, भ्री० 
तमृतलाल सेठ तथा उनके सहयोगियों के उद्योग से अखिल भारत- 
वर्षीय देशी राज्य लोकपरिषद को स्थापना की गयी | यद्यपि कुछ अन्य 
संस्थाओं ने भी अखिल भारतवर्षीय स्वरूप घारण करने का प्रयत्न 
किया था, अन्त में उनका इससे समझौता हो गया, और उनका कार्य 
च्ेत्र तीमित रह गया | 

इस परिषद का पहला अधिवेशन १६२७ ई० में बम्बई में हुआ। 
इसमें सत्तर से अधिक देशी राज्यों के आठ सी से अधिक प्रतिनिधि 
सम्मिलित हुए । परिषद ने अपने प्रस्तावों में बतलाया कि देशी राज्यों 
के शासन-पबन्ध में क्या क्या बुराई है, उनके सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार 
की नीति कहाँ तक दूषित है, तथा देशी राज्यों में क्या-क्या सुधार 
दोने चाहिएँ | 

परिषद को लगमग॑ बीस वर्ष तक श्रपने अधिवेशनों के लिए 
ब्रिठश भारत का ही स्थान निश्वित करना पड़ा। कोई देशी राज्य 
ऐसा “उदार” नहीं हुआ कि परिषद के भाषणों में को जानेवाली 
देशी राज्यों की आलोचना को सद्दन कर सके। जिन राज्यों में 
थोड़ी-बहुत भाषण-ध्वतंत्रता थी, उन्होंने भी वक्ताओ्ं को दूसरे राज्यों 
की खरी आलोचना का अवसर देकर उन राज्यों से अपने “मधुर! 
सम्बन्ध बिगाड़ने का साहस नहीं किया । परिषद्‌ के पहले अधिवेशन की 
बात ऊपर कही जा चुकी है | दूसरे अधिवेशन (सन्‌ १६२६) तथा सं 
बाद के अधिवेशनों में परिषद ने भारतीय संघ शासन यो त्ञसी,के सम्वेन्धि+९७ 

में अपने विचार प्रकढ किये और 'बतलाया' कि अखिलई करतीय संघ हे 
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बनाना बहुत उत्तम है, पर उसके लिए यह आवश्यक है कि उसमें 
रियासती प्रजा को भी उतने ही अधिकार प्राप्त हों जितने कि ब्रिटिश 
भारतीय प्रजा को; संघीय ब्यवस्थापक मंडल के रियासती प्रतिनिधियों 
का चुनाव जनता के द्वारा ही हो, राजाश्रों के द्वारा नहीं । 

उद्दश्य ओर लक्ष्य--परिषद्‌ के अन्य साधारण या विशेष अधि- 
वेशनों के सम्बन्ध में यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं | वे 
समय-समय पर होते रहे, और उनमें देशी राज्यों सम्बन्धी विविध 
नागरिक ओर राजनीतिक विषयों पर विचार हुआ । रियासती प्रजा के 
कष्ट-निवारण का श्रान्दोलन करने के अतिरिक्त इसका उद्द श्य उनमें 
संगठन ओर स्वामिमान की भावना बढ़ाना तथा विविध राज्यों के 
आन्दोलनों का पथ-प्रद्शन करना और जनता की आवश्यकताश्रों 
तथा दृष्टिकोण को कांग्रेस एवं ब्रियिश अधिकारियों के सामने 
रखते रहना है। इसका लक्ष्य सन्‌ १६२७ में यह निश्चित किया गया 
था-- देशी राज्यों की जनता के लिए, प्रतिनिधि-संस्थाश्रों द्वारा, 
राजाओं की छत्नछाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना |! सन्‌ १६३१ 
में उद्द श्य दिशी राज्यों की जनता के लिए. समस्त वैध और शान्त 
उपायों द्वारा पूर्णतया उत्तरदायी और प्रजातंत्रात्मक शासन प्राप्त 
करना? रखा गया । उद्द श्य की शब्दावली का परिवतंन ओर विशेषतया 
राजाओं की छुत्रछाया में! इन शब्दों का निकाला जाना जनता के 
भावों और विचारों की दिशा सूचित करता है। सन्‌ १६३६ में तो 
ओर भी प्रगति की सूचना दी गयी | यह निश्चय किया गया कि परि- 
पद का लक्ष्य राज्यों की जनता द्वारा समस्त वेघ ओर शान्त उपायों से 
स्वतन्त्र भारतीय संघ के अंग होकर, पूर्ण उत्तरदायी शासन प्राप्त 
करना है । 

स्थाई समिति--परिषद की' एक स्थाई समिति है। उसका 
कार्यालय पहले बम्बई में था, पीछे वर्धा में रहा, श्रव वह देदली में 
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. है| समिति समय समय पर देशी राज्यों सम्बन्धी आवश्यक कार्य 
करती है | देशी राज्यों में नागरिक अधिकारों की कितनी कमी है, वहाँ 
जाकर सावंजनिक समा करने, व्याख्यान देने, या अधिकारियों के 
विदद्ध जाँच करनेवालों को प्रायः केसे अमानुषिक कष्ट दिये जाते हैं, 
इसे भुक्तभोगी ही जानते हैं । समिति के कार्यकर्ता अ्रनेक आर्थिक, 
शारीरिक तथा अन्य कठिनाइयों को सहन करते हुए इन कामों में 
लगे हैं । 

परिषद्‌ के कारये--परिषद ने अब तक जो विविध कार्य किये हैं, 
उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैंः--- 

१--सन्‌ १६२७ ई० बठलर कमेटी देशी राज्यों की जाँच करने 
के लिए बनायी गयी थी, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसके: 
तीनों सदस्य अंगरेज थे | परिषद ने इस कमेटी के सद्ध॑ंठन, विचारणीय 
विषयों तथा कार्यपद्धति के विरुद्ध प्रचार किया | इसने कमेटी को एक 
याददाश्त ( मेमोरेंडम) दी, तथा अपना एक डेप्युटेशन इंगलेंड मेज- 
कर ब्रिटिश जनता में आन्दोलन किया । 

२--परिषद ने देशी राजाओं के इस ठिद्धान्त के विरुद्ध प्रचार 
किया कि राजाओं का सम्बन्ध मारत-सरकार से न होकर सीधे सम्राट 
हे । ु * 
३--परिषद ने भारतीय शासन-विधान की नयी रूपनरेखा का 
विचार करनेवाली गोलमेज समाओ्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की 
चेष्टा की | 

४--पटियाला नरेश के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की खुली जाँच 
की माँग की; वह साँग पूरी न होने पर उसने जाँच कराने के लिए 
अपनी ओर से एक कमेठी नियुक्त की; इस कमेटी की रिपोर्ट 
प्रकाशित करायी और इसकी स्वतंत्र जाँच के लिए आन्दोलन किया । 


#[प्रतेठागशा: ० रिवाांगाव, 
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इसी प्रकार उड़ीसा के राज्यों की जाँच करके उनके सम्बन्ध में खुलासा- 
' रिपोर्ट छुपायी | इसके अ्रलावा परिषद ने नवानगर, बीकानेर, झाबुआ, 
रतलाम, और लिम्बडी आदि राज्यों की दुदंशा के सम्बन्ध में. आंकड़े 
और सामग्री तथा हैदराबाद, मैसूर और कशमीर आदि के विषय में 
पुस्तिकाएँ प्रकाशित करायी | सन्‌ १६३८ ई० से सन्‌ १९४२ तक “दि 
स्टेट्स पीपल” नाम का अंगरेजी सामयिक पत्र भी परिषद की ओर 
से प्रकाशित हुआ । ह 

५१--खासकर सन्‌ १६३५ से देशी राज्यों के भीतर काम करने की 
ओर ध्यान दिया जाने लगा | परिषद के पदाधिकारियों ने. - भिन्न-भिन्न 
राज्यों में दौरा करके जनता में जागृति उत्पन्न की, तथा: राजाओं से 
शासन-सुधार कराने के लिए मेंद की, श्रोर- जगह-जगह प्रजामंडल ग्ादि 
अपनी शाखा-परिषदें स्थापित की | ये परिषदे' अपनी स्थानीय तथा 
प्रादेशिक आवश्यकताओं की श्रोर यथाशक्ति ध्यान दे रही हैं | 

६--लुधियाने के अधिवेशन (१६३६) में परिषद ने: छोटे छोटे 
राज्यों को बड़े प्रान्तों में मिलाने का प्रस्ताव किया । उसने निश्चय 
किया कि भविष्य में वे ही रियासतें रहें,ज्ञिनकी जनसंख्या बीस लाख से 
अधिक श्रथवा वाषिक आय पचास लाख झुपये से अश्रधिक हो। पीछे 
और अनुभव और जाँच के बाद (सितम्बर सन्‌ १६४६ में) परिषद कीं. 
स्थाई समिति ने यह मत प्रकट किया कि आम तौर से संघ की 'इकाई 
होने के लिए ऐसी ही रियासतें ठीक रहेंगी, जिनकी आबादी लगभग 
पचास लाख ओर सालाना श्रामदनी लगभग तीन करोड़ रुपये हो | 

योरपीय सहायुद्ध--सन्‌ १६३६ में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया । 
व्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता की इच्छा के विरुद्ध इस देश को 

१ खेद है, परिषद का सव प्रकाशन अंगरेजी में होता रद्दा है। जनता में प्रचार 
करने लिए भारतीय माषाओ्रों में, विशेषतया सष्ट्-माषा में काम करने की. आवश्यकता 
थी । अब परिषद का हिन्दी भाषा में काम करने का विचार है । 


पं 
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भी युद्ध में घतमीट लिया | इसअवसर पर राजाओं ने अपना घन; सेना 
ओर 'साधन सरकार के सुपुदं कर दिये। कितने ही राज्यों ने युद्ध की 
श्राड़ में अपने यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता एकत्रारगी ही समाप्त कर दी 
तथा वे शासन-छुघार भी स्थगित कर दिये जिनके लिए पहले बचन 
दिया जा चुका था । उन्होंने प्रजा का घोर दमन करना शुरू कर दिया | 
इस पर परिषद की ध्याई समिति ने राजाओं की नीति रीति के विरोध 
में प्रत्ताव पास किया | कांग्रेस की तरह उसने भी निश्चय किया 
कि ब्रिटिश सरकार 'अ्पने युद्ध और शान्ति के उद्देश्य सुपष्ट कर 
दे। उसने श्रपने वक्तव्य में राजाओं को यह घोषित' करने के लिए 
कहा कि उन्हें अपने राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्वीकार है और 
वे उसे निकट भविष्य में अधिक-से-अधिक सम्मव रूप में कार्यरूप में 
परिणत करने को तैयार हैं | परिप्रद ने मांग की कि दमनकारी व्यवस्था 
हटाकर व्यापक स्वतन्त्रता चलने दी जाय ।* 

'क्रिप्स योजना और लोकपरिषद्‌--सन्‌ १६४२ में परिषद की स्थाई 
समिति ने एक सविस्तर प्रस्ताव में कहा कि क्रिप्सयोजना में ब्रिटिश सर+ 
कार ओर देशी राजा केवल इन दो का अस्तित्व स्वीकार किया गंया है, 
ओर रियासती प्रजा की, जिसकी संझृथा नौ करोड़ है, उपेक्षा की गयी 
है। यह योजना देशी राज्य तथा समस्त भारतवर्ष दोनों की स्वाधीनता 
में चोट पहुँचाने वाली है | समिति देशी राजाओं के अथवा किसी भी 
बाहरी सत्ता के ऐसे अधिकारों को मंजूर नहीं कर सकती, जो भारतवर्ष 
की आजादी के मारग में वाघक होंगे | ब्रिटिश सरकार की संधियों की 
दलील का खंडन करके यह घोषित किया गया कि रियासतों क्रेप्रजाजनों 
की यहं मॉग है क्लि स्वयम-निर्णुय-विद्धान्त के अनुसार उन्हें विधान के 
निर्माण तथा उसके व्यवहार के प्रत्येक कदम-पर अपने चुने हुए प्रति- 
निधियों द्वारा अपने भाग्य के निशंय करने का अधिकार' हो। इसके 
बिना, उनके संग्बन्ध में बनायी गयी किसी व्यवस्था को वे- मानने को 
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ध्य-न होंगे | 

राष्ट्रीय आन्द[लन--परिषद्‌ देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में ब्रिटिश 
भारतीय कायकत्ताओं के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर भाग लेती रही 
है | सन्‌ १६३० तथा उसके बाद के सत्याग्रह में परिषद के सभी प्रमुख 
कार्यकर्ताओं ने भाग लिया | बीच में, गांधी-इ्विंन समभोते के अनु- 
सार जब्र म० गांधी कांग्रेस की ओर से भारतवर्ष के प्रतिनिधि के रूप 
में, गोलमेज् कान्फ्रे नस में सम्मिलित होने के लिए लन्दुन गये तो परि- 
घद ने भी उन्हें ही अपना प्रतिनिधि स्वीकार किया | 

अगस्त १६४२ में अंगरेजो | भारत छोड़ो? देश व्यापी आन्दोलन 
आरम्भ हुआ । कई देशी राज्यों की जनता ने उसमें भाग लिया, प्रज्ञा- 
मंडलों ने राजाओं से कहा कि. वे ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध 
विच्छेद करदें | इस पर इन राज्यों में जो घोर दमन हुआ, उसे रिया- 
सती जनता ने घैय॑ और हृढ़ता से सहन किया | 

उदयपुर अधिवंशन--जनवरी १६४६ के उदयपुर अ्रधिवेशन में 
परिषद ने अपनी स्थाई समिति के इस प्रस्ताव का समर्थन किया 
कि रियासतें स्वतंत्र और संघ-्बद्ध भारत के अंग के रूप में रहें ओर 
उनमें पूर्ण उत्तरदायी शासन हो। भावी विधान बनानेवाली समा 
में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही भेजे जायेँ और इनका चुनाव 
वैसे ही व्यापफ मताधिकार के आधार पर हो, जैता कि इस समय 
प्रान्तों में है। और, इन प्रतिनिधियों को वही अधिकार और प्रतिष्ठा हो, 
जो प्रान्तों के प्रतिनिधियों को हो । 

उदयपुर अधिवेशन ने परिषद से लगभग ७० रियासती संगठनों , 
का सम्बन्ध जोड़ दिया, जिनके सदस्यों की संख्या करोब दस लाख होने 
का अनुमान है। आशा है, क्रमशः अन्य संगठनों का भी परिषद से 
सम्बन्ध हो जायगा ओर कोई संगठन परिषद से बाहर न रहेगा । 

परिषद्‌ का विधान और संगठन--उदयपुर अधिवेशन में परि- 
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धद का नया बिधान मंजूर किया गया | उसके अनुसार देशी राज्यों को 
१४ प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा गया था, [अरब पाकिस्तान राज्य बन जाने 
पर सम्भव है, इसमें कुछ परिवर्तन किया जाय ] 

(१) कशमीर ओर जम्मू (पश्चिमोत्तर सीमा की रिसायतों सहित) 

(२) हैदराबाद, 

(३ ) बड़ौदा, ओर गुजरात के राज्य, 

(४ ) मैदूर, बंगनपल्नी और संदूर; 

(४५ ) मध्यभारत के राज्य, बनारस, रामपुर; 

६६ ) चावंकोर, कोचीन, पद कोटा 

( ७ ) उड़ीसा के राज्य, बस्तर, मध्यप्रान्त के राज्य 

(८) मनी पुर, कूचब्रिह्दार और त्रिपुरा; 

(६ ) दक्षिण के राज्य (मद्दाराष्ट्र और कर्नाठऊ में); 

(१०) पंजाब के राज्य 

११) दिमालय पहाड़ी राज्य; 

(१२) बलोचिस्तान राज्य (कलात, खरा, लसबेला) ओर खैरपुर 

(१३) कठियावाड़ राज्य (कच्छु सहित); 

(१४) राजपूताने की रियासतें । 

इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में परिषद की अलग-अलग प्रादेशिक 
कोंसिल होंगी, जिसमें एक लाख आबादी पीछे एक प्रतिनिधि चुना 
जायगां । परिषदे कौ एक ज्नरल कॉंसिल भी रहेगी, जिसका चुनाव 
प्रादेशिक कौंसिलों के सदस्यों द्वारा होगा | परिषद की स्थाई समिति 
क्रो अध्यक्ष नामज़द करेगे । 
. - कांस स॒ की रियासतों सम्बन्धी ' नीति--रियासती आन्दोलन 
से कांग्रेस की सहानुभूति क्रमशः बढ़ती रही है। सन्‌ १६२७. तक कांग्रेस- 
विधान में एक घारा यह थी कि देशी राज्यों को निर्वाचनों में शामिल 
करने का यंह अर्थ न समझ्का जाय कि कांग्रेस उनके मीतरी मामलों. में 
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हस्तक्षेप कर सकती है। यह निषेधात्मक घारा सन्‌ १६२८ में कलकत्ता 
कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर हठायी गयी। उसी साल एक 
प्रस्ताव में देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन और नागरिकता के मूल 
अधिकारों की ग्रावश्यकता को दोहराते हुए देशी राज्यों की, जनता 
को, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना के उचित संघषं में 
कांग्रेस की सहानुभूति और समर्थन का आश्वासन दिया गया। इसके 
बाद कांग्रेत देशी राज्यों के सम्बन्ध में कभो तो काफी तेज चलती हुई 
मालूम हुईं ओर कभी कुछ पीछे कदम रखती दिखायी दो। अस्तु ,यह कहा. 
जा सकता है कि क्रांप्रेस की प्रायः यह नीति रही है कि देशी 
राज्यों के जन-आन्दोलनों को पूरी जिम्मेदारी वहाँ के ही नागरिक अपने 
ऊपर लें; कांग्र स यथा-सम्मत्र॒रियासतों के अन्दरूनी मामलों से दुर 
रहे, उसे जो सुधार कराना है, वह वहाँ प्रजामंडलों द्वारा ही कराए | 
अगर किसी राज्य में कांग्रेस कमेटी भी हो तो वह सिर्फ रचनात्मक 
कार्य करे | महात्मा गांधी इसी प्रकार के विचार जाहिर करते रहे है । 

देशी राज्यों के भावी शासन के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति यह है 
कि वह केवल ऐशा ही संघ स्वीकार कर सकती है,जिसमें रियासतेंबहुत- 
कुछ स्वावलम्बी इकाइयों के रूप में शामिल हों और उन्हें शेष भारत के 
बराबर लोकतत्री स्वतन्त्रता प्राप्त हो । 

कांग्रस और लोक-परिषद का सहयोग--अपने अ्रध्यक्षों के 
रूप में, परिषद को सर्वश्री दीवान बहादुर सर रामचन्द्र राव, सी० वाई० 
चिन्तामणि, रामानन्द चेटर्जी, एन० सी० केलकर, 'डा० पद्टामि सीता- 
रामेया, और जवाहरलाल जी नेहरू आदि विद्वानों और नेताओं 
की सेवाएँ प्राप्त हुईं हैं। महात्मा गांधी का, जो सन्‌ १६१६ से 
कांग्रेस के प्रमुख सूत्रधार रहे हैं, देशी राज्यों से शोर उनकी जनता के 
आन्दोलन से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। श्री० जवाहरलाल जी नेहरू, 
डा० पद्टामि सौतारामैया, श्राचाय नरेन्द्रदेव, और सरदार पटेल 'आदि 


कांग्रेस और देशी राज्य लोक परिषद १०६ 


प्रयुख काँग्रेस-नेता देशी राज्यों के विषय में यथेष्ट मार्ग-प्रदर्शन करते 
रहे हैं। इन सबके उद्योग, जनता के ' आन्दोलन, अथवा समय के 
प्रवाह को देख़कर कुछ राजाओं ने उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ने की 
प्रवृत्ति दिखायी है। औंघ और कोचीन आदि कुछ राज्यों ने इस दिशा में 
. अच्छा कदम' उठाकर दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया 
है। पिछले दिनों में कांग्रेस सूत्रधारों ने विविध देशी राज्यों के शआआन्दो 
लन का नेतृत्व किया । इससे लोक-परिषद कांग्रेस के बहुत निकट 
आयी; यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सन्न्‌ १६४४ में एक- 
साथ कांग्रेस और लोकपरिषद दोनों के सभापति रहे | 

: रियासतों में कांग्र स संगठन--कुछ समय से यह 'मंत्त प्रकट , 
किया जा रहा है कि देशी राज्यों में काम करनेवाले प्रजा 'मंडल या 
स्टेट कांग्रेस अब राष्ट्रीय महासभा के अन्तर्गत काम किया करें"।' नई 
परिस्थितियों को लक्ष्य में रखकर कांग्रेस-विधानं में हीं एक''परिवतंन 
यह भी करने का विचार हो रहां है कि कांग्रेस देशी राज्यों को " अपना 
कार्यक्षेत्र बनां दे और प्रजामंडल यां स्टेठ कोग्रेस उसी में मिला ' दिये 
जायेँ। श्र० भा० देशी राज्य लोक परिषद का भी संमावेश कांग्रेस में 
हो जाय । अभी तक केवल रचनात्मक कार्यक्रम के श्रंतिसिक्ति कांग्रेस 
रियासतों से दूर रही थी, आशा है, अब रियासतों में कांग्रेस-सक्भठन 
की स्थापना पर किसी प्रकार की आपत्ति न होगी | 


| सोलहवाँ अध्याय 
नया विधान ओर देशी राज्य 


हमारी निगाहें पीछे की ओर न मुड़े' | आज हम सुदूर स्वयं 
भविष्य के दशन करने में समर्थ हों। इसी में हमारा, हमारे देश 
का, हमारे नरेन्द्रों का, और समची मानवता का कल्याण है | 

« ऋञयालकृध्ण शसा 

दूसरे योरपीय महायुद्ध के बाद एक प्रकार से प्रजातंत्र की जीत 
हुईं | इज्जलेंड में मजदूर दल की विजय हुई। अन्तर्राष्ट्रीय: स्थिति 
मज़दूर दल की पर-राष्ट्र नीति और मारतवष के राष्ट्रीय आन्दोलन के फल- 
स्वरूप इंगलेड को अपनी भारतन्तम्बन्धी नीति में परिवर्तन करना पैड़ा | 

संत्रिसिशन योजना--सन्‌ १६४६ में ब्रिटिश सरकार. की ओर 
से इंगलेंड के तीन मंत्री यहाँ शआ्राये ओर मारतीय नेताओं से विचार- 
विनिमय करने के बाद . उन्होंने १६ मई १६४६ को भावी विधान 
बनाने के लिए एक विधानन्पभा के संगठन की योजना. बनायी, पर 
विधान की रूप-रेखा के बारे में अपनी ओर से कुछ छिफारिशें भी कर 
दीं, जैसे 

(१) एक अखिल भारतीय यूनियन या संघ होना चाहिए, जिसमें 
ब्रिव्श भारत तथा देशी राज्य दोनों सम्मिलित हों । उसके अधीन ये 
विषय रहने चाहिएँ--विदेशी मामले, रक्षा और यातायात | 

(२) संघ में एक शासन-7रिषद और व्यवस्थापक उभा हो, जिसमें 
व्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधि रहें | व्यवस्थापक सभा ' 
में कोई महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक मामला पेश होने पर उसका निर्णय 
करने के लिए दोनों प्रमुख वर्गो' (हिन्दू और मुसलिम) के जो प्रतिनिधि 
उपस्थित हों, उनका श्रलग-अलग तथा दोनों का मिलकर बहुमत 
श्रावश्यक होगा । 


नया विवान और देशी राज्य १११ 


(३) देशी राज्य उन सब विषयों और अधिकारों को अपने अधीन 
रखेंगे, जिन्हें वे केन्द्र को सुपुर्द नहीं कर देंगे । 
(४) तंघ के लिए निर्धारित विषयों को छोड़कर शेष सब अधिकार 
प्रान्तों को होंगे । है 
(५) प्रान्तों को अपना अलग-अलग समूह बनाने का अधिकार 
होगा, ज्िसकी शासन-परिषद और व्यवध्थापक सभा- होगी । प्रत्येक 
न्तन्समूह यह तय करेगा कि. कौन-कौन से विषय समान रूप से 
सामूहिक शासन में रहें । 
(६) कोई भी प्रान्त अपनी व्यवस्थापक सभा के बहुमत से प्रथम 
दस वष बाद विधान की शर्तो' पर पुनविंचार कर सकेगा । 
मंत्रिमिशन ने मुसलिम लौगं की पाकिस्तान सम्बन्धी- माँग -को 
स्पष्ट रूप से श्रस्वीकार करके और यह कद कर भी कि प्रान्तों- को 
अवशिष्ट अ्रधिकार होंगे. उन्हें तीन समूहों में बॉठने. पर जोर दिया, 
जिनमें से पूर्वी और पश्चिमी समूहों में ऐसे प्रांतों का समावेश किया गया, 
जिनमें कुल मिलाकर मुसलिम बहुमत है ! उसने “क? समूह में मदरास, 
बम्बई, संयुक्तप्रान्त, विहार, मध्यप्रान्त और उड़ीसा रखे; ख? समूह में 
पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रन्त और सिन्ध; और “ग? समूह में बंगाल 
ओर आसाम । 
विघान-सभा--बिटिश मंत्रिमिशन ने विधान-समा स्थापित करने. 
की घोषणा की | इसके ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभाओं द्वारा हुआ, जो साम्प्रदायिक मताधिकार पर बनी 
हुई थों। इन सदस्यों की संख्या २६३ निश्चित की गयी; दस लाख 
पीछे एक प्रतिनिधि के हिसाब से । देशी राज्यों के सदस्यों की संख्या 
६१ निश्चित की गयी । 
इस योजना में कई दोष थे--प्रान्तों का समूहीकरण, विधान-समभा: 
के सदस्यों का निर्वाचन साम्प्रदायिक, होना, और देशी राज्यों की झोर से 


श्श्र्‌ : - देशी राज्य शासन “' 


लिये जाने वाले सदस्यों के सावंजनिक निर्वाचन भी व्यवस्था न होना । 
परन्तु, अ्रन्त में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की आशा से, काँग्रेस ने इस 
योजना को स्वीकार कर लिया | विधान-समा में प्रान्तों की ओर से 
लिये जाने वाले सदस्यों का चुब्राव किया गया । मुसलिम लीग ने भी 
चुनावों में माग लिया, पर पीछे उसने विधान-सभा से असहयोग किया | 
सभा की कार्रवाई ६ दिसम्बर १६४६ से आरम्भ हुई 

देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव--ब्रिठिश मंत्रिमिशन 
की योजना में कहा गया था कि विधान-समा में देशी राज्यों के 
६३ सदस्य होंगे, पर यद्द स्पष्ठ नहीं क्रिया गया था कि शनका' चुनाव 
किस प्रकार किया जायगा । माचे १६४७ में विवान-समा की रियासता 
वार्ता समिति और नरेन्द्र मंडल की वार्ता 'समिति ने मिल्रकर' यह 
निश्चय किया कि रियाक्षतों के कम-से-क्म आधे प्रतिनिधि रियासतों 
की व्यवस्धापक सभाश्रों द्वारा, और उनके अ्रभाव में इसी प्रकार की 
बनायी हुई दूसरी संस्याश्रों के चुने हुए सद््यों द्वारा, निर्वाचित हों। राजा 
ओर प्रजा में प्रतिनिधियों का ५०-४० प्रतिशत का बठवारा अधिकांश 
रियासती कार्यकर्ताश्रों को पसन्द न था | परन्तु काम चलाना था, इत्तलिए 
नेताओं के आग्रह के कारण यह समभोता अस्वीकार नहीं क्रिया गया | 

प्रतिनिधियों का रियासतों में वैंटवारा--भारतवर्ष की कुल 
रियासतों में उपयक्त ६३ प्रतिनिधि किस प्रकार विभाजित 'किये' जाया, 
इस विषय पर विचार-विनिमय किया गया। ब्रिटिश भारत की' तरह 
देशी राज्यों की प्रति दत लाख की आबादो का, एक प्रतिनिधि भेजने 
का अधिकार माना गया । 'साढ़े सात लाख था इससे ऊपर को आबादी 
को भी एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। इससे कम 
आबादी वाली रियासतों को छोड़ दिया जाय | रियासतों के मंडलों 
के सम्बन्ध में पाँच लाख या इससे ऊपर की श्रात्रार्दी को भी एक प्रति- 
निधि मेजने का अधिकार दिया गया | 


नया विधान श्रोर-देशी राज्य ... नहह३ 


 'नीचे लिखी:रियासतों को अपनी, श्राबादी-के हिसाब से: श्रलग- 
अलग एक-एक या-अधिक सदस्य मेजने का अधिकार मिला-- 
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अन्य रियासतों के मंडल बनाकर उनमें उनकी आबादी के अनु 
सार शेष ३३ सदस्य बांठ दिये गये | : 
श्ण 


११४ : “देशी राज्य शासन 
विधान योजना में परिवतेन-- मुसलिम लौगं में त्रिमिशन योजना 
का विरोध, ओर | वह पाकिस्तान के' लिए आन्दोलन करंती रही । 
आखिर, मारतवर्ष के खंडित होने की आशंका देख कर कांग्रेस ने इस 
बात पर जौर दिया कि किसी प्रदेश पर उसकी इच्छा के ' विरुद्ध 
शासन नहीं लादा जा सकता । २० फरवरी ४७ की सरकारी घोषणा में 
निश्चयात्मक रूप से यह तो कहा गया कि मारत से विदेशी शांसन का 
अन्त होगा श्र जून १६४७ तक शासन-सत्ता भारतीयों के हाथ में 
सोंपी जायगी, परन्तु भारतवर्ष के खंडित या अखंडित रहने का विर्चार 
अस्पष्ठ ही रहा | आखिर, लाड मारउँटवेटन ने विविध नेताओं से मिलकर 
तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल की स्वीकृति से ३ जून ४७ को विधान सम्बन्धी 
नयी योजना प्रकट की; इसे माउंटवेटन योजना? कहा जाता है। ८ 
दो ओपनिवेशिक राज्य; भारतीय संघ और पाकिस्तान-- 
इस योजन के अनुसार शासनां की दृष्टि से मारतवर्ष के दो भाग हो 
गये;--भारतीय संघ और पाकिस्तान | पाकिस्तान के पूर्वी भाग' में पूर्वी 
बंगाल है, जिसमें मुसलिम'.बहुमत वाली जनता है। आसाम “के 
सिलहट जिले का अधिकांश” भाग भी पूर्वी पाकिस्तान का अंग 
हो गया। पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में पश्चिमी पंजाब, सिनन्‍्ध, 
तथा बलोचिस्तान रखे गये और निश्चय किया गया कि पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त की जनता का: मत लिया जाय, वे चाहें तो 
भारतीय संघ में शामिल हो, और चाहे पाकिस्तान में | सीमा: प्रान्त में 
कई बष से कांग्रेस दल का भारी बहुमत रहा है। पिछले निर्वाचन ने 
यह साफ जादिर कर दिया था कि वहाँ अधिकाँश जनता पाकिस्तान: 
विरोधी है । पर मुनलिम लीगियों के संघर्न से बचने के लिए इस समय 
उसने भारतीय संघ में शामिल होना पसन्द नहीं किया । उसने अपने 
स्वतंत्र पठानिस्तान की माँग की | लेकिन प्रस्तुत योजना में - उसकी 
गुज्लायश नहीं थी । इसलिए पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त वालों ने.. निर्वाचन 
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का -बहिष्कार किया।- नतीजा ,यह हुआ - कि पाकिस्तान के समर्थक 
लीगियों की -बिजय हुईं, और अ्रभी -सीमाप्रान्त वालों को कानून-की 
दृष्टि से प्राकिस्तान में मिलना पड़ा, पर उनका इससे अलग होने का 
आन्दोलन चलता रहेगा, ... हे 

अस्त॒ु,, अब मंत्रिमिशन की विधान सम्बन्धी योजना बदल गयी | 
१४ अगस्त से मारतव्ष अखंड न रहकर उसके दो भाग हो गये, .जिन्‍्हें 
आओऔपनिविक ( “डोमिनियन? ) पद प्रात है ! विधान-सभा पंहले. एक-थी 
आर वह देहली में काम कर रही थी, श्रव प्राकिस्तानी ज्षेत्रों के सदस्यों 
की एक अलग़ विधान-तभा बन गयी, जो कराची में पाकिस्तानः के 
लिए. विधान बनाने लगी । 
. नयी योजना की आलोचना--मंत्रिमिशन की १६ :मई-की 
योजना. में जैसे-तैसे देश की एकता कायम-रुखने, का प्रयत्न किया::गय्या 
था, पर वह एकता. सारहीन और अस्थायी थी. ।-नई योजना :से ;भारतीय 
यूनियन का क्षेत्र या सौमाएँ कम हो-गयी हैं। आशा है ,यहकमी अब्थाई 
होगी। श्रत्र प्रान्तों का समूहीकरण, प्रान्तों को अवशिष्ट अधिकार, 
केन्द्र को केवल तीन विषयों -का अधिकाररहने से उसकी बहुत कमजोरी, 
साम्प्रदायिक दलों की कानून बनाने में प्रभुता आदि का :बन्धन नहीं रह 
गया | देश को अधिक" एकरूपता-मिल गयो है |हाँ, - इस योजना; में 
भी सर्वोच्च - सत्ता सम्बन्धी- नियय तथा .देशी राज्यों -की स्वतन्त्रता-की 
गुज्ञायश के विषय विवादसग्रस्त रहे | 

सर्वोच्च सत्ता--इस ( ३ जून १६४७ की ) योजना में. बताया 
गया कि रियासतों के बारे में विटिश सरकार की. जो-नीति मंत्रिमिशन 
की १६ मई १६४६८ की योजना ,में दी गयी थी, वह .ज्यों- की. त्यों-है.। 
मंत्रमिशन की १६ मई की योजना में कहा गया था. कि “स्व॒तन्त्र भारत 
की सरकार कायम होने. पर देशी राज्यों ओर सम्राट के बीच किसी तरह 
का सम्बन्ध नहीं रहेगा, और जो; अधिकार . रियासतों ने .सर्वोच्च सत्ता 


है 
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को दिये थे, वे सब उन्हें लोग दिये जायँंगे। किन्तु भारत सरकार रियासत्तों 
के सम्बन्ध में जिस सर्वोच्च सत्ता का उपयोग करती आ रही है, वह 
किसी भी परिस्थिति में फिर उसे हस्तान्तरित नहीं की जायगी; बिठिश 
सरकार भी सर्वोच्च सत्ता का उपयोग नहीं करेगी ।! गा 

इस घोषणा की यह बात तो ठीक है कि भारतवर्ष के स्वतंत्र हों जाने पर 
बिठिश सरकार वर्वोच्च सत्ता का उपयोग नहीं करेगी, परन्तु यह कहंनां 
कूटनीति-पूर्ण हैं कि उस समय सर्वोच्च सत्ता भारत सरकार .को हस्तान्त- 
रित नहीं की जायगी । विचार करने की बात यह हैः कि भारतवर्ष 
की सर्वोच सत्ता किसी भी समय में वह व्यक्ति या संस्था रही है, जो उस 
समय यहाँ की शासक थी--चाहे वह दिल्‍ली का बादशाह हो, या 
लन्दन में प्रधान कार्यालय रखनेवाली ईस्ट इंडयाः कम्पनी हो, या 
सम्नाद्‌ ( इंगलेंड का बादशाह ) हो | सम्राट्‌ को सर्वोच्च सत्ता इसलिए 
नहीं प्राप्त हुई कि वह इंगलेंड का बादशाह था, बल्कि इसलिए कि 
उसे भारतवर्ष का शासन सौंपा हुआ था। देशी राज्यों के लिए, वास्तव 
में सर्वोच्च सत्ता भारत सरकार ही रही है । 

नये शासन विधानों से भारत सरकार के सझ्भठन में समय- 
समय पर परिवर्तन होता रहा है, और बिटिश सरकार का नियंत्रण 
क्रमशः घटता रहा है। पर इससे भारत-सरकार के सर्थोच्च सत्ता होने 
में कोई अन्तर नहीं आया । अब भारतवर्ष के स्वराज्य प्राप्त करने पर 
भी इसमें कोई अन्तर नहीं आता, चाहे यहाँ एक की जगह दो सरकारों 
की स्थापना हो गयी है | ब्रिटिश सरकार के बाद उसकी उत्तराधिकारी 
संक्धाएँ यहाँ भारतीय संघ और पार्किस्तान की सरकारें हैं। ये ही 
अपने-अपने ज्षेत्र में देशी राज्यों के लिए सर्वोच्च संत्ता हैं। 

अब देशी राज्यों की स्वतन्त्रता की बात लें | 

देशी राज्यों की स्वतन्त्रता--इसका व्यवहारिक श्र्थ है, 
भारतवर्ष का ( जो दुर्भाग्य से दो भागों में बांठा ही जा चुका है ), 
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श्रौर अधिक, जुदा-जुदा टुकड़ों में बँठ जाना | ब्रिठिश अधिकारियों 
ने यद्यपि देशी राज्यों को 'डोमिनियंन? पद देना स्वीकार नहीं किया, 
पर उन्होंने उनके स्वतन्त्र होने पर कोई रोक भी नहीं लगायी। उधर 
मुसलिम लीग के सर्वेरर्वा श्री० जिन्ना ने एक वंक्तव्य दे डाला, जिसमें, 
आपने. कहा कि सर्वोच्च सत्ता समाप्त होने पर देशी राज्य पूर्ण रूप से 
स्वाधीन हो जायंगे और उन्हें अधिकार होगा कि वे चाहे हिन्दुध्तान 
ग्रथवा: पाकिस्तान किसी की विधान-समा में सम्मिलित हों। अथवा 
बिल्कुल स्वतंत्र रहें | मुसलिम लीग किसी भी देशी राज्य के 
आन्तरिक मामलों में-हस्तत्षेप न करेगी | -वे यदि पांकिध्तान विधान- 
सभी में आने अथया स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान सरकार से सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयत्न करेगे. तो हम बातचीत के लिए सहष 
तैयार है |? 

ऐसी बातों से प्रोत्ताहित होकर हैदराबाद और नावणकोरे ने अपनी 
स्वतंत्रता घोषित कर दो तथा इन्दौर ओर मोपाल आदि 'के शासक भी 
ऐसा करने की बात सोचने लगे। इस पर भारतीय जनता तथा 
नेताओं का क्ञोम होना स्वामाविक था | 

रियासंतों का रुख बंदला--वायसराय ने रियासतों को यह 
स्पष्ट कर दिया कि अपने हितों की रक्षा का भार अब खुद देशी रियासंतों 
पर ही होगा, सम्राटद' की सरकार और नरेशों के बीच कोई प्रत्यक्ष 
समभौते' या संधि की बात न हो सकेगी | देशी रियांसतों की सद्दायतों 
के लिए ब्रिठिश' सेनाएँ 'न रहेंगी और 'यदिं भारत की औपनिवेशिक 
सरकारों तथा नरेशों में कोई संघर्ध होगा तो नरेशों' को सिर्फ अपनी 
शक्ति के बल ही उसका सामना करना पड़ेगा | ड़ 

सरदार पंटेल' ने राजाओं और उनके' मंत्रियों की पंरिस्थितिं- साफें- 
साफ बतला दी: और कह दिया कि संघ से अ्लंग रहनेंवाली रियासतों 
के साथ समेभौतें की कोई चर्चा नहीं की जांयगी। आखिर, संघ से 
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अलग रहने का विचार करने वाले राजाओं का रुख बदला |-त्रावशकोर 
ने भारतीय संघ में शामिल होना <€वीकार कर लिया और ,खासकर 
हेदराबाद और कशमौर को छोड़ कर प्रायः सभी राज्य भारतीय संघ में 
शामिल हो गये । कशमीर के शीघ्र ही शामिल, होने को, आशा है 
अन्त में जाकर तो हेदराबाद को भी शामिल होना, -पड़ेगा.। जूनागढ़ 
(काठियावाड़) को मौगोलिक दृष्टि से भारतीय संघ में, शामिल होना 
चाहिए था, पर वहां के पुसलिम शासक ने उसे पाकिस्तान में शामिल 
कर दिया है। 

देशी राज्यों के अधिकार --भारतीय. संघ (या पाकिस्तान) में 
देशी राज्यों के अधिकार क्या होंगे ! राजाओं ने: संत्रिमिशन की :१६ 
मई १६४६ की योजना मंजूर को थी; उसके अनुसार यहः तय पाया था 
कि रक्षा, विदेशों मामले श्रौर यातायात के साधन तथा इन विषयों 
सम्बन्धी कर या आमदनी --ये चार-विषय: केन्द्रीय सरकार: के हाथ में 
रहेंगे । ये विषय हैं भी ऐसे कि इन्हें केन्द्रीय :सरकार ही ठीक-तरह से 
संचालित कर सकता है। यह स्पष्ट ही है कि बाहरी, आक्रमण से कोई 
रियासत सिर्फ अपने बल पर रक्षा :नहीं कर सकती |. यहीं बात वैदे- 
शिक मामलों की है, जिनके लिए विदेशों ,ें. बहुत -योग्य दूत आ्रादि रखने 
शग्रीर यश्नेष्ट साधन जुटाने पड़ते हैं-।. इसी तरह: रेल, ; डाक, तार श्रादि 
के बारे में देश के एक हिस्से को दूसरों, पर-निर्भर -रहना पड़ता है, 
सहयोग के बिना रोजमर्रा का काम ही नहों वल्ल सकता | राजाओं को 
ये ही विषय --रक्षा, वेदेशिक मामले, यातायात. और इनसे सम्बन्धित 
बातें केन्द्रीय सरकार को सॉपने के लिए, कद्दा. गया है । शेष सब्र .विषयों 
में देशी राज्यों को श्रपने-श्रपने क्षेत्र में यथेष्ट अधिकार रहेगा, केन्द्रोय 
सरकार रियासतों के भीतरी मामलों में कोई दखल-न देगी 

यह. समझौता किया गया है, जिसके अनुसार तार, डाक आदि कुछ 
विषयों में, जिनसे रियासतों को बारबार :देश-के शेष ,हिस्से से काम 
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पड़ता है, दो साल के .लिए. ऐसी- ही, व्यवस्था रहेगी, जैसी इस 
समय है| ० ह 
भारतीय संघ .या पाकिस्तान --भारतीयृ.संघ, या पाकिस्तान से 
मिलने की दृष्टि से रियासतों के तीन भेद है | (१) बलोचिस्तान और 
सीमा प्रान्त की रियासतें'और पंजाब को वहावलपुर आदि कुंछ इनीगिनी 
रियासतें तो पाकिस्तान क्षेत्र में, यो उससे मिली हुई हैं| इनमें से 
कलातं स्वतंत्र रहने के लिए प्रयत्नशील है, शेष राज्यों को पाकिस्तान 
में सम्मिलित होने में ही सुविधा है | (२) कशमीर आदि -कोंई” कोई 
रियासत भारतीय संघ और पाकिस्तान दोनों से: मिली हुई हैं, उनके . 
सामने इन दोनों में से किसी एक में शामिल होने का सवाल था; 
ऋर उनके लिए जिस किसी की सांस्कृतिक ओर आर्थिक स्थिति अधिक 
अनुकूल हो, उसी में मिंलना ठीक था। (३) उपयुक्त दोनों प्रकार 
की रियासतें, कुछ इनीगिनी ही हैं । इन्हें छोड़कर भारतवर्ष की 
“ शेष" सब रियासतें भारतीय संघ के ही दायरे में शाती हैं, 
वे चारों ओर से उसके ही प्रदेशों से घिरी हुईं हैं | इनके 
शासकों. के लिंएं भौगोलिक "सीमाओं तथां -अपनी जनता का 
ब्िचार करनां आवश्यक है। यदि ये उसका विचार न कर पाकिस्तान 
में शामिल हों तो इन्हें अपनी जनता का विरोध और भारतीय संघ से 
संघर्ष लेना पड़े । और, पाकिस्तान की सरकार चाद्दे भी तो इन रिया- 
सतों की' मरद नहीं कर सकती । इंसलिए, इनमें से किसी- रियासंत कां 


भारतीय संत्र न मिलना अव्यवहारिक है| 


सतरहवाँ अध्याय 
शासन सम्बन्धी रियासतो: इकाइयों 


... सभ्य शासन का एक न्यूनतव घरातल तो. होना ही चाहिए, 
जहाँ तक पहुँचना सभी रियात्ततों के लिए आवश्यक हो | 
 +-के० आर० आर० शास्त्री 
१५ अगस्त १६४७,से भारतवर्ष में भारतीय सच्च' ओर पाकिस्तान 
ये दो औपनिवेशिक राज्य (डोमिनियन) बन गये हैं.। पहले मारतवष में 
११ प्रान्त थे, अब बंगाल और पंजाब के दो-दो भाग हो जाने से प्रान्तों 
की संख्या १३ हो गयी है | इनकी सीमा किसी तिच्चारपूर्ण सिद्धान्त के 
आधार पुर निश्चित नहीं हुई-है.।-ब्रहुत समय से,जन्नता में भाषा और 
संस्कृति आदि के आधार पर प्रान्तों के घुनतिर्माण -की मावश्ना बढ़ रही 
है। आर्थिक स्वावलम्बन को दृष्टि से भी विचार करना: है | इस प्रकार - 
भविष्य में १६-१७ प्रान्त होने का अनुमान है. - 3 कस 
रियासती इकाइयों के आवश्यक गुण--देशी राज्यों का कुल 
क्षेत्रफल और जनसंख्या: इस पुस्तक:के पंहले श्रध्याय में बतलायी जा 
चुकी है। उनका क्षेत्रफल प्रान्तों के क्षेत्रफल का दो-तिहाई ओर आबादी : 
तो सिर्फ़ एकतिहाई के ही: करीब है| त्तो भी देशी राज्यों .की संख्या 
इस समय ८४ अयथांत्‌ प्रान्तों की संख्या की कई गुनी है।। राजनीति 
का क-ख-ग जाननेवाला भी यह स्वीकार करेगा कि यहाँ इतनी रियासतें 
किसी भी दशा में नहीं रह सकतीं | तो सवाल यह है कि भविष्य में 
कौनकोनसी या केसे गुणों वाली रियासतों का बना रहना ठीक है | इस 
विषय में विविध लेखकों का जुदा-ज॒दा मत है| तो भरी आम तोर पर 


* चीफ कमिश्नरियाँ अलग हें, पर उन्हें प्रायः किसी न किसी प्रान्त में मिलना 
श्रावश्यक है। 


शासन सम्बन्धी रियासती इकाइयाँ | १२१ 


इप्त बात में सत्र सहमत हैं, और सहमत होना ही चाहिए कि जो 
' रियासतें लोकहित के श्राघुनिक मान को कायम नहीं रख सकतीं, जो 
प्रगतिशील उत्तरदायी शासनपद्धति नहीं चला सकतीं, जो- नागरिकों 
की शिक्षा, श्वास्थ्य, कृषि, उद्योग घंधे, न्याय ओर यातायात की उचित 
ज्यवस्यों नहों कर सकतीं, जो इन बातों के लिए दूसरे की सहायता पर 
' निर्भर हों, उन्हें बने रहने का कोई अधिकार नहीं हो सकता। मारत- 
वर्ष में केन्द्रीय सरकार रक्षा, अन्त प्रातीय यातायात, और विदेश-नीति 
के लिए उत्तरदायी रहेंगी । इन विषयों को छोड़कर शेष विषयों का 


.. प्रबन्ध चलाने की क्षमता सद्छ को अलग-श्रलग सब इकाइयों में होनी 


चाहिए, | जो रियासत अपने त्षेत्रफल, जनस रिया और आय की दृष्टि 
से इस योग्यता वाली हो, उसका ही जुदा अ्रस्तित्व रहना उचित - है। 
'शेष सत्र रियासतों को अपने से मिले हुए नजदीक के प्रान्त :में, और 
प्रान्त न हो तो दूसरी बड़ी रियासत्त में सम्मिलित हो जाना जवाहिए। 
श्री० रामस्वामी अय्यर की योजना--त्रावएकोर के /दीवान 
सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर ने' कई राजाओं और मंत्रियों :से 
विचार-विनिमय करने के बाद अपनी योजना, बनायी थी। आपका 
मत है कि पचास लाख रुपए से अधिक सालाना आमदनी वाले -राज्यों 
की तो स्वतंत्र रूप से अलग-अलग - .इकाइयाँ बनायी जाये, और -शेष 
राज्यों के ऐसे तमूह बना दिये जाये, जिनमें से-.हर एक की -वाषिक 
आय पचास लाख रुपये हो | इस योजना में जनता की भाषा,-स स्क्ृति 
आदि.का कोई विचार नहीं रखा. गया, सिफ आमदनी के श्राधार पर 
ही इकाइयाँ बनाने की वात, कही गयी है। और, आमदनी कास्मान 
' बहुत कम रखा गया है । ३ 
भारतवर्ष के छोटे प्रान्त आसाम, : सिन्ध और पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त हैं, इनकी आय क्रमशः ६॥, ६ और २॥ करोड़ रपए रही है । 
ये प्रान्त घाटे की आय वाले हैं, इनका काम केन्द्रीय सरकार कौ 


श्र्र पर: देशी राज्य- शासन 


सहायता के बिना नहीं चला । इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि ५० लाख रुपये 
की आय वाले प्रदेश को संध की इकाई बनाने की बात बिल्कुल 
श्रव्यावहारिक है। आधुनिक ढंग का उन्नत शासन चलाने. में समर्थ 
होने के .लिए वार्षिक आय काफी अधिक होनी चाहिए। द 

श्री० जायसबाल जी को योजना--श्री० . सुत्यनारायण. जी 
जायसवाल का मत है कि भविष्य में च॒हे .प्रान्त हों, 
श्रौर चाहे देशी राज्य--सब के अधिकारों में पूरी समानता हो, सब 
में लोकप्रिय सरकार हों, देशी राजाओं को शासन में कोई अधिकार न 
हो | उनके, विचार से प्रान्तीं तथा देशी, राज्यों को कुल मिला , 
कर निम्नलिखित २२ प्रान्तों में ब्रांटा जाना. चाहिए; इनकी संख्या तथा 
सीमा में आवश्यक परिवतंन हो सकता. है-- . 

(१) सीमाप्रान्त, (२) कश्मीर (३) पंजाब, ६8 (४) सिन्‍्ध, (५) 
हरियाता, (६) नेपाल, - (७) संयुक्तप्रान्त, (८) राजपूताना, (६) 
मालवा, (१०) गुजरात, (११) महाराष्ट्र, (१२), . (१३) छत्तीसगढ़, : 
(१४) केरल (१५) कर्नाटक, (१६) तामिलनाड़, (१७) आंध्र, (१८) 
उड़ीसा, (१६) बिद्दार, (२०) पश्चिमी बंगाल, (३१) पूर्वी बंगाल, 
(२२) श्रासाम | 

डा०.पट्टा भिसीतारमैया का सत-डाक्टर पद्ामि जी.का मत 
है कि भारतवष में-१६ प्रान्त तथा १६ रियासतें हों | रियासत य्रे हों-- 
(१) त्रावणकोर, (२) कोचीन, (३) मैसूर, (४) हैदराबाद, (५) बड़ौदा, 
(६) गवालियर, (७) कशमीर, (८) रीवां, (६) जयपुर, (१०) जोधपुर, 
(११) दक्षिण रियासतों की यूनियन,, (१२) राजपूताना यूनियन, 
(१३) मध्यप्रान्तीय यूनियन, (१४) पश्चिमी भारत यूनियन, (१५) 
पूर्वों एजन्सी यूनियन, (१६) पंजाब रियासतों की यूनियन | , 

# पंजाब के अब दो मांग हैं एक मारतीय संघ में और दूसरा पाकिस्तान में हैं । 

$ नेपाल भारतवपष से अ्रभी तो बाहर ही है । 


शासन सम्बन्धी रियासती इंकाइयाँ है 4 


. इन योजनाओं पर विचारं--इस्त प्रकारं की योजनाएँ और भी 
बनी हैं, तथा बन सकती है| इमने पाठकों के विचारार्थ: नमूने के तोर 
से तीन ही योजनाएँ ऊपर दी है| इनमें से श्रॉ० सर रामस्वामीःअंब्यर 
की योजना के दोषों का विचार ऊंपर किया ही जा चुका है.। श्री० 


' जायसवाल जी की योजना से बननेवाली इकाइयाँ अधिकतर आत्म- 


निर्भर या स्वावलम्बी होंगी । इस योजना में प्रान्तों और देशी राज्यों 
को मिलाजुला मान कर विचार क्रिया गया है। इनमें राजाश्रों का- 
कोई अलग स्थान नहीं है । आदर्श या सुद्रवर्ती विचार से ऐसी योज- 
नाएँ ठीक द्वो रुकती हैं, परन्तु अभा हाल तो देशी राज्यों को समास- 
नहीं किया जा रहा हे। उनका अलग अस्तित्व रहेगा, चाहेउनकी 
संख्या कितनी ही कम क्यों न हो | 

डा० पट्टामि सीतारमैय्या ने रियासती इकाइयाँ अलग बनायी है । 
हाँ, उन्होंने जोधपुर और जयपुर को राजपूताना यूनियन से अलग रखा 
हैं तथा रीवा को एक अलग इकाई का .स्थान दिया.है। परंये तो 
व्योरेवार बातें हैं, जो समय पर-तय होंगी | 

* अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद्‌ का मत--देशीराज्य- 

लोक परिषद्‌ ने सन्‌ १६३८ में यह निश्चय किया था कि भविष्य 
ही रिथासतें रहें, जिनकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक, अथवा वार्षिक 
आय पर्चास लोख रुपये से अधिक हो | इस प्रकार ये रियासतें बने 
रहने योग्य समझी गंयी थीं 

(१) हैदराबाद, (२) मेंवर, (३) त्रावणकोर, (४): जम्मु और 
कशमौर, (५) ग्वालियर, (६) जयपुर, (७) बड़ीदा, (८) जोधपुर 
भावनगर, (१०) पटियाला, (११) वीकानेर, (१२) इन्दोर, (१२) 


“* नवानगर, (१४) जूनागढ़, (१५) भोपाल, (१६) कोचीन, (१७) 


उंदयपुरं, (१८) कील्हापुर, (१६) मोबी; (१२०) रीवाँ और (२१) 
गॉडल । इनमें से पहली नो रियासतों में जेनंसंडया ओर आय दोतों 


१२४ देशी राज्य शासन 


शर्तें पूरी होती हैं, और शेष रियासतें सिफे आय की दृष्टि से ही रखने 
योग्य मानी गयी थीं । 

गत वर्ष (१६४६) लोंक परिषद्‌ ने अपने उदयपुर के अधिवेशन 
में उक्त प्रस्ताव में संशोषन कर के ऐसी रियासतों के अ्रस्तित्व का 
समथन किया, जो लोक-कल्याण के आधुनिक आर्थिक मान को 
कायम रख सके, जो प्रगतिशील और उत्तरदायी शासन प्रबन्ध चला 
सके | शेष सब रियासतों को उनके निकटवर्ती आन्तों में श्रथवा कुछ 
दशाश्रों में दुसरी बड़ी रियासतों में मिलाना जरूरी समझा गया। सितम्बर 
१६४६ में परिषद्‌ की स्थाई समिति ने इस विषय पर यह मत 
प्रक८ किया कि साधारणतया संघ की इकाई होने के लिए ऐसी 
ही रियासते ठीक रहेंगी, जिनकी आबादी लगभग ४० लाख' और आय 
लगभग तीन करोड़ रुपये हो | हाँ, विशेष कारणों से इनमें अ्पवाद 
किये जा सकते हैं । 

छोटी रियासतों का सवाल--रियासतों को अ्रत्र॒लोकतंत्रात्मक 
शासनपद्धति प्रचलित करनी होगी; ब्यवस्थापक्र सभा, उत्तरदायी 
मंत्रियों, निस्पक्ष न्यायालयों और सुयोग्यं राजकमचारियों की नियुक्ति 
करनी होगी । छोटी रियायृतों में उत्तरदायी शातन की इन- प्रारम्भिक 
श्रावश्यकताओं के लिए आर्थिक साधन जुटाना सम्भव नहीं होता। 
इसके अतिरिक्त जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्यिक उन्नति 
के लिए भी विविध कार्यो' की आवश्यकता होती है। स्कूल और कालिज, 
विश्वविद्यालय, अस्पताल, नहर श्रादि आबपाशी के साधन; औद्योगिक 
योजनाएँ, जंगल, विजली ओर यातायात श्रादि की व्यवस्था 
बिना कोई राज्य अपना कतंव्य पूरा नहों कर सकता | 
इस प्रकार भविष्य में बहुत छोटी-छोटी रियासतों के रहने की कोई 
गंजाइश नहीं। कुछ खास हालतों को छोड़ कर, उन्हें साधारणतया 
उनसे मिले हुए प्रान्त में ही मिलाने में लोकहित है। इससे उनकी 


, शासन सम्बन्धी. रियासती इकाश्याँ श्२५, 
॥ 


जनता को उत्तरदाई शासनपद्धति का उपयोग करने का श्रवसर मिलेगा 
और वह अपनी राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य उन्नति कर सकेगी 
देशी राज्यों के समूह ; राजाओं की गुटबन्दी--कुछ रियासतें 

ऐसी है जो बहुत ही छोटी न होने पर भी ऐनी नहीं हैं कि आधुनिक्र 
पद्धति के शासन के लिए स्वतंत्र इकाई बन सके । उनके समूह बनाने 
'का सवाल पैदा हुआ । राजाओं ने इसके लिए. विविध योजनाएँ बनायीं, 
उन्हों ने गुपचुप काम किया, जिससे सर्वताधारण को उनका पता न 
चले | मालूम हुआ कि खासकर पश्चिम भारत, गुजरात, मध्य भारत, 
राजपूताना, पूर्वों भारत, और दक्षिण की रियासतों के अ्रलग॒-अलग युनि- 
यन बनाने की बात सोची गयी । नवानगर के जाम साहव नेतो गुजरात, 
काठियावाड़, मालवा और राजपूताने की रियासतों को मिला कर एक 
बहुत ही वड़ी गुटबन्दी की योजना तैयार की थी । अगर ऐसे यूनियन 
या समह लोकहित की दृष्ट से बनाये जायें तो .इनका_ बनना 
बुरा नहीं.। पर राजा.लोग तो.यूनिथन बना कर श्रपनी .ताकत संगठित 
और मज़बूत करना चाहते हैं। ऐसे यूनियन राजाओं के यूनियन 
भले ही कहे जाये, राज्यों के अर्थात्‌ रियासती जनता के यूनियन नहीं 
' कहे जा सकते; कारण, रियासतों का वर्तमान शासक या मंत्री वर्ग 
जनता का अतिनिधित्व नहीं करता-। ऐसे यूनियन सामन्तशाही को श्र 
अधिक मज़बूत बनानेवाले और अनुत्तरदायी एकतंत्री शासन की उम्र 
बढ़ानेवाले -होते हैँ | इसलिए जब-जब .जनता को उसकी बात मालूम 
हुई, उसका घोर -विरोध किया गया है |४8 

प्रादेशिक सभाओं का मतत--अ्र० भा० देशी. राज्य लोक परि 
घषद के आदेशानुसार रियासतों के समूहों के सम्बन्ध में रियासतों की 
प्रादेशिक सभाओं ने विचार किया, था | वे जिस नतीजे पर पहुँची, वह 
.._*दहिणी सि्यासतों के राजाओं ने अपने राज्यों का समूह वनाले में लोकहित 
का ध्यान रखा, तथा म० गांधी. और कम्रेस-नेताओं का परामर्श लिया था । 


श्र्६्‌ ख,... देशी राज्य शासन 


संक्षेप में यह है :-- 

१--भारतवर्ष में छुः रियासतें ऐसी हैं, जो संघ की अलग-अलग 
इकाई के रूप में रह सकती हैं-- हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, गवालियर 
त्रावशकोर श्रोर जम्मू-कशमौर । इनमें से बड़ोदा, गवालियर और 
त्रावणकोर के साथ इनके पास की दूसरी रियासतों का भी प्रश्न मिला 
हुआ है | 

२--पंजाब की प्रादेशिक लोक परिषद के कारयकंताश्रों का मत 
था कि पंजाब की सब रियासतों को पंजाब प्रान्त में मिला दिया;जाय |# 

“ ३--शिमला पहाड़ी राज्यों के लोक-प्रतिनिधियों का मत है कि 

इन छोटी-छोटी रियासतों को पंजाब प्रान्त में मिला दिया जाय | ठेहरी 
वास्तव में संयुक्तप्रान्त से सम्बन्धित है, इसे उस प्रान्त में मिलाया 
जाना चाहिए | 

४--राजपूताना प्रादेशिक परिषद ने निश्चय किया कि भाषा, 
संस्कृति, ऐतिहासिक और राजनीतिक सम्बन्ध के आधार पर राजपूताने 
की सीमाश्रों में जो परिवर्तन आवश्यक हों, उन्हें करने के बाद सारा 
रानपूताना, अजमेर-मेरवाड़ा सहित, एक ही इकाई की हैसियंत से भावी 
भारतीय स'घ में सम्मिलित हो | 

५--मध्यमारत ग्रादेशिक लोक-परिषद की स्टेट्स अपिंग सब- 
कमेटी ने मध्यन्मारत की रियासतों में से, इस प्रदेश के साथ जुड़ी हुई 
रामपुर और बनारस रियासत को संयुक्तप्रान्त में, श्रौर मकड़ाई रिया- 
सत को मध्यप्रान्त में मिलने की, और शेष रियासतों की (१) रीवा- 
बुन्देलखंड और (२) बृहत मालवा ये दो ' इकाइयाँ' बनाये जाने की 
सिफारिश की है ) 

उड़ीसा की रियासतों के प्रतिनिधियों ने उड़ीसा के राज्यों को 
उड़ीसा प्रान्त में मिलाये जाने की सिफारिश की है। 


*+ अ्रव इस प्रान्त के दो भाग द्वो गये हें-पूर्वी और परिचमी । 


शासन सम्बन्धी रियासती इकाइयाँ १२७ 


७- महाराष्ट्र की रियासतों के प्रतिनिधियों का मत है कि दक्षिण की 
रियासतों का एक समूह बनाया जाय | . 

८--गशुजरात-काठियावाड़ के देशी राज्यों के सम्बन्ध में वहाँ की 
सार्वजनिक सस्थाओं का मत हमारे सामने नहीं है। हाँ, भाषा के 
आधार पर इनका. बड़ोदा के.नेतृत्व में एक संघ बनाने की योजना 
तैयार की गयी है। 

६--मदरास की रियासतों के कार्यकर्ताश्रों की सिफारिश है कि 
'त्रावणकोर और कोचीन को एक कर दिया जाय और उसके सार्थ 
ब्रिटिश मलावार का इलाका भी जीड़ कर एक बड़ी इकाई केरल प्रान्ते 
के रूप में ब्रनादी जाय | पंद्दुकोद और बंगनपल्ञी को पौर्स के प्रान्त में 


जोड़ दिया जाय | 
१०--मणिपुर के कार्यकताओं कं मेंते हे कि सब मणिपुरी 


भाषा-मभाषियों को एक संभूंह में मिला दिया जाय | - 

११--सिक्‍्कम, त्रिपुरा और कूचविद्ार को बंगाल में नोड़ दिया 
जाय | ६ :- 

२--पश्चिमोत्तर भारत के देशी राज्यों को पश्चिमोत्तर सीमा- 

प्रान्त में मिला दिया जाय | 

१३--चलोचिस्तान की कलात आदि रिग्रासतें बलोचिस्तान 
प्रान्त में मिला दी जाये | 

भारतीय सड्ड या पाकिस्तान की रियासतो इकाइयों सम्बन्धी 
अंतिम निर्णय तो अभी होने को है | उपरयेक्त विवेचन से पाठकों को 
इस -विषय की कुछ श्रच्छी विचार-सामग्री मिल जायगी, यह आशा 


है। 


अठारहवाँ अध्याय 
रियासती इकाइयों का शांसन 


यह हो नहीं सकता कि स्वतंत भारतीय संघ में सम्मिलित होने 
वाली किती भी इकाई का शासनतंत्र दूसरी इकाइयों से भित्र बना 
रहे । देशी राज्यों की जनता को आशा करनी चाहिए कि भविष्य में 
केन्द्रीय सरकार देशी राज्यों में पूर्ए उत्तरदायी शासन स्थापित करवाने 
में सहायता पहुँचावेगी । ओर, अन्त में देशी राज्यों की-जनता स्वयं 
अपने भारय की निर्यात क्‍यों नहीं होगी / _--हीरालाल शा््री 

पिछले अ्रध्याय में वताया जा चुका है कि जनसंख्या आय, क्षेत्र- 
फल, भाषा, रहनसहन अ्रादि .की. दृष्टि से रियासती इकाइयों का 
निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए. | अब हमें यह विचार करना 
है कि इन इकाइयों को शासन-व्यवस्था केसी होनी चाहिए, अथवा 
किसी इकाई के लिए शासन सम्बन्धी किन शर्ता' का पालन किया 
जाना शआ्रावश्यक है | 

लोक परिषद्‌ की विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिशें--सन्‌ 
१६४६ के अन्त में अ० भा० देशी राज्य लोक, परिषद ने एक विशेषश 
कमेटी इस बात के लिए नियुक्त की थी कि वह संघ-शासन 
में रियासतों के मिलने के बारे में राय दे, रियासतों के विधान में 
सम्मिलित करने के लिए जनता के श्राधारमूत अधिकारों को निश्चित 
करे, ओर संघ की विधान-समा की समभौता ०मिति के निर्णय पर 
आवश्यक निर्देश दे | इस विशेषश कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रियासतों 
के संघ-शासन में सम्मिलित होने के बारे में यह सिफारिश की कि 
कोई भी रियासत जो लोक परिषद के वतंमान उद्देश्य के श्रनुसार 
शासक की छत्नछाया में उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को व्यवहारिक 


रियासती इकाइयों का शासन 'श्श्ह्‌ 


' रूप सें स्वीकार नहीं करती, उसे भारतीय संघ में एक स्वतंत्र इकाई के 
रूप में नद्ीं लिया जाना चाहिए । 

उत्तरदायो शासन के सिद्धाल्त--कमेटी ने छुकाया है कि 
'रियासतों को नीचे लिखे सिद्धान्तों को मानते हुए, उत्तरदायी शासन गया 
जिम्मेवार हकूमत की घोषणा करनी चाहिए-- 

१-जनता के आधारभूत या बुनियादी अधिकारों की - रक्षा हो | 
इसके लिए. एक स्वतंत्र न्यायालय हो, जिसका भारतवर्ष के सर्वोच्च या 

घनत्यायालय से सम्बन्ध हो। 

२-प्रबन्धकारिणी (मंत्रिमंडल) ऐसी व्यवस्थापक सभा के प्रति 
जिम्मेवार हो, जो पूर्ं रूप से चुनी हुई हो, श्र्थात्‌ जिसके सब सदल्य 
निर्वाचित हों । 

३--चुनाव बालिंग मताधिकार के आधार पर हो | 

४-जनिर्वाचन संयुक्त चुनाव पद्धति द्वारा हो, किन्तु हरिननों, 
महिलाओं, महत्वपूर्ण अ्रल्पसंखयक्रों, आदिवासियों, बहिष्कृत क्षेत्रों 
(एक्सक्लूडेड एरिया) और मजदूरों के वास्ते विशेष स्थान सुरक्षित रहें । 

५--शासन और न्याय विभाग अलग-अलग हों; न्याय विभाग 
'स्वतंत्र हो | 
.. ६+-राजा के निजी खर्च के लिए रकम बंघी हुई हो । 

७--जो रियासत किसी के साथ मिलाई न जाकर स्वतन्त्र रूप से 
रहें, उनके शासकों को तथा विभिन्न रियासतों के समूहों के मुखियाओं 
को जो निजी खचचे दिया जाय, वह प्रान्तों के गवर्नर या स्वतन्त्र मारत 
के प्रधान के वेतन से अधिक न हो, या शासक की अपनी रियासत की 
शुद्ध आय (खालिस आमदनी) का ५ प्रतिशत हो | यह ध्यान रहे कि 
इन दोनों में से जो रकम कम हो, वही दी जाय | 

८--रियासत में राजा की जागीर या 'सर्फे खास! जैसी कोई भूमि 
न मानी जाय । 

१७ 


१३० देशी राज्य शासन 


६--जागीरों, ठिकानों, जमींदारियों को तथा सरकार और जनता 
के बीच के सामंती स्वाथ या संस्यथाश्रों को उचित मुग्रावजा चुका कर 
समाप्त कर दिया जाय | 

१०-- आय-व्यय पूरे तौर से व्यवस्थापक समा के नियंत्रण में रदे 
आय-व्यय के जांच की स्वतन्त्र व्यवस्था हो | 

उपसंघों की योजना--विशेषज्ञ कमेठी ने भाषा सम्बन्धी और 
सांस्कृतिक एकता के आधार पर रियासतों को विभिन्न इकाइयों ्ौर 
उपसंधों में मिलाने के प्रश्श पर विचार करके नीचे लिखे उपसंघ 
बनाने की सिफारिश की है- 

' (क) केरल, कर्नाठक, महाराष्ट्र रियासतें । 
(ख) गुजरात की रियासतें | 
(ग) रीवां तथा बुन्देलखंड ओर बघेलखंड की रियासतें | 
.. (घ) गवालियर सहित मालवा की रियासतें | 
: (च)-पंजाब की सिक्‍्ख रियासतें | 

(छ) श्रजमेर-मेरवाड़ा सहित राजपूताने की रियासते । 

छोटी रियासतों की चात--इस बिषय में पिछले अध्याय में लिखा 
जा चुका है। विशेषज्ञ कमेटो ने भी कहा है कि छोटी रियासतों को-पास 
के प्रान्तों में मिला दिया जाना चाहिए; जेसे मणिपुर आसाम में, त्रिपुरा 
और कुचबिह्ार बंगाल में, उड़ीसा की रियासततें उड़ीसा में, शिमला पहाड़ी 
रियासतें पड़ोस के प्रान्त पंजाब ओर संयुक्तप्रान्त में मिला दी जायें | 

विशेष वक्तव्य--अब भारतवर्ष में मारतीय संध और पाकिस्तान में 
दो राज्य बन गये हैं, तथापि उपयक्त बातों में विशेष अन्तर नहीं आता । 
शासन सम्बन्धी हरेक रियासती इकाई को अपनी योग्यता और क्षमता 
का परिचय देना होगा; केवल उन विपयों को छोड़ कर जो केन्द्र फे 
सुपुर्द रहेंगे, शेष सत्र के प्रचन्ध की घुचारू व्यवस्था करनी होगी । 


हाई 


है 


द उन्नीसवाँ अध्याय 
भारतीय प्रजातन्त्र में राजाओं का स्थान 


यदि किसी खास रियासत की जनता राजतन्त शात्तन रखना 
चाहती है तो वह रख सकती है। रियासतों में राजतंत्री शासन- 
व्यवस्था होने से भी कोई विपरीवता या असम्भवता नहीं आ सकती, 
बशतें वहाँ बनता की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा जिम्मेदार हुकूमत 
कायम रहती हैं और जनता ही के हाथ में' शासनसूत्र 
रहता है। ह 
-जवाहरलाल नेहरू 
ज॑नतंत्र में राजतन्त्र रह सकेगा--स्वराज्य भोगनेवाले. जनतंत्रों 
के संघ में कुछ व्यक्तियों के निजी राज्य जैसी आजाद इकाइयाँ बेमेल 
मालूम होती हैं | तथापि कांग्रेस, मुसलिम लीग तथा रियासती संस्थाश्रों 
ने देशकाल का विचार करके देशी राज्यों को बनाए, रखना स्वीकार कर 
लिया है । आ्र० भा० दे० २० लोकपरिषद के कायवाहक अ्रध्यक्ष: डा० 
पद्टामि सीतारामैया ने दिसम्बर १६४६ के एक वक्तव्य में कहा .है-- 
#ुछु राज्य राजतंत्रों के भविष्य के बारे में चिन्तित है। लेकिन मारत- 
वर्ष के सवतंत्रीय स्वतंत्र जनतंत्र में राजतंत्रों का रहना उसी प्रकार 
अविरोध॑ है, जिस प्रकार व्रिटेन और उसके राष्ट्र-तमूह में आयलेड का 
जनतंत्र या स्वतंत्र राज्य भ्रविरोध है। राजाओं को मयों की कच्पना 
करने और उनसे मुक्त होने के लिए परेशान होने की जरूरत 
नहीं है ॥! | है 0 पा 
राजाओं का वैधानिक शासक होना अनिवाये--मारतवर्ष 
की भावी व्यवस्था में जो थोड़े से राजा रहेंगे, ओर नब तक वे रहेंगे, 
वे जनता की शुभ इच्छा से, उसके ट्रस्टो के रूप में हो रह सकेगे। 
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उन्हें अपने-अपने राज्य में इंगलें उ की बादशाह की तरह वैधानिक शासक 
का पद ग्रहण करना होगा | उन्हें आरम्म से ही उत्तरदाई शासन की 
स्थापना करनी होगी, जनता को जनतांत्िक व्यवस्था के अनुसार यथेष्ट 
नागरिक अ्रधिकार देने होंगे | उन्हें यह अच्छी तरह ध्यान रखना होगा 
कि सारे अधिकारों का श्रोत जनता है । राजा को दिया जानेवाला कोई 
भी विशेषाधिकार उसकी रियासत के विधान: से ही मिलना चाहिए । 
जो राजा रियासती इकाइयों के (वेघानिक) शासक होंगे, उनकी मान- 
मर्यादा, प्रतिष्ठा और पद का यथेष्ठ ध्यान रखा ही जायगा ।. इस प्रकार 
अन्य व्यक्तियों की भांति राज्ाश्रों की योग्यता का सम्ुचित' सम्मान 
किया जायगा, और उन्हें अपनी योग्यता दर्शाने के अनेक अवसर 
मिलते रहेंगे । 

राजांओं का समाधान--ज्नो राजा अमी तक प्रायः . निरंकुशता 
का व्यवद्वार करते रहे हैं, उन्हें वैध और उत्तरदाई शासक: बनने के 
लिए. अपना स्वमाव बदलने में शायद कुछ समय तक कठिनाई दह्ो। 
परन्तु यदि उनकी-सदिच्छा हो ओर उनमें हवा का रख समभने की 
क्षमता हो तो उनकी कठिनाई सहज ही दूर हो जायगी | 

जिन रियासतों का भविष्य में अस्तित्व, नहीं रहना है, उनके 
राजाओं को सोचना चाहिए कि देश से ज़मींदारी प्रथा उठ रही है, 
सामन्तशाही का जमाना, श्रव. लद॒ चला | राजा. लोग आनेवाले 
परिवतनों का देशह्वित के लिए खुशी से स्वागत करें और अपने 
व्यक्तिगत सुत्र और स्वार्थ का लोककल्याण के लिए त्याग करें, इसी 
में उनक्ता भज्ञा है। उन्हें कृतत होना चाहिए कि उनके अनुचित 
कार्यो' और शअ्रत्याचारों से छुब्ध दोते हुए मी जनता में म० गाँधी 
आदि के यत्नों से अमी तक अहिसक भावना जेसे-तैसे बनी हुई है, 
श्रोर राजाओं को साधारण जरूरतों को पूरो करने के साधनों से वंचित 
नहीं किया जायगा; उनसे रूस के जार-परिवार के सदस्यों की तरह 
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व्यवहार न किया जायगा, वरन्‌ उन्हें सुख-शान्ति से जीवन व्यतीत 
करने दिया जायगा। । 

जनता की शंका ओर उसका निवारणु--रियासतों के बहुत से 
भुक्तभोगी सजनों को अब स्वराज्य-प्राप्त भारत में रियासतों और 
राजाओं के बने रहने की बात बहुत खटकती है । वे साफ तौर से पूछ 
रहे हैं कि इनकी जरूरत ही कया है, जब कि अधिकांश .रियासतों में 
आदमी आदमियों की सी जिन्दगी नहीं बिता पाते। अगर कोई राजा 
किसी प्रतिष्ठित या परोपकारी घराने का है तो क्या सिर्फ इस बात से 
ही उसे लाखों आदमियों का भाग्य-विधाता बनने का अधिकार मिल 
सकता है ? फिर, बहुत से राजा तो इस श्रेणी में मी नहीं आते । अनेक 
आदमी सर्वसाधारण पर अपनी घौंस जमा कर लाठी या तलवार के 
बल पर राजगद्दी के मालिक बने, बहुतों ने तो निश्चय ही राष्ट्र के 
जीवन में विभीषण का काम किया है, कितनों ही ने कूटनीति से (जो 
छुल कपठ का सुन्दर नाम है ) काम निकाला । इन बातों ने जनता के 
विचारों में बहुत उथलपुथल मचा रखी है। बहुत से आदमी इतने 
निराश हो गये हैं कि उनकी समझ से इस समस्या का एकमात्र हल यह 
है कि रियासतों का अन्त कर दिया जाय । न रहेगा बॉँस,न बजेगी बाँसुरी | 

परन्तु वे जरा विचार करें । अब' तक राजा लोग ब्रियिश सर- 
कार के सहारे, अंगरेज्ी फौज और संग्रीनों की बदौलत अपने आपको 
ऐसा पुरक्षित समझते रहे कि उन्होंने जनता के प्रति अपना कतंव्य 
पालन करने की ज़रूरत ही नहीं समझी | अब ब्रिटिश सरकार की सत्ता 
हटने पर उनका सीधा सम्बन्ध अपनी जनता से होगा, ओर स्वर्य॑ 
अपने द्वित के लिए भी वे उसकी उपेक्षा न कर सर्कंगे। फिर अब वे 
भारतीय संघ (या पाकिस्तान) के सदस्य होंगे, केन्द्र में प्रजातन्त्र -सर- 
कार होगी, तथा उनके चारो श्रोर प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का 
वातावरण होगा । वे इससे प्रभावित हुए बिना न रह सकेंगे । वे युग- 
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घमम का संदेश सुनेंगे तथा वैधानिक शासक के रूप में लोकसेवा करेंगे | 

विशेष वक्तव्य--इस प्रकार प्रजातन्त्री भारत में राजतन्त्र कौ 
गुल्नाइश तो होगी, परन्तु इस देश की विविध इकाइयों के शासनतनत्र 
एक दुसरे से बहुत भिन्न नहीं होंगे । भारतीय संघ की रियासती इका- 
इयों को अन्य इकाइयों की भांति अ्रपने शासन को लोकतन्त्री और 
उत्तरदाई बनाना होगा | निदान, यदि देश में मुट्टी भर राजा बने रहते 
हैं, तो इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं, वे लोकहितैषी होकर ही रह 
सकेंगे | 


दूसरा भाग 


. बोसवाँ अध्याय 
प्रस्तावता | 
यह गवारा नहीं हो सकता कि आधा हिन्दुन्ताव आजाद हो, 
और आधा गुलाम | - --जवाहरलाल नेहरू 


इस पुस्तक के पहले भाग में ऐसे मुख्य-्पुख्य वंयापक प्रश्नों पर 
विचार किया गया है, जिनका सभी देशी राज्यों से सम्बन्ध है| अब 
इस दूसरे भाग में अलग-अलग कुछ राज्यों की शासनपद्धति का विचार 
करना है। भारतवर्ष में देशी राज्यों की संख्या इतनी अ्रधिक है कि 
उन सब के सम्बन्ध में अलगन्ञ्नलग लिखना बहुत ही कठिन 
है । इसलिए, हम कुछ छोड़े-से ही राज्यों के विषयों में विचार करेंगे। इसे 
राज्यों का चुनाव करने के लिए, हमारे सामने मुख्य बाते ये हैं।--- 

+ऐसे राज्यों का विशेष विचार किया जाय जिनमें जन* 

संख्या, और आय की दृष्टि से, भारतीय संघ की इकाई होने की योग्यता 
अपेनक्ताकृत अधिक हो। 

२--मारतवप्ष के उत्तर, दक्षिण, और मध्य सभो भागों के कुछ- 
कुछ राज्यों का समावेश हो [।... 

३-कुछ राज्य ऐसे हों जिनकी शासनपद्धति अपेक्षाकृत अच्छी 
मानी जाती है, तो कुछ राज्य ऐसे भी हों जिनकी शासनपद्धति बहुत 
खराब है, यहाँ तक कि उसे 'शासनपद्धति? का नाम देना भी अनु- 
चित है । 

४-- राज्य इस प्रंकार लिये जायेँ कि उनमें सभी मुख्य-म्ुख्य धर्मों 
तथा जातियों के शासकों का समावेश हो जाय, यद्यपि यह कोई महत्व 
की बात नहीं है । 
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पुस्तक हिन्दी में होने से, स्वभावतः “हमने राजपूताना और मध्य 
भारत आदि उन भागों के राज्यों का अंधिक विचार किया है, जो 
हिन्दी भाषा-भाषी हैं | ; | 

अस्त, जिन राज्यों को यहाँ लिया गया है, ये आखिर कुछ 
नमुने ही तो हैं | अन्य राज्यों के विषय में विचार करने का काये 
पाठकों पर छोड़ दिया गया है; हाँ; उनेकी सहायता 'के- लिए कहाँ- 
कहीं कुछ संकेत इस पुस्तक्र में दे दिया गया है । उतसे उन्हें यह अनुमान 
करने में सुविधा होगी कि अम्ुक "राज्य की शासनिक या राजनीतिक 
अजबस्था अमुक राज्य सरीखी होगी । प्रत्येक देशी राज्य के 'विचारशील 
नागरिक विचार करे कि उनके राज्य की शासन सम्शन्धी स्थिति क्या 
है, अन्य राज्यों में उसका स्थान क्या है, भारतीय संघ के प्रान्तों की 
तुलना में वह कैसा है, संसार के स्वतन्त्र ओर समुन्नत भाग का स्थान 
प्राप्त करने के ज़िए उसमें अभी क्या-क्या कमी हैं, हमारा राज्य-शासन 
सम्बन्धी लच्य क्‍या है, और अभीष्ठ मंजिल तक पहुँचने के लिए इसमें 
क्या करना चाहिए । | 

नोट :--आगामी शअ्रध्यायों का क्रम निश्चित करने में हमने प्रायः 
देशी राज्यों की भोगोलिक स्थिति सामने रखी है । 


इक्कीसवाँ अध्याय 
कश्मीर 


हिन्दू राज्य और मुसलिम राज्य की बात करना असामयिक 
है। क्या कशमौर इसलिए हिन्दू राज्य है कि हिन्दू राजा उत्त 
अदेश पर शासन करता है, जिसकी जनता अधिकांश में मुसलमान 
है ? अथवा क्या, हैदराबाद, वहाँ हिन्दू जनता की अधानता होते 
हुए, इसलिए मुसलिम राज्य है कि एक मुसलमान उंन लोगों के 
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भास्य पर शासन करता हे ? में ऐसी बात को राष्ट्रवाद के लिए अप- 
मानंजनंक समझता हूं। क्या भारतवर्ष इसलिए इस ई राज्य हे कि 
यहाँ ईसाई बादशाह भारय-विधाता:है ? यदि भारतवर्ष, 'किसी- सी 
शासक के होते हुए भारतीय है; तो देशी राज्य भी भारतीय हैं, चाहे 
' शासक होने के संयोग किसी को हो। .. _ >मस«गाँछी 
इस राज्य की कुछ विशेषत्ताएँ-- इस . राज्य का पूरा.. ना 
जम्मे और कंशमोरं? है | साधारंण बोलंचाल में कशमीर . कहने से 
दोनों भागों का आंशय ले लिया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 
भारतवष की सब से बड़ी रियासत है। इसका क्षेत्रल ८४ हजार 
वंगमील है, परन्तु बहुत सी जमीन पहाड़ी होनें के कारण, .ईलकी 
न-संख्या केवल सेतीस लांख है, जिसमें अठाईस लाख से अधिक 
मुसलमान हैं। राज्य की सालानां आमदनी पौने पाँच -करोड़ रुपये से 
अधिक है | अंधिकांश*जनतों बहुत गरीब है। पक 
कशमीर की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय .हष्टि से बहुत ही महत्वपूर - है । 
यह राज्य भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर सिरे पर है । इसकी कई सौ मील 
की सीमा अफगानिस्तान, चीन और रूस की सीमाश्रों से मिली हुई 
है। हस प्रकार भारतवर्ष की इस रियासत का, भौगोलिक दृष्टि से 
दूसरे तीन राज्यों से सम्बन्ध है | 
यह रियासत अपने प्राकृतिक सौंदयय के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हे, 
यहाँ तक इसे पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। कद्दावत है-- 
 ध्वर्गलोक यदि भूमि पर, तो है याही ठौर । 
जो नाहीं या भूमि पर; या तें' सरिस न ओर ॥ 
सन्‌ १८१६ में महाराजा रणजीतसिंह ने कश्मीर पर अपना अधिकार 
जमाया | उनके सरदार गुलाब सिंह जी ने इसमें जम्भू ओर मिला लिया, 
ओर वे जम्म के राजा 'बना दिये गये | सिक्खों से पंज्ञाव ले लेने पर सन्‌ 
श्८४६ में अंगरेजों ने गुलाबसिह से ७४५ लाख रुपये लेकर कशमीर का 
श्ष 


श्ब्द देशी राज्य शासन 


राज्य उन्हें दे दिया | इस प्रकार कशमीरी जनता हिन्वू-डोगरा राजवंश 
कें.इवाले कर दी गयी । यही 'श्रम्नतसर की संधि! कहलाती हैं। इसमें 
कशमीरी जनता का कोई हाथ नहीं था । 

. इसी संघि को लेकर सन्‌ १६४६ में कशमीर राष्ट्रीय कान्फ्र स द्वारा 
किशमीर छोड़ो! आन्दोलन चलाया गया था,जिसमें कान्फ्र स के अध्यक्ष 
शेख मोहम्मद श्रव्दुल्ला मई १६९४६ को गिरफ्तार किये गये। और भी 
बहुत सी गिरफ़रियाँ हुई | पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अवसर पर 
कशमीर के लिए रवाना हुए, पर उनका वहाँ प्रवेश रोका गया । देश 
भर में कशमीर-आन्दोलन चर्चा का विषय हो गया | 

शासनपद्धति; व्यवस्थापकसभा--वर्तमान संगठन के अनुसार 
प्रजा-सभा में ७५ सदस्य होते हैं---४० निवाँचित और ३५ नामज़द | 
निर्वाचित सदस्यों में २१ मुसलमानों के, १० हिन्दुओ्रों के, और २ सिक्‍खों 
के साम्प्रदायिक निर्वाचक-संघों द्वारा चुने जाते हैं, और ७ विशेष निर्वा- 
चक॑ संघों से | नामजद सदस्यों में ११ सरकारी, और २४ गैेर-सरकारी, 
होते हैं । ह 

निर्वाचित होनेवाले सदस्यों के चुनाव के नियम बने हुए हैं। 
मताधिकार के लिए आर्थिक योग्यता का परिमाण सवसाधारण की 
आध्िक अवस्था की दृष्टि से बदुत अधिक है । विशेष निर्वाचक- 
संघों में से एक, जम्मू राज्य के अन्तर्गत पूछ ओर चिनानी 
जागीरों के ताजीमी सरदारों का है; दूसरा, कशमीर और सीम्ग- 
'भाग के ताजीमी सरदारों का, तीसरा ओर चौथा निर्वाचक संघ जागीर- 
दार, माफीदार ओर मुकरंरदारों का, पॉँचवाँ और छुठा निर्वाचक संघ 
जमींदारों का, ओर सातवाँ पेन्शन पाने वालों का है। इन निर्वाचऋ 
संघों से निर्वाचक सदस्य बहुत थोड़े व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हूँ 
ओर प्रायः सरकार के समर्थक होते हैं। श्रतः व्यवस्थापक्र सभा में 
नामजद की अपेक्षा निर्वाचित सदस्यों की अधिकता' कुछ प्रभावशाली 


कुशमीर ॥॒ ३६ 


नहीं है । इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन किया 
जाना मी निन्दनीय ही है। * 

नामज्ंद किये जानेवाले गैर-सरकारी सदस्यों में से दो हरिजन ओर 
दो बौद्ध मी होते हैं, जिन्हें नामज्द इसलिए किया जाता है कि इनके 
निर्वाचक बहुत विखरे हुए हैं । ; 

, व्यस्थापक सभा के सभापति (प्रेसीडेंट ) को स्वयं मद्दाराजा 
नियुक्त करते हैं, उपंसभाषपति (वाइस-प्रेतीडंट) सभा के सदस्यों द्वारा 
निर्वाचित होता है। सभा के अंडर-सेक्रेटरियों (उपमंत्रियों) की नियुक्ति 
की व्यवस्था है, ये मंत्रियों के साथ काम करते हैं। इस समय जो चार 
वैतनिक पालिमैंठरी सहायक सेक्रेटरी हैं, उनमें से तीन निर्वाचित 
सदस्यों में से हैं । | 

- महाराजा, उनका परिवार, जागीरदार, सेना, धर्मादा विभाग आदि 
कई विषयों पर सभा में कोई विचार नहीं हो सकता | इन्हें छोड़ कर 
अन्य विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्थापक्र सभा को काबून बनाने, प्रसंताव 
करने और प्रश्न पूछुने का अधिकार है | परन्तु महाराज सभा के किसी 
मी निर्णय को रद्द करं सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि शासन के किसी भी 
ओंश पर व्यवस्थापक समा का यथेष्ठ नियंत्रण नहीं हैं। « 

शुल्क (फीस) या आर्थिक दंड से होने वाली आय को छोड़कर 
कर सम्बन्धी कानूनी मसविदे व्यस्थापक सभा द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं 
परन्तु इसमें बहुत से संरक्षण हैं, ओर कई करों के विषय में प्रस्ताव 
करने से पूर्व व्यवस्थापक सभा को पहले से उसकी अनुमति लेनी 
आवश्यक होती है। 

महाराज तथा उनके परिवार सम्बन्धी खर्च मर्यादित नहीं हैं 
मद में तथा सेना में राज्य की आर्थिक परिस्थिति के विचार से खर्च बहुत 
अधिक होता है; ओर साथ ही व्यवस्थांपक समा का इस पर कोई निर्य॑- 
'बण नहीं है.। बजट की शेष  भददों पर व्यवस्थापक सभा मत देती है। 


१४० देशी राज्य शासन 


परन्तु मंत्रियों की कोंसिल को यह अधिकार है कि यदि वह किसी मद 
के सम्बन्ध में यह समझे कि जितना रुपया हमने खर्च के लिए माँगा 
था, वह काम चलाने के लिए अपवा शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व को 
पूरा करने के लिए आवश्यक है तो वह उस मद के लिए उतना -रुपया 
स्वीकृत मान लें, चाहे व्यवस्थापक सभा ने ससकी स्वीकृति न दी हो, 
अथवा. उसमें से कुछु घटा कर स्वीकार किया हो | 

मंत्री--राज्य की प्रवन्धकारिणी सभा (एग्जीक्यूटिव कौंसिल) 
चार मंत्री, (मिनिस्टर) है 

(१) प्रधान मंत्री, (२) गृह मंत्री, (३) उत्थान या. विक्रास मंत्री 
(डिवेलपमेंट मिनिस्टर) (४) मिनिस्टर-इन-वेटिंग, इसके श्रघीन सेना: 
विभाग भी है। इन मंत्रियों को महाराजा साहब नियुक्त करते हैं, इनमें 
से दो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से लिये जाते हैं। 

सन्‌ १६४४ में नेशनल कान्फ्रेंत, के एक सदस्य मिर्जा अफजल 
मोहम्मद बेग को मंत्रो के रूप में लिया गया था, उन्हें सावंजनिक निर्माण 
कार्य और म्युनिसपल विभाग साौँवा गया था | सरकारी बाधाओं के 
कारण वे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाये। जब सरकार ने नागरिक 
अधिकारों पर - प्रतिबन्‍्ध लगाया और दमन-नीति अ्रपनायी'तो उनकी - 
स्थिति बहुत खराब हो ययी। अन्त में: नेशनल कान्फ्रेंठ ने उनसे इस्तीफा 
दिला दिया । सरकार ने नेशनल कान्फ्र नस से दूसरा प्रतिनिधि न मांग: 
कर खुद ही उस पद के लिए दूसरा व्यक्ति नियत कर दिया | 

न्‍्याय--राज्य में न्‍्यायपद्धति ब्रिटिश भारत के ढंग पर है। सर्वोच्च 
न्यायालय हाईकोट हैं; उससे नीचे जम्मू ओर कशमीर की जिला और 
सेशन अदालतें हैँ जिनमें न्यायाधीश चीफन्नज् हैं। उनके अ्रधीन 
सबाडिनेट जजों और मुनसिफों आदि को अदालतें हैं। न्याय विभाग क़ो 
शासन विभाग जुदा किया गया है, इससे न्यायाधीश राज्य के प्रबन्ध 
विभाग के अधीन न होकर हाईकोट के सामने उत्तरदाई हैं। 


कशमीर श्चश 


स्थानीय स्वराज्य--राज्य. में म्युनिसपैलटियाँ' दो हैँ--भ्रीनगर और 
जम्मू में | कुछ बड़े-बड़े कस्बों में टाउनं-एरियां कमेटी हैं| दोनों प्रकार 
की संस्थाश्रों में निर्वाचित, और नामंजद सदस्यों की संख्या बरावर-बराबर 
हैं, समापति सरकारी हैं, और उन्हें प्रबन्ध करने तथा कर लगाने के 
सम्बन्ध में बहुत अधिकार हैं | इसमें शीघ्र सुधार होना चाहिए । 
शिक्षा--श्रीनगर और जम्मू में लड़कों एवं लड़कियों के लिए 
कालिज हैं। इन्हीं स्थानों में प्रारम्मिक शिक्षा अनिवाय है। राज्य में 
कुछ संस्थाओं को सरकारी सहायतां भी दी जाती है। सन्‌ १६४१ से 
राज्य के धर्मार्थ विभाग की ओर से हिन्दू मन्दिरों में हिन्ंद्रो और संस्कृत 
की पाठशालाएँ स्थापित करने की व्यवस्था हुई है। अभी शिक्षा- का 
प्रचार. बहुत कम है; केवल छुः फीसदी व्यक्तियों. को शिक्षित होना खेद- 
जनक है | प्रश्न तो यह भी विचारणीय है कि भारतवष्र भर का यह 
सबसे बड़ा राज्य विश्वविद्यालय के लिए अंपनी रुँव॒तनत्र वंयवस्थां 
कब करेगा-। 5 + ३ 
' अन्य बातें--गैर-सरकारो सदस्यों के बहुमत वाली एक जाँच 
समिति'को कई महत्वपूर्ण विषयों की जांच करने का अंधिकांर है। 
अल्पसंख्यक जातिवालों के लिए निम्नलिखित संरक्षणों की व्यवस्था 
है--(१) ग़ोबघ निषेध कानून, हिन्दू उत्तराधिकारी कानून, देवस्थांनों 
के सम्बन्ध में. पहले की सी हालत ( स्टेट्स को? ) बना रहना, (२) 
नौकरियों के लिए. योग्यता का ही मापदण्ड होना, और (३) दोनों 


लिपिय़ों में हिन्दुस्तानी .का राज-भाषा, और शिक्षा का माध्यम 
होना । । 2५ 


ई 


बाइसवाँ अध्याय 


पंज़ाब के राज्य 


पंजाब में छोटे-वड़े सब ३६ देशी राज्य हैं। इनमें से २२ शिमला 
पहाड़ी राज्य कहलाते हैं । पहले इनके ही बारे में लिखा जाता है । 

शिमला पहाड़ी राज्य--ये राज्य प्रायः बहुत छोठे-छोटे हैं । 
इनमें से मुख्य ये हैं--बशहर, भजी, विलासपुर ( कहलूर ), सिरमौर 
( नाहन ) आदि | प्रबन्ध की दृष्टि से भारत-सरकार टेहरोी की भी 
इन्ही राज्यों में गणना करती रही है, परन्तु यह वास्तव में संयुक्तप्रान्त 
में हे। पंजाब के इन राज्यों में कई बातों में न्यूनाधिक समानता है | 
बहुत से राज्यों में अंगरेजी शासनपद्धति की भद्दी और घातक . नकल 
की जाती है । कई राज्यों में केवल दिखावे के लिए. मिन्नन्भिन्न विमागों 
के मंत्रों तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्त हैं। छोटे राज्यों के लिए यह 
निरा मज़ाक है । इसमें बहुत द्रव्य बरबाद होता है, पर उन्हें तो बड़े- . 
बड़े पदों और संस्थाओं द्वारा राज्य का बड़प्पन दिखाने से मतलंब्र है । 
पदों को संख्या या कार्य निर्धारित नहीं है। शांसक जब चाहें, नया पद 
निर्माण कर देते हैं, ओर उस पर अपने किसी क्पापात्र को बैठा देते 
हैं, चाहे उसमें यथेष्ट योग्यता हो या न हो। ये राज्य छोटे-छोटे होते 
हुए. भी दमन में कुछ कम नहीं रहे हैं। अत्याचार करने में विलासपुर 
ओर ठटेहरी के राजाओं ने सब से ज्यादह नाम पाया है। टेहरी में एक 
श्सेम्बली है पर वह अ्रधिकतर जमींदारों, पूं जीपतियों ओर मध्यश्रेणी 
वालों की ही संस्था है । 

पंजाव के दूसरे राज्य--पंजाब के दूसरे राज्यों में मुख्य ये हैं-- 
पटियाला, भींद, नाभा, कप्रथला, मलेरकोटला, बहावलपुर, खैरपुर, 
चम्बरा और सुकेत । इनमें से प्रथम तीन श्रर्थात्‌ पटियाला, झींद और 
नाभा फुलक्रियाँ रियासते' कहलाती हैं। इन तीनों के शासकों का पूर्व 
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फूल नामक सिद्ध-जांट था। इनके वत्त मान शासक सिक्‍्ख पधर्मानुयायी 
है। इनकी शासन-नीति कुछ वर्ष पहले तक बहुत-कुछ एकसी रही है। 
सन्‌ १६३१-३२ के सत्याग्रह आन्दोलन के समय इन राज्यों में नागरिक 
स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगानेवाला 'फुलकियां कानून! बनाया गया था; 
उसका .कुछ श्रनुकरण पंजाब के श्रन्य राज्यों में भी हुआ .ै 
त से राजाओं को दलबन्दी का रो। बुरी तरह लगा हुआ है। 
प्रायः बड़े बड़े ओहदेदार और अहलकार दो पार्टियों में सें किसी एक 
में अवश्य होते हैं| वे प्रत्येक बात को दलपन्दी की दृष्टि से देख़ते हैं.। 
- जनता पर लगान और करों का भार. बहुत अधिक है। इससे 

किसानों तथा जमीदारों को हालत बहुत खराब है | कोई उद्योग-घंधा 
पनपने नहीं पाता, पुराने धन्शे भी नष्ट होते जा रहे-हैं। राज्यों की 
आमदनी का एक बड़ा भाग तो राजाओं की व्यक्तिगत तशथ्रा पारिवारिक 
आवश्यकताओं की पर्ति में ही लग जाता है। जनता की शिक्का, 
स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि-छुधार, श्रोद्योगिक उन्नति श्रादि के लिए बहुत 
कम घन रहता है| 

जनता की नागरिक स्वाधीनता की बात लीजिए। तरहन्तरह के 
' छाडिनेंस या फरमान नागरिक अधिकारों का श्रपहरण करने के लिए 
बने रहते हैं, जिनके कारण सावेजनिक सभाए स्वतन्त्रतापवेक नहीं 
हो सकतीं, भाषण नहीं दिये जा सकते, पत्र-पन्निकाए प्रकाशित नहीं की 
जा सकतीं | जिन नागरिकों में स्वाभिमान होता है, जो बेगार ओदि 
अनुचित माँगों को स्वीकार नहीं करते, उनको किसी न किसी बहाने, - 
. क्रिना वारंट गिरफ्तार और नजरबन्द किया जा सकता है, -तथा बहुत 
कष्ट दिया जा सकता है।. ... 

- | पटियाला 

पटियाला पंजाव के राज्यों में प्रमुख है| इसक़ा क्षेत्रल १६४२ 

वर्गगील, आबादी (१६४१ की गणना के अनुसार) २० लाख, और - 
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आमदनी दो करोड़ सेंतालीस लाख रुपये हैं। पंजाब के राज्यों में इस 
राज्य का ज्षेत्रफल में दूसरा श्रौर आय'में पहला स्थान है । कह; 
पदियाला के शासक ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े सहायक और समथक 
रहे हैं | भूतपूष महाराज भूपेन्द्रतिंद ने पिछले योरोपीय महायुद्ध में 
ब्रिटिश सरकार की खूब सहायता को । सन्‌ ई६१८ में-ये इंगलेड गये 
आर इन्होंने साम्राज्य-थुद्ध-परिषद में भाग लिया | ये कई वष नरेन्द्र- 
मंडल के सभापति रहे तथा इन्होंने लन्द्न के गोलमेज सभा के सन्‌ 
१६३० के श्रधिवेशन में राजाश्रों की ओर'से भाग लिया | इनके विरुद्ध 
जनता ने दुराचार सम्बन्धी कई गम्मीर अभियोगं खुलें श्राम लगाये थे । 
१६३८ में इनका देहान्त हो जाने पर इनके पुत्र महाराज यादेन्द्र सिंह 
जी गसी पर बैठे । 
शासंन-प्रबन्ध ओर सन्त्री--शासन के विचार से राज्य 
' पाँच निजामतों ( जिलों ) में विंभक्त है। प्रत्येक निजामत एक नाजिम 
के अधीन है| नाजिम के नीचे दो तीन नांयब नाजिम होते हैं | शासन 
सम्बन्धी सवोधिकार महाराज्ञ को हँ, उनके काय में सहायता देने फेलिए 
मंत्रियों की एक कौंसिल है। मंत्री महाराज के ही प्रति जिम्मेवर होते हैं 
ओर तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं, जब त्तक महाराज चाहें। 
महाराज मंत्री-सभा ( कोसिल ) के सभापति होते हैं। महाराज की 
ग्रनुपस्थिति में प्रधान मंत्री मंत्रिसमा के अ्रधिपरेशन में सभापति का 
आसन ग्रहण करता है, बसे वह उपसमापति होता है। इजलास खास में 
अकेले महाराज हो <हैं, उन्हें मंत्रियों के निशुय रह करने काअधिकार है। 
राज्य में मंत्री नीचे लिखे हैं;--१--प्रधानसन्त्री ओर णहमन्त्री, 
२--माल मन्त्री, ३--उन्नति और स्वास्थ्य मन्त्री, ४--राजस्व मन्त्री 
५--विदेश और शिक्षा मन्‍्त्री | अधिकांश मन्त्री पटियाला राज्य से 
वांहर के रखे जाते है| मंत्री तथा श्रन्य महत्वपूर्ण पद प्राय: सिक्‍खों के 
लिए सुरक्षित रहते हैं । गम) के 
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व्यवस्थापक सभा का अंभाव--राज्य में कोई व्यवस्थापक सभा 
नहीं है । कानून बनाने का काम इजलास खास के सुपुद हैं। चन्‌ १६३८ 
में स्व० महाराज ने व्यवस्थापक समा सम्बन्धी विधान बनाने के लिए 
एंक कमेटी नियुक्ते की थी, परन्तु वंह केवल राजनीतिक विभाग तथा 
जनता को भ्रम में डालने की कागजी कांयवाही थी] मंहाराज का 
देहान्त हो जाने पर वह समाप्त हो गयी । महायुद्ध बन्द हो बनाने परे 
अक्तूबर १६४५ में सरकारों धूचना ध्रकाशित की गयी कि नो भेम्बरों 
की कमेटी राज्य के वेघानिक सुधारों के विषय में रिपो८ देने के लिए 
नियुक्त की जायगी | कमेंटी के सदस्य ऐसे रखे गंये जो जनता के मांवों 
ओर आंकांक्षाओं से अपरिचित थे और जिनमें जनता का कोई विश्वास 
नहीं था । 
न्याय प्रवन्ध--न्याय विभाग चौफ-जस्टिस के नियंत्रण में है। 
हाईकोट में चौंफ-जस्टित को मिलाकर पाँच जज हैं। चीफ-जस्टिस 
प्रबन्ध सम्बन्धी काम भी करता हैं। एक न्याय-कमेटी नियुक्त 
है, जो अ्रपील की सब॑ से ऊँची अदालत का काम करती है। इस 
कमेटी में कभी-कभी सिंफ एक ही सदस्य होता है। न्यायंकर्ता स्वतंत्र 
नहीं है । अनेक दशाओं में शासन और न्यांयकार्य ऐंक ही. श्रोहदेदार 
के हाथ में होता हैं। वह फेसला आजादी से नहीं दे सकता; उचित 
न्याय होने में बहुत बाघा होती है । 
स्थानीय स्वराज्य--राज्य में कोई म्युनिसिपले कानून नहीं हैं। 
क्रेवल पटियाला शहर में एक सरकारी म्युनिसपेलटी है। इसमें जनता 
के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, सरकारी और नामजद व्यक्ति ही हैं। 
सन्‌ १६३६ में राज्य में पंजाब का १६१३ का छोटा कस्वा-कंमेटी-का नून 
कुछ का<-छोंठ करके जारी किया गया | यह ऐसे कस्त्रों में लगा, जिन 
की आबांदी ५,००० या इससे अधिक थी, यही कानून मठिंडा और 
नारनौल नगरों में लगा, यद्यपि इनमें से प्रत्येक की आबादी २५,००७ 
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के लगभग है। इन कमेटियों में सरकारी - आदमियों का ब्रोलबाला 
रहता है| इनकी कोई स्वतत्र आय नहीं है । चुज्ञी की आमदनी भी 
सरकारों खजाने में चली जाती है | 

हरेक 'ज़ेल? में पंचायते और देहात-सुधार कमेटियोँ हैं, जिन्हें 
१००) रु० तक के दीवानी मामलों का अ्रधिकार है। यह व्यवस्था 
पंचायत-कानून द्वारा लगभग पेंतालीस वर्ष हुए. की गयी थी | यद्यपि 
सन्‌ १६४४ में कुछ परिवरतेवन किये गये हैं, अभी तक वास्‍घ्तविक सुधार 
नहीं हुआ | इनका कार्य छोटी-छोटी वेतन पानेवाले सरकारी कमचा- 
रियों के सुपुदं है, और इनके ह्वारा जनहितकारी कार्य नहीं हो रहा है । . 

शिक्षा और स्वास्थ्य आदि--राज्य में सिर्फ दो कालिज तथा कुछ 
हाई स्कूल और मिडल स्कूल आदि हैं। कन्याओं की शिक्षा के लिए 
अलग संस्थाएँ हैं। कुछ प्राइवेट स्कूलों को राज्य की ओर से सहायता 
मिलती है। राज्य ने खालसा कालिज अमृतसर, हिन्दू विश्वविद्यालय 
काशी, सिक्‍ख कन्या महाविद्यालय फिरोजपुर, तिव्विया कालिज देहली - 
ग्रादि को समय-समय पर अ्रच्छी सहायता दी है। परन्तु स्वयं पटियाला 
राज्य में शिक्षा-प्रचार की बहुत उपेक्षा है। देहातों में नड़कों के स्कूल 
बहुत कम हैं, ओर लड़कियों के लिए तो प्रायः हैं ही नहीं | राज्य में 
कुल मिला कर मुश्किल से चार फी सदी आदमी शिक्षित है। 

सावजनिक स्वास्थ्य की अलग व्यवस्था नहीं है, यह चिकित्सा विभाग 
के साथ मिला हुआ है | सिफ पटियाला शहर तथा जिलों के केन्द्रीय 
स्थानों में अस्पताल ओर शफाखाने हैं उनकी भी दशा अच्छी नहीं । 
देहातों में तो शफाखाने है ही नहीं। जनाना श्रस्पताल राज्य भर में एक 
ही है | करों की अधिकता के कारण राज्य की आमदनी-बढ़ी हुई है.। पर 
जहाँ सिफे महाराजा और उनके परिवार के लिए कुल . मिलाकर 
अठारह-बीस लाख रुपये खचंकर दिये जाते हैं,. बीस लाख जनता, की 
शिक्षा स्वास्थ्यादि के लिए. चौदह-पन्द्रह लाख रु० .ही खर्च होते हैं । 
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बजट पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं है, वह प्रंकाशित ही नहीं होता । 

विशेष वक्तत्य--हाल में ( सन १६४७ ) पटियाला महाराजा ने 
एक श्रन्तःकालीन सरकार के निर्माण कौ घोषणा की है, इसमें चार 
मंत्री होंगे, जिनमें से दो गैर-सरकारी होंगे, [ यह ज़रूरी नहीं कि वे 
निर्वाचित या लोक प्रिय हों ]--मह्ाराज ने श्रपने तत्वावधान में पूर्ण 
उत्तरदायी शासन के आधार पर राज्य फे लिए विधान बनाने का 
निश्चय प्रकट किया है ; यह अप्रेल १६५२ तक पुरा होगा !|! 


' तेइसवाँ अध्याय 
पश्चिमे।त्र भारत के राज्य 


भारत के पश्चिमोत्तर भाग में श्राठ राज्य हैं--पश्चिमोत्तर , सौमा 
प्रान्त में ५, ओर बलोचिस्तान में ३। सीमा प्रान्त के राज्यों में, यद्यपि 
जनधघंख्या और आय दीर की अधिक है, ,क्षेत्रफल में चित्नाल बड़ा है.। 
इसकी सीमा अफगानिस्तान और रूस से मिली होने के कारण .. इसका 
महत्व भी अ्रधिक है| इसका क्षेत्रफल ४००० वर्गमील, जनसंख्या एक 
लाख से अधिक, श्रोर वार्षिक श्राय साढ़े तीन लाख रुपये है । पहाड़ी 
प्रदेश है, हाँ घादियाँ बहुत उपजाऊ हैँ । शासक का पद 'ेहरतरः हैं. 

कतात . 

यह राज्य वलोचिस्तान में ही नहीं, पश्चिमोत्तर भारत,भर में प्रमुख 
है। यह भमारतवष के उन तीन .राज्यों में से हे, जिनका क्षेत्रफल 
६०,००० वर्गमील से ग्रधिक है | (. खराँ सहित ) इसका क्षेत्रफल 
५४,७०० वर्गमील, जनसंख्या सवा तीन लाख ओर वार्षिक आंय सवा 
सोलद्द लाख रुपए है | 


अत्षेत्रफल की दृष्टि से मारतवर्ष मैं सबसे बढ़ा राज्य कश्मीर, और. उससे 
छोटा हैदराबाद है। तीसरा नम्बर कलात का ही है । 


श्ष्प देशी राज्य शासन 


शासन-अबन्ध --राजवंश सुन्नौ मुसलमान हैं, ओर शासक का पद 
खान! है। कलात कई कबीलों ( उपजातियों ) का समूह है, उनके 
सरदार कलात के खान को प्रधान मानते हैं। खान की अ्रधीनता में 
राजप्रबंध वजीर-आजम ( प्रधान मंत्री ) द्वारा होता है, किन्हें 
वजीरों (मंत्रियों ) से सहायता मिलती है। मंत्रियों को माल, 
सावंजनिक निर्माण-कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, तथा 
न्याय विभाग सुपुर्द हैं। इन पदाधिकारियों के अ्रतिरिक्त, खान की एक 
स्टेट कौंसिल है, इस में मुख्य-घुझिय सरदार होते हैं। सब महत्व के 
विषयों पर इस कोंसिल की सल्लाह ली ज्ञाती है। दौवानी ओर फौज- 
दारी. मामलों का फेसला “ज़िर्गा? प्रथा के अनुसार होता है, जिसका 
आधार रिवाजी कानून है। अपील वजीर-आजम के यहाँ या स्टेट« 
ऑसिल में होते हैं, और दया के लिए प्रार्थनापन्र खान की सेवा में भेजा 
जाता है। राज्य के चार भाग मुख्य हँ--सरवान ( उच्च प्रदेश) 
भालावान ( निचला प्रदेश ») कछी ओर मकरान | प्रत्येक भाग एक 
वजीर या- नायब वजीर के अ्रधीन है। जहाँ जमीन सैनिक सेवा की 
शर्ते पर; बिना मालगुलारी, दी हुई है, वहाँ सरदार अपने-अपने कबीले 
के उचित प्रशन्ध के लिए खान के प्रति उत्तरदायी होते ह। माञ्गुजारी 
देनेवाले क्षेत्र नियाबत! कहलाते हैं, इनमें प्रवन्ध के लिए. जो अधिकारी 
रहते हैं, उन्हें मस्तोफी कहा जाता है। 

मकरान में बहुत सा समुद्र-तट है, श्रोर राज्य पसनी और जीवानी 
के बन्दरगाहों पर अपना आयात-निर्यात-कर वयूल करता है| राजधानी 
कलात नगर है, परन्तु साल में लगमग चार महीना खान घादर ( कछी 
प्रान्त ) में रहता है । 


चौबीसवाँ अध्याय 
काठियावाड़ और गुजरात के राज्य 


[भावनगर और बड़ौदा] 
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काठियावाड के राज्य--काठियावाड़ प्रदेश में छोटेन्बड़े कुल 
मिला कर १८५ राज्य हैं । राज्यों की संख्या इस प्रदेश में सबसे अधिक 
है | यह संख्या कुल देशी राज्योंकी आधी के लगभग है। इनके 
आकार तथा शासन में बहुत विभिन्नता है | कुछ बहुत बड़े हैं तो अधि- 
कांश राज्य अत्यन्त छोटे हैं। एक ओर कच्छु का राज्य है, जिछका 
ज्षेत्रफल ८२५० वर्गमील, ओर जनएंख्या सवा पाँच लाख है, दूसरी 
ओर विजानोनेस राज्य का क्षेत्रफल एक-तिहाई वर्गमील से भी कम है, ' 
सन्‌ १६३१ की मनुष्यगणना के श्रनुसार यहाँ केवल २०६ आदमी रहते 
ये ।& इसी प्रकार जहाँ भावनगर की वार्षिक आय सवा करोड़ रुपये 
हैं, विजानोनेस की केनल पांच सौ दपये ही है | यही न्ीं, कुछ रिया- 
सर्ते एक-एक वर्गमील क्षेत्रफल की होते हुए भी दो-दो तीत-तीज़- हिस्से- 
दारों में विभक्त हैं! पुरानी भारत:सरकार की नीति के कारण काठी 
राज्यों को अपने बंदरगाहों की उन्नति करने में बहुत बाघाएं रहीं, तो; भी 
धीरे-बीरे उनकी उन्नति हुई है। 932६ 

काठियाव्राड़ की प्रमुख रियासतें भावनगर, गोंडल,  नवानगर; और 
जूनागढ़ है| इनमें से गोंडल की विशेषता यह है कि पिछले वर्षो” में 
यहां जनता बहुत से करों से मुक्त कर दी गयी है, अब लोगों पर प्रायः 
कोई कर नहीं लगता । परन्तु यह होते हुए इस प्रदेश की दूसरी 

+ इस राज्य कौ सन्‌ १९४१ की जनसंख्या के अंक महीँ मिल सके । 
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रियाततों की तरह यहां एकतंत्री शासन है, वह राज्य के व्यक्तित्व पर 
निभर है, जनता -के प्रति उत्तरदाई नहीं । 

आगे भावनगरं की शासनपद्धति दी जाती है। 

भावनगर 

यह राज्य काठियावाड़ प्रायद्वीप में खम्भात की खाड़ी पर है । 
इसका ज्षेत्रफल २६६१ वर्गमील, जनसंख्या ५ लाख से अधिक और 
वार्षिक आय लगमग दो करोड़ रुपये हैं | इस राज्य की प्रधानता इसके 
बन्दरगाहों के कारण है। उनके द्वारा कईं करोड़ रपये का माल देश में 
श्राता है । राजधानी भावनगर नाम का ही नगर है। यहाँ के शासक 
गोहल राजपूत है। 

शासन ओर व्यवस्था--मदाराजा साहब दौवान की सहायता से 
शासन करते हैं | यहां भावनगर प्रज-परिषद सन्‌ १६२३ से संगठित 
है, और 'उत्तरदाई शासन के लिए. आन्दोलन करती रही है, तथापि 
राज्य में शासन-सुधारों को गति बहुत धीमी रही है। सन्‌ श्६४२ में : 
कुछ विभाग एक मंत्री को सॉपना स्व्रीकार किया गया। व्यवस्थापक 
सभा में ५५ सदस्य होते हैं--३२३ निर्वाचित और २५ नामजद | यह 
कितना अ्रसंतोषजनक है, यह स्पष्ट ही है | 

न्याय प्रवन्ध--फीजदारी के मामलों का फैसला करने के लिए 
मजिस्ट्रेटों की अदालतें, सेशन कोट; ओर अपील सुनने वाली अ्रदालतें 
हैं। हसी प्रकार दीवानी की प्रारम्भिक (आरिजिनल) अधिकार वाली 
तथा अपील सुनने वाली संस्थाएँ हैं। 

. स्युनिसपेलटियाँ--म्युनिसपेलटियों में केवल भावनगर शहर की 
म्युनिंसिपेलटी का प्रवन्ध अ्रधिकांश में जनता को सौंपा गया है । 
अन्य म्थुनिसपेलटियाँ प्रायः सरकारी संस्थाएँ हैं, और . राज्य के खर्च 
से चलती हैं । 


शिक्ता--शिक्षा-प्रचार की ओर गत वर्षो में- अच्छा ध्यान दिया 
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गया है.। राज्य में एक कालिज्न तथा कुछ हाई स्कूलों के अतिरिक्त 
कितनी ही सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता-प्रास शिक्षा संस्थाएँ 
हैं | राज्य के जो विद्यार्थो राज्य से बाहर शिक्षा पाते हैं, उन्हें सहायता 
दी जाती हैं। लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग स्कूल हैं। हरिजन 
विद्याथियों को शिक्षा-प्राप्ति की बहुत सी सुविधाएँ हैं । 

: इस राज्य के. 'स्टेट बंक? में काफी रपया जमा है। भावनगर तथा 
ग्रन्य देशी राज्यों की जनता के अतिरिक्त, प्रान्तों की, एवं. भारत- 
वर्ष से बाहर (जंजीवबार, ब्रिटिश पूर्वी अ्रफ्रीका, ओर स्टेट सेटलमेंट) की 
भी जमा इसमें रहती है । 


किसानों की ऋण-मुक्ति--इस राज्य के दीवान संर प्रभाशंकर 
पट्टनी ने मालूम किया कि राज्य भर के किसानों पर ८६ लाख रुपया 
ऋण है। उन्होंने महाजनों को एकमुश्त तीस लाख रुपये राज्य 
से देकर किसानों को ऋण-मुक्त करा दिया और यह रुपया किसानों से 
किश्तों में बसूल कर लिया | स्मरण रहे कि किसान अपने क्रूण पर पहले 
लोखों रुपये केवल यूद में ही दिया करते थे, अब उन्हें इससे. .-छुट्टी 
मिल गयी | इसके अतिरिक्त, राज्य की ओर से कृषि-बेंकों और सहकारी 
साख-समितियों की भी यथेष्ट व्यवध्या की गयी | इससे उनकी आर्थिक 
दशा में बहुत खुधार हुआ और खेती अच्छी तरह होने लंगी.। राज्य 
ने यह भी व्यवस्था कर दी कि मालगुनारी वयुल करने: क्री निर्धारित 
तारीख के सम्बन्ध "में ज्रों नियम है, उसका छठोरतां से पालन न किया 
जाये; वरन्‌ उसमें ऐसी ढील रहे जिससे किसानों को सुविधा रहे | . 

खेद है कि जिस राज्य ने जनता की उन्नति के लिए ऐसे कारय किया, 
धह भी शासन-सुधारों में सम्नुचित प्रगति का पंरिचय नहीं दे रहा है | 


[२] 


गुजरात. के राज्य--गुजरात में ८२ राज्य हैं; क्षेत्रफल जनसंख्या 
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और आय की दृष्टि से इनमें से वारह ही कुछ महत्व के हैं--बड़ोदा, 
बालसिनोर, बाँसड़ा, बरिया, केम्बे, छोटा उदयपुर, घरमपुर, जोहर, 
लूनाबाड़ा, राजपीपला, सचिन और सन्त; इनमें बड़ौदा प्रमुख है । शेष 
सत्तर राज्य बहुत छोटे-छोटे हैं, यहाँ तक कि कितने ही राज्य ऐसे हैं, 
जिनमें से एक-एक का क्षेत्रकल एक वर्गमील औंर जनसंख्या सो से भी 
कम है। इन राज्यों की स्थिति और समस्याएँ काठियावाड़ के राज्यों 
की ही तरह है | 
बेड़ोदा 

इस राज्य का क्षेत्रफल आठ हजार वर्गगील, और जनसंख्या २५ 
लाख से अधिक है । इस राज्य- के पाँच भाग हैं, उनके बीच में प्रान्तों 
तथा. अन्य देशी राज्यों के कुछ भाग आ गये हैं। बड़ोदा उन 
बहुत: थोड़े से राज्यों में है; जहाँ ग्रोद्योगिक और व्यावतायिक उन्नति 
का यथेष्ठ क्षेत्र हो। यहाँ वार्षिक श्राय लगभग साढ़े चार करोड़ 
रुपये है | 

शासन--तन्‌ १६४० की घोषणा के अनुसार राज्य की प्रबन्ध- 
कारिणी सभा में दीवान के अतिरिक्त तीन अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें 
से एक घारा समा (व्यवस्यापक्र समा) केः निर्वाचित सदस्यों में से चुना 
हुआ होता है | गैर-सरकारी सदस्य अपने पद पर धारा सभा के जीवन- 
काल थधर्थात्‌: तीन राल तक रहदता- है | शासन-दार्य भिन्न-भिन्न भागों 
में. विमक्त है, ओर उन्रु पर नियमानुसार विविध श्रषिकारी 
नियत रहते हैं । ह 

व्यवस्थापक सभा--बड़ौदा राज्य में घारा समा ( लेनिस्लेटिव 
कोंसिल ) की स्थापना सन्‌ १६०८ ई० में की गयी थी। उस समय 
इसमें २७ सदध्य थे, जो सबके सब नामजद होते थे। सब सदस्यों 
का नामजद किया जाना बहुत चिन्तनीय रहा | अन्त में महाराज 
प्रंतापसिंद्द जी ने घारा सभा के सुधार पर विंचार करने के लिए. एक 


काठियावाड़ ओर गुजरात के राज्य (१४३. 


कमेटी नियुक्त की | पश्चात्‌ सन्‌ १६४० में नया विधान .बनाया गया 
उसके अनुसार घारा सभा में सभापति ( दीवान ) सहित ६० सदस्य 
होते हैं--३७ निर्वाचित और २३ नामजद.। नामजद सदस्यों में से € 
सरकारी ओर १४ गैर-सरकारी द्वोते हैं । निर्वाचक संध संयुक्त हैं । 

धारा सभा का सभापति दीवान होता है। उपसभापति (डिप्टी 
प्रेतीडेन्ट) घारा सभा द्वारा निर्वाचित होता है | सभा के गैर-सरक़ारी 
सदस्यों में से दो व्यक्ति महाराजा साहब्र द्वाग पालिमेन्दरी सेक्रेटरी 
नियुक्त किये जाते हैं । 

महाराजा साहब का राजपरिवार, सेना, रियासती ऋण, तथा अन्य 
राज्यों से की हुई संधियों का विषय व्यवस्थापक समा के क्षेत्र से बाहर 
हैं । इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि धारा सभा में 
उन श्रन्य विषयों पर भी विचार न होगा, जो समय-समय पर महाराजा 
साहब निश्चय करें। यह नियम बहुत व्यापक है, और इससे धारा 
सभा के अधिकारों पर भारी श्राघात होता. है । बड़ौदा जैसे उन्नत राज्य 
में इसका होना बहुत खठकता है। 

न्‍्याय--राज्य की न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च संस्था हाईकोर्ट ( बरिष्ट 
न्यायालय) है । इसके फेसलों की अपोल कभी-कभी महाराज साहब के 
पास की जाती है, जो 'हजूर न्‍्याय-समा” के परामश से फेसला करते 
हैं | हाईकोट में तीन जज हैं | राज्य में जिलों की अदालतें,तथा अ्रधीन 
अंदालतें हैं | न्‍्याय-कार्य शासन से पृथक है। 

प्रान्तीय शासन--शांसन-प्रबन्ध के लिए राज्य पाँच “प्रान्तों? 

विभक्त है । इन प्रान्तों को हमारी दृष्टि से ज्ञिले ही कहना ठीक होगा | 

: अस्त, प्रत्येक/ प्रान्तः के अन्तर्गत कुछ महाल और पेट-महाल 'हैं । 
ग्रामों में पंचायतों का यथेष्ट स्भठन है | ह 

शिक्षा आदि--शिक्षा और समाज-सुधार में यह राज्य ब्रिटिश 
भारत से भी आगे रहता आया है। प्रारम्मिक शिक्षा अनिवाय और 


२ ७0 
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निश्शुल्क करने का श्रीगणेश सर्वप्रथम यहाँ सन्‌ श्य६३ ६० में परी- 
क्ञा्थ एक जिले में किया गया था। पीछे सन्‌ १६०६ ई० में इसे 
व्यापक किया गया । बड़ौदा अ्रपने पुस्तकालय एवं व्यायामशाला के 
लिए सवत्र प्रसिद्ध है । इस राज्य में २३ प्रतिशत व्यक्ति पढ़े-लिखे हैं । 
बालिग व्यक्तियों की निरक्षरता निवारण करने का भी प्रयत्न किया ना 
रहा है। समाज-सुधार के कई कानून--बाल-विवाह निषेष कानून, 
जातीय अत्याचार निवारण कानून, आदि बनाये गये हैं। खेती की 
उन्नति के लिए गाँवों में खूब प्रचार किया जाता है | | 

इससे यह स्पष्ट है कि बड़ोदा एक उन्नत और प्रगतिशील राज्य 
है। परन्तु खेद है कि इस राज्य में भी प्रजा की आधिक और 
नागरिक स्थिति अच्छी नहीं रही है । 


अििनननन कट कलनततगगण 


पच्चीसवाँ अध्याय 
राजपूताने के राज्य 


[ बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर और शाहपुर ] 


राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने भीलों, मीणों, योधेयों और 
जाटों के गणतन्त्रों को वेशक अपनी तलवार के जोर से निर्दयता- 
पूर्वक खत्म कर दिजा। पर उनके खुद का वथामिमान मी. मुगल 
वादशाहों, मराठा सेनापतियों और अंगरेज वनियों के आये न टिक 
सका । ->विजयसिंह  'पथिक! 

साधारण परिचय--राजपूताने में इस समय छोटे-बड़े तेईस 
राज्य हैं--उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बूं दो, कोटा, अलवर, 
भरतपुर, घोलपुर, डूंगरपुर, फालावाड़, करौली, बाँसवाड़ा, किशनगढ़, 
पालनपुर, परतावगढ़, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, बांसवाड़ा, जैसलमेर, 
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कुशलगढ़ ओर लावा । पहले यहाँ केवल तीन ही राज्य थे--(१) 
मेवाड़, (२) मारवाड़ और (३) आ्रामेर ( जयपुर )। समस्त राजपूताना 
श्नके ही अधीन था | इस समय जो २३ राज्य हैं, वे बातों इन्हीं 
राज्यों के तत्कालीन राजाओं के वंशर्जों के स्थापित किये हुए हैं, 
या वे उनकी जागीरें थीं, जो पीछे स्वतन्त्र हो गर्यी। राजपूताने के 
वर्तमान राज्यों में से दो ( भरतपुर और घौलपुर ) में राजवंश जाट हैं, 
दो ( ठोंक ओर पालनपुर ) में मुसलमान हैं, श्रौर शेष १६ में राजपूत 
हैं | लम्बार-चौड़ाई की दृष्टि से यहाँ सबसे बड़ा राज्य मारवाड़ है, 
और जनसंख्या की हांष्ट से जयपुर | लावा दोनों दृष्दियों से सबसे 
छोटा है। 

शिक्षा आदि-शिक्षा के विचार से राजपूताना बहुत पिछुड़ा 
हुआ है। यहाँ के जिस भालावाड़ राज्य में सबते अधिक्र शिक्षित 
व्यक्ति है, वहाँ भी उनकी संख्या कुल आबादी की सिर्फ आठ फी सदी 
है | कई वर्षों' की चर्चा के बाद जनवरी १६४७ में, जयपुर में राज- 
पृताना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई | भारतवर्ष में यही ऐसा विश्व- 
विद्यालय है, जो कई रियासतों के सगठन का परिणाम है। इस वर्ष 
उदयपुर में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है । 

राजपताने के राज्यों में माषा, रहन-सहन, संस्कृति, इतिहास 
आदि की दृष्टि से बहुत-कुछ एकता है। यदि राजा लोग,संगठित होकर 
जनता की उन्नति में लग तो शिक्षा, स्वास्थ्य, श्राजीविका, न्याय-प्राप्ति, 
आदि की विविध सुविधाएँ सहज हो सकती हैं । 

जागीरी प्रथा--राजपुताना में जागीरी प्रया बहुत है, यहाँ तक 
कि जोधपुर राज्य के श्रस्ती फी सदी हिस्से में जागीरदारी है। जागीर- 
दारों के अधिकार मिन्न-मिन्न राज्यों में तरह तरह के हैं । मिसा* के तौर. 
पर जोधपुर राज्य में ठिकानों के दो भेद हैं--अ्रख्तयारी ओर बेश्ररू्तयारी। 
बेश्रख्तयारी ठिकानों को न्याय और शासन सम्बन्धी अधिकार नहीं हे। 
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इनमें अदालतें ओर पुलिस आदि राज्य की ही होती है। श्रख्तयारी 
ठिकानों की अ्रपनी पुलिस तथा अ्रदालतें होती हैं। अदालतें तीन 
श्रेणियों की रहती हैं | प्रथम श्रंणी की जागीरी श्रदालत ६ मास तक 
की सजा के योग्य फौजदारी मामले सुन सकती है, ४०० ० 
तक जुर्माना कर सकती है तथा एक हजार रु० तक की दीवानी डिगरी 
जारी कर सकती है । उत्तराधिकारी आ्रादि के अन्य दौवानी मामलों में 
इन्हें सबजजी के अधिकार होते हैं | दूसरी और तीसरी श्रेणियों की 
अदालतों के अधिकार क्रमशः कम हैं । 

जागीरदारों के इन श्रधिकारों के कारण, जनता पर बहुत कुशासन 
होता है, और उससे बहुत से गैर कानूनी कर, लाग, तथा वेगार श्रादि 
ली जाती है | राजपूताने में शिक्षा का प्रचार कम होने, तथा उद्योग- 
घंधों आदि की उन्नति न होने का एक प्रधान कारण जागीरदारी प्रथा 
भी है| इस प्रथा के कारण राजाओं की जागीरी इलाकों से आमदनी 
कम होती है, ओर जागीरदार स्वयं शअ्रपने क्षेत्र में कोई उन्नति का कार्य 
करना नहीं चाहते | यही नहीं, वे नागरिकों के साधारण अधिकारों का 
अपहरण करते हैं, ओर उन्हें तरह-तरह के कष्ट देते हैं। राजा लोग 
कुछ तो वैसे ही सुधारक मनोदृत्ति के नहीं हैं, और प्रायः जागीरदारों 
का पक्ष लेते हैं; फिर उनमें इतना साइस नहीं है कि वे जागीरदारों को 
शक्ति का विरोध करके इन क्षेत्रों में कुछु उन्नतिमूलक काये करे | 
परिस्थिति यहाँ तक चिन्तनीय है कि गुलामी की प्रथा, कानून हारा 
बन्द की जाने पर भी व्यवह्ार में प्रचलित है। जागीरी इलाकों 
में कई जातियों की लड़कियाँ दहेज में घन की तरहं दे दी 
जाती हैं, और इसके विरुद्ध कोई कारयवाही नहीं की 
जाती ! ह 

अ्रव नमूने के तौर से राजपूताने के कुछ अलग-अलग राज्यो की 
शासनपद्धति दी जाती है । 
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बीकानेर 

इस राज्य का क्षेत्रफल २३,३१७ वगेमोल है। विस्तार को दृष्टि 
से इसका भारतवर्ष के सब राज्यों में सातवाँ और राजपूताने में दूसरा 
नम्बर है। जनसंख्या (१६४१ की गणना के अनुसार) १२,६२,६३८ 
और वर्षिक आय तीन करोड़ र० से अधिक है । 

महाराजा श्री० गंगासिंद (१८८७-१६४३) ने बिटिश सरकार की 
खैरख्वाही, प्रभावशाली भाषणों और जनता के दमन में बड़ा नाम 
पाया | आप नरेन्द्र मंडल के प्रथम चांसलर थे | सन्‌ १६४३ में आपके 
पुत्र श्री सादू लसिंह जी गद्दी पर बैठे | ु 

शासन-प्रवन्ध--महाराज के मंत्री निम्नलिखित हैं:--(१) प्रधान 
मंत्री (२) रेवन्यू (माल) मंत्री (३) होम (णह) मंत्री (४) आर्मी (सेना) 
मंत्री (५) पी० डब्ल्यू० (छावंजनिक निर्माण) मंत्री (६) कालोनाइजेशन 
(उपनिवेश) मंत्री | अ्रन्तिम मंत्री का सदर मुकाम गंगानगर है। दुसरे 
बीकानेर में रहते हैं, ये बहुत कम शिक्षित हैं, प्रायः सब राजपूत, और 
महाराजा के रिश्तेदारों या सरदारों में से होते हैं। मंत्रियों को महाराजा 
अपनी इच्छानुर नियुक्त तथा बरखास्त करते हैं। ये व्यवस्थापक सभा 
के प्रति उत्तरदाई नहों हैं, उसका इन पर कोई नियंत्रण नहीं हैं। 
प्रत्येक मंत्री को अपनेन्द्रपने विभाग में किसी कमचारी को रखने 
निकालने, उस पर जुर्माना करने या उसे मुत्रचतल करने (कुछ समय 
के लिए काम से हटाने) का अधिकार है। परन्तु वास्‍्तव में सारे अधि- 
कार प्रधान मंत्री की सल्लाह पर निर्भर हैं, जो प्रायः स्वयं महाराज का 
कुठम्बी, ओर करंसिल में अत्यन्त प्रभावशाली होता है । क्र... 

व्यवस्थापक सभा--यहाँ व्यवस्थापक सभा ( “असेम्बली? ) की 
स्थापना सन्‌ १६१३ में हुई थी । परन्तु मुद्त तक इसका संगठन पुराने 

वीका नेर के गैर-राजपूततों को प्रायः इस पद पर.काम करने का अवसर नहीं. 
दिया जाता | 
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ढेँग का ही रहा--नामजद सदस्यों की अधिकता रही और निर्बाचन 
अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ म्थुनिसपेलटदियों, जिला बोर्डों, जमीदार बो्ों' द्वारा 
या मुट्ठी भर सरदारों द्वारा होता रहा। सन्‌ १६७५ से इसके ५४१ 
सदस्यों में से २६ निर्वाचित होते हैं। सभा को सावंजनिक मदों पर 
बहस करने, तथा कठोती का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है। 
परन्तु २६ निर्वाचित सदस्यों में से तीन स्थान जागीरदारों के लिए, है 
और निर्वाचन प्रणाली बहुत दूषित है। इस प्रकार सभा सार्वजनिक 
भावनाएँ यथेष्ट रूप में प्रकट नहीं करती श्रोर उसके सदस्यों में से तीन 
का सरकारी विभागों में श्रंडर-सेक्रेटरी होना भी विशेष उपयोगी नहीं 
- होता | 

सभा के अधिवेशनों में सभापति का पद प्रधान मंत्री ग्रहण करता 
है। सभा के अधिकतर मेम्बर अयोग्य और जो-हजूर होते हैं। निदान, 
इसे व्यवस्थापक सभा? कहना अशुद्ध हे। इसके अनेक प्रस्ताव तो 
शोक, बधाई या, राजभक्ति के ही होते हैं | इसमें प्रश्नों का संतोषजनक 
उत्तर नहीं मिलता, ओर इसकी कार्यवाही भी महीनों बाद छुपती है। 

व्यवस्थापक सभा का आयन-व्यय-अ्नुमान पत्र ( बजट ) पर कुछ 
नियन्त्रण नहीं है । बजट प्रतिवर्ष बनता ज़रूर है। पर यह आवश्यक 
नहीं कि वह समय पर ही बने । उस पर बहस हो सकती है, परन्तु प्रायः 
मेम्बरों को उसकी आलोचना करने का साहस नहीं होता | बजट पर 
मत तो लिये ही नहीं जाते । और, यदि कोई मेम्बर उसके विषय में 
कोई सुझाव उपस्थित भी करे तो उसके सम्बन्ध में श्रन्तिम-निर्ण य 
का अधिकार तो प्रधान मंत्रो अथवा महाराज साइच्र को ही होता है | 
महाराजा साहव कितना ही खर्च कर डालें, उन पर कोई नियन्त्रण नहीं 
है। उन्हें लाखों रपये की निजी आ्रामदनी होती है, वह वजट में दिखायी 
, ही नहीं जाती । 
न्‍्याय--न्याय-पद्धति के लिए राज्य में प्रायः ब्रिटिश भारत की 


राजपूताने के राज्य श्प६ 
भद्दी नकल की जाती है| सब से उच उंस्था यहाँ जुड़ीशल कमेटी हे । 
इसमें हाईकोट के फैसलों की श्रपील सुनी जाती है। इस कमेटी में 
सात सदस्य हैं, जिनमें से कानून का शान सिफ तीन-चार को ही होता 
है| फिर, इसमें प्रबन्ध विमाग के अधिकारियों की खासी संख्या रहती 
है | इस दशा में राज्य के न्याय विभाग के स्वतन्त्र और निष्पक्ष होने 
का दावा सर्वया निस्सार है | जुड़ीशल कमेटी के अधीन हाईकोट है, 
उसके नीचे जिले की श्रदालते' सेशन कोट और मुन्सिफी श्रादि है। 
यहाँ के न्याय करनेवालों पर प्रधान मंत्री ओर महाराज का प्रभाव 
नियमानुसार पड़ सकता है। साधारण मामलों में न्याय जल्दी या देर - 
में होना सिफारिश, रिश्वत, या हाकिम की दिलचस्पी आदि पर 
निर्भर है । ःल्‍ 
स्थानीय रवराज्य--सन्‌ १६३७ से राजधानी ( बीकानेर नगर ) 
की म्युनिसपेलणी को छोड़कर और सब म्युनिसपेलटियों को समापति 
चुनने का अधिकार है। पर अब तक उनके भी सभापति तहसीलदार 
या नाजिम ही रहे हैं। मई १६४७ से यह घोषित किया गयां है कि 
भावी चुनाव के बाद राजघानी की म्युनिसपेलटी का मी अपना 
समापति निर्वाचित करने का अधिकार होगा। राजघानी में एक 
कारपोरेशन? बनाने का विचार है, जिसमें सरकारी नोकर नामज़द नहीं 
होंगे, ओर न वे चुनाव में खड़े हो सकेंगे | अन्य म्युनिसपेलटियों में 
भी अरब तहसीलदार या नाजिम समापति नहीं होंगे । म्युनिसपल बोर्डो' 
को कुछ कर लगाने का अधिकार है, पर वे सरकारी मदद से काम 
लाते हैं; इससे वे सीधे सरकार के” नियंत्रण में रहते है। बीकानेर 
राज्य में जिला-बोड बहुंत ही कम है | 
शिक्षा, स्वास्थ्य आदि--हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, आदि के बड़े 
सहायक द्वोने के कारण स्व० महाराज शिक्षा-प्रेम के लिए दूर-दूर प्रसिद्ध 
थे परन्तु बीकानेर राज्य में शिक्षा का प्रचार बहुत कम किया ग्रया | 


१६० देशी राज्य शासन. ; 


राज्य की संस्थाश्रों से, विशेष लाम राजपू्तों का .चाह्ाय जाता है। यह 
तो राज्य में शिक्षा-प्रचार के कई एक प्राइवेट. उद्योग चल रहे हैं, 
अन्यथा, यदि-जनता केवल राज्य के भरोसे रहती तो बहुत ही 
अंधकार होता। राज्य की आय का सतिफ अट्टाईतवां हिस्सा शिक्षा पर: 
खर्च होता है । राष्ट्रीय भावनाश्रों से दूर रखने लिए विद्यायियों पर कड़ी. 
निगाइ रखी जाती है | 

ज्य में स्वाध्य्य, सफाई, सड़कों और पीने के पानी. का प्रबन्ध, 
राजधानी को छोड़ बाहर बहुत ही .कम है। उद्योग धन्धों की उन्नति 
ने होने से: सर्वताधारए की आजीविका का मुख्य साधन खेती है । 
किसानों पर नाना प्रकार की लागे तथा अन्य कर लगे हुए हैं। इसके 
फल-ध्वरूप हजारों बीकानेरी किसान भूखे व फटे चौथड़ों में, काम कौ. 
तलाश में हिसार या इधर उधर मारे-मारे फिरते हैं ।.श्रौर ये किसान वे 
जाट हैं, जिनकी सहायता से बीकानेर राज्य कायम हुआ था, और 
जिनकी उस सेवा के उपहार में श्राज तक मो जब कोई महाराजा गद्दी 
पर बैठता है तो उसके मस्तक में पाँव .के अंगूठे से जाठ जाति के 
प्रतिनिधि है राजतिलक किया करते हैं |? राजपूत प्रायः करों से मुक्त 
रहते हैं | 

इस राज्य का लोक हितकारी काय विशेषतया गंग नहर निकालना 
है ।$ वास्तव में इस नहर की योजना पंज्ञात्र सरकार ने की थी; सर- 
कार की इच्छानुतार ही बीकानेर महाराज श्री० गंगारसिंह जी ने: इसमें 
भाग लिया था | इन्होंने जमीन वेचकर खूब घन प्राप्त किया और यश 
भी | इस इलाके की जनता को, लगान, श्राव॒पाशी, अधिकारियों की 
हुव्यंहार आदि की बहुत शिकायते रही हैं । की 

. यह नहर सन्‌ १९२७ में सतलज नदी से निकाली गयी। यह लगमग ८५ 


मील लम्बी है। इनमें करीव तीन करोड़ रुपए लगे हैं । इसके पानी से कोई छः लाख 
एकड़ ज़मीन में खेती की जाती है । 


राजपूताने-के राज्य श्द्ष्श 


सारहीन घोषणाएँ--महाराजा सादू ल्िंह जी अपने स्व० पिता 
'की 'तरहं भाषण देने ओर घोषणाएँ करने में बहुत कुशल हैं। जनवरी 
१६४६ में आपने नरेन्द्रमंडल की. शासन-छुधार सम्बन्धी : घोषणा - का 
&दय से? समर्थन किया था, जिसंमें “यह माना गया है पके हर व्यक्ति 
को आजादी के साथ अपनी राय जाहिर करने का हक होगा-। ओर; 
इन्हीं महांराज ने उसके दो माह वाद राज्य में एक प्रेस एक्ट जारी 
किया, जिसमें समांचारपत्रों पर तरह-तरह के प्रतिंबन्ध लगा 
दिये गये | कथनी ओर करनी में कितना अन्तर है ! 

जागीरदारों का अत्याचार--बी कानेर का <दोसतिहाई भाग पद्ठा, 
जागीर या ठिकानों का है। जाग़ीरदारों को कानून से तो दीवानी या 
फोजदारी अधिकार नदीं है, तथापि अदालतों+में, उत्तका काफी प्रभाव 
है । जनता के साथ उनका व्यवहार अमानुषिक है | मिसाल “के तौर पर 
एक जागीरदार ने एक स्त्री:का नाक कॉट्डाला'था ५ वह >अदालत से 
छूट गया था; पीछे विशेष कारण से उसे सजा हो गयी । दूसरे जागीरदार 
ने खुथार (बढ़ई) औरतों को -तथा उनके मवेशियों को मालगुजारी वसूल 
न होने के कारण अपने गढ़ में बन्द कर लिया, आ्यौर यह भी उस-समय 
जब कि अनावृष्टि के कारण फसल नहीं हुई थी । 

उत्तरदाई शासन-योजना कीं.दुग ति --अगस्त १६:४६ में सद्दाराज 
ने'एक विश्वेष्ति 'निकाली कि चार साल के अछें में वीकानेर में पूर 
उत्तरदाई सरकार ध्यापित- कर दो जायगो । इस काय ,केः:लिए दो 
संमितियाँ (विधान समिति और मताधिकार निर्वाचनन्षेत्र समिति) 
कायम की. गयीं। महाराज के.द्वारा उत्तरदाई शासन के लिए चार 
साल के समय की मियाद डाले जाने से उसका महत्व बहुत कुछ नष्ट 
हो गया | फिर, बीकानेर सरकार ने. उपयुक्त समितियों के.लिए श्र० 
भा देशी राज्य लोक परिषद से सम्बद्ध, जनता की एकमात्र रोजनी- 
तिक संस्था बीकानेर राज्य-प्रजा परिषद को राज्य का प्रतिनिधित्व -करने 

२१ 


श्ध्र देशी राज्य शासन 


वाली न. मान कर प्रजा-सेवक-संघ के नाम की वनावटी संस्था को ' मान 
दिया;। खबर है कि भावी विधान के अनुसार राज्य में दो सभाएँ 
होंगी | जागीरदारों के लिए दोनों सभाश्रों में काफी स्थान रहेंगे । नीचे 
की सभा में दस सद॒स्य' महाराजा द्वारा नामज़द किये जायंगे। चार 
मंत्री अन्तकालीन तीन साल के लिए चुने हुए मेम्बरों में से होंगे, पर 
उन्हें बहुत कम महत्व के ही कार्य सोंपे जायंगे। और, पूर्ण शासन- 
सत्ता एवं प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित न रह कर मद्दाराजा में रहेगी | 
हमें ऐसी योजना बनानेवालों की बुद्धि पर तरस आता है; वे १६४७ 
में रहते हैं, या १८४७ में ! 
मत जोधपुर 

साधारण परिचय--जोधपुर ( या मारवाड़ ) राजपूताना में सब 
से बड़ा देशी राज्य है। इसका ज्षेत्रफत्त २६,०२१ वर्ग मील, जनसंख्या 
( सन्‌! १६४१ ) २५, ५५, ६०४ और सालाना आमदनो ढाई करोड़ 
रुपये है | इस राज्य में केवल ७,०२१ वर्गमील ही खालसा ' ज़मीन है, 
शेष- २६,००० वर्गमील जागीरदारों के . अधीन है, इसी प्रकार ६०२ 
गाँव खालसा है और ३,४४४ गाँव जागीरी हैं | यहाँ के शासक राठौर 
राजपूत हैं । 

शासन--शासन-कार्य स्टेट कोंसिल द्वारा होता है। इसमें महा 
राजा साहब के अतिरिक्त कुछ मंत्री होते हैं, जिन्हें महाराज द्वारा निर्धा- 
रित कार्य सौंपा हुआ रहता है। इस समय मंत्री ये हैं--(१) प्राइम 
मिनिस्टर-- विदेश और शजनीति, रेल, पुलिस, राजस्व, हुकूमत; 
जागीरी समध्याएँ आ द | (२) महाराज का कोसिलर या सलाहकार--- 
गह-विभाग | (३) न्याय मंत्री या जूडीशल मिनिस्टर | (४) मेम्बर-आफ- 
दि-कोंसिल-श्राफ-मिनिस्टर्स --श्रावकारी, नमक, जंगल, खेती । इनके 
अलावा सरदारों को कमेटी रहती है, जो जागीर सम्बन्धी सामलों 
में सलाइ देती है।. 


राजपूताने के राज्य श्द्र 


: राज्य में सब हुक्म तथा कानून महकमाखास से जारी होते'हं। 
इसका खास काम नीचे के महकर्मो या विमागों ( जो विविध- मन्न्रियों 
के जिम्मे होते हैं ) तथा अदालतों की निगरानी; हिंदायतें . करेना -और 
उनको अमल में लाने की व्यवस्था करना है | इसके हिन्दी तथा अंगरेजी 
के दक़्रों का काय विभिन्न विभागों के सेक्र टरी या सुपरिटेडेन्ट करते हैं । 
राजप्रबन्ध के लिए, राज्य २२ परगनों में विभक्त हैं। परगने का 
अफसर हाकिमः कहलाता है, उसका काम दीवानी वा फोजदारी इन्साफ 
करना, .मालगुजारी वसूंल करना, इमारती पट्ट :देना, रजिस्टरी करना, 
लावारसी जायदाद की कार्यवाही करना और परगने का आराम बन्दोबस्त 
व जमा-खर्च करना है |$& अधिकांश परगनों में हाकिस का. सहायक 
नायब हांकिम? भी होता है | 

व्यवस्थापक सभा--सन्‌ १६३६-४० में, यहाँ सुधारों के रूप में 
एक केन्द्रीय सलाइकार-ब्रोड और २१२५ परगना-सलाहइकार, .बोड -थे। 
इनका चुनाव राज्य ने किया था,. तथापि उसने इनको सलाह की 
कुछ विशेष कद्र न की। श्रस्तु, व्यवहार में शासन एकप्नत्री. ही 
रहा | ; 

शर८ मई १९४१ को उछुधारों की घोषणा की गयी॥ इसके 
अनुसार ६४ सदस्यों की .प्रतिनिंधि सलाहकार सभा ( रप्रेजन्टेटिव 
एडवाइजरी असेम्बली? ) संगठि। की गयी | असेम्बली में .नामज़द 
सदस्यी की संख्या इतनी अ्रधिक (२३) थी कि यदि उनके साथ विशेष 
क्षेत्रों से निर्वाचित आठ सदस्य मिल जाय, तो सावजनिक ज्ेत्रों से 
निर्वाचित सदस्यों की .अधिकता नाममात्र को रह जाय। निर्वाचन 
सम्बन्धी व्यवस्था भी ठीक नहीं थी | मारवाड़-लोकपरिषद को -कार्य- 
कारिणी ने इस सभा के संगठन के;विंषय में विविध संशोधनों की आव- 
श्यकता बतायी, पर जोधपुर सरकार ने उन्हें स्वीकार न, किया | इृध 

£ इससे स्पष्ट है कि शासन और न्याय.काय पृथरू-एथक नहीं हैं। ..ै: 7. 
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पर परिषद ने सभा का बहिष्कार कर दिया; इससे प्रायः तभी स्थानों से 
जागीरदार आदि प्रंतिगामी दलों के आदमी चुने गये | 

सन्‌ १६४३ में जोधपुर सरकार ने बड़ौदा हाईकोर्ट के चींफ जज 
श्री० सुधालकर को कुछु समय के लिए वैधानिक सुधारों के सम्बन्ध में 
सलाहकार नियुक्त किया था। महाराजा साहब ने उनकी सिफारशों को 

कुछ फेरफार के साथ स्वीकार किया | 5 

हस योजना के अनुसार राज्य में एक घारा सभा कायम की 
जायगी, जिसमें कुल ६६ सदस्य रहेंगे | इनमें से २७ प्रादेशिक निर्वा- 
चन-्ेत्रों से और १५ विशेष हितों द्वारा चुने जायेंगे, एवं आठ सर- 
कारी और नी नामजद सदस्य होंगे । इस धारा सभा को कुछ सीमाओं 
के भीतर कानून बनाने, सार्वजनिक हितु के मामलों पर चर्चा करने, 
बजट पर चर्चा करने और उसे स्वीकार करने, प्रश्न और पूरक प्रश्न 
पूछुने तथा शासन सम्बन्धी महत्वपर्ण मामलों पर सरकार को 
सलाह देने के लिए विशेष कमेटियां नियुक्त करने का अधिकार 
होगा। “ 

इस योजना में धारा सभा एक ही हे और प्रथक्‌ निर्वाचन प्रणाली 
नहीं रखी गयी है | मुसलिम जनता के लिए, पाँच मुसलमान न चुने जा 
सके तो राज्य नामजद करके उनकी संख्या प्री कर देगा। परन्तु सभा 
के संगठन में आठ मिनिस्टरों के अलावा ६ नामजद सदस्यों का होना 
खटकता है, उनके साथ जागीरनारों ओर भू-स्वामियों आदि विशेष 
वर्गों के प्रतिनिधियों को जोड़ दिया जाय' तो जनसाधारण के प्रति- 
निधियों का बहुमत बहुत कम रह जाता है | मताधिकार भी बहुत सीमित 
है; फिर दो वर्ष या अधिक समय की सजा पाये हुए राननीतिक कार्य 
कर्ता चनाव में खड़े नहीं हो सकते | ' 

इस विधान के अनुसार महाराजा साहब की निरंकुश सत्ता में 
किसी तरह को श्राँच नहीं आयगी; आधे मंत्री . भी ऐसे नहीं होंगे, 
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हैं घारा सभा का-विश्वास प्राप्त हो । 

घारा सभा को अपना सभापति स्वयं चनने का अधिकार नहीं 
दिया गया । राज्य के प्रधानमंत्री है उसके सभापति होंगे। यही नहीं 
उपसभाषति की नियुक्ति भी महाराजा साहब ही करे गे | प्रधान मन्‍्त्री 
को यह अधिकार होगा कि वह घारा सभा में किसी बिल के संशोधन 
या प्रस्ताव पर होनेवाली चर्चा को बीच में ही बन्द कर दे | वह किसी 
भी ब्रिल को महाराजा साहब की स्वीकृति के लिए पेश करने फे पहले 
पुनविचार के वास्ते असेम्बली को लौठा सकेगा। उसे असेम्बली द्वारा 
अस्वीकृत किसी भी बिल को अपने विशेषाधिकार द्वारा मंजूर करने 
का भी अधिकार होगा । । 

बजट का बहुत सारा. भाग घारा सभा के अधिकार-क्षेत्र से बाहर 
होगा, जिसमें मंत्रियों के वेतन भी शामिल होंगे। अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावों 
पर बिना पूवव श्रनुमति प्राप्त किये, घारा सभा में चर्चा न हो सकेगी | 
अतिरिक्त बजट पर घारा सभा की.स्वीकृति प्रात करना आवश्यक न 
होगा | अन्य विषयों के साथ-साथ 'जागीरदारों सम्बन्धी विषय भी 
असेम्बली के अधिकारन्क्षेत्र,से बाहर होंगे । 

धारा सभा के अधिकारों पर यह सब अंकुश काफी व्यापक हैं, ओर 
प्रस्तावित सुधार-योजना में शासन को घारा सभा के प्रति उत्तरदाई 
नहीं बनाया है | लोक-परिषद ने इसे अस्वीकार कर दिया है | 

खबर .है कि शासन यन्त्र में शीघ्र ही महत्वपूर्ण परिवतन होनेवाला 
है, अमी हाल तीन गैर-मरकारी मंत्री नियुक्त किये जायंगे | 

न्‍याय--न्याय, की .सर्वोपरि अदालत इजलासखास है। इसमें 

हाराजा साहब तथा कोप्तिल के मंत्री होते. हैं । यह हाईकोर्ट # की 

अपील सुनती है | किसी मिनिस्टर के हुक्म की अपील तथा निगरानी भी 
इसी में होती है । इसे मारवाड़ राज्व की; 'प्रिवी,कौंसिल, कह्दा जाता है । 

*हाइकोर्ट की स्थापना अप्रेल १९४७ में हुई है पहले यहाँचीफ कोर्ट -या। , -. 
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इसके नीचे हाईको८ है, जिसका कार्य नीचे की अदालतों की अ्रपील 
सुनना हैं। राज्य में चार सेशनक्रोंट और पाँच .जुड़ीशल सुपरिंटेन्डेन्टों 
की श्रदालते हैँ। परगनों ( जिलों ) में न्‍न्याय-विमाग शासन विभाग 
से; अलग है | हकिम तथा नायच हाकिमों को दीवानी ओर फौजदारी 
के निर्धारित अधिकार हैं | बड़े ठिकानों में जागीरदारों को प्रथम, द्वितीय 
या तृतीय श्रेणी के न्याय सम्बन्धी अधिकार हैं || राज्य में अनेक सुकदमों 
का बड़ी मुद्दत तक फैसला नहीं हो पाता, इससे लोगों को बड़ी परेशानी 
ओऔर धन-हानि होती है । पंचायतों के प्रचार को बड़ी आवस्यकता है ! 

स्थानीय स्वराज्य--इस राज्य में म्युनिसपेलटियोँ आदि स्वराज्य« 
संस्थाएं बहुत कम रही हैं। जोधपुर शहर को ,छोड़कर खालसा में कुल 
मिला कर ,सात म्युनि.त्तपल बोड हैं, . जो विविध उपजातियों के या 
सरकारी सदस्यों के बने हुए हैं। जागीरां क्षेत्र में .केवल दो म्युनिस- 
पेलटियाँ हैं, वे भो.नाममात्र की | जोघपुर शहर के म्युनिसपल त्रोड की 
स्थापना राष्ट्रीय काँग्रेस के करीब-करीब साथ ही हुई थी, परन्तु इसका 
प्रथम इलकेवारं चुनाव सन्‌ १६४१ में हुआ था, उसमें. स्थानीय लोक- 
परिषद का प्रचड बहुमत रहा था ।-लोकपरिषद ;पार्टी का श्रघिकारियों से 
प्रायः संघर्ष हो रहा है। सन १६४७ में बोर्ड ने कई माह काम नहीं 
किया, सब अधिकार सेक्रटरी को रहे । 

शिक्षा--राज्य शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ-है। सन १६४१ ई० 
की मनुष्य-गणना के अनुसार यहाँ एक हजार में केवल ४६ व्यक्ति 
पढ़े-लिखे हैं । जोघपुर नगर में अवश्य कई संस्थाएँ हैं, एक कालिज और 
दरबार हाई स्कूल के अतिरिक्त कई जातियों के अपने-अपने द्वाईस्कूल 
ई; कन्याश्रों फी शिक्षा की भी व्यवस्था है। परन्तु परगनों और देहातों. 
में शिक्षा का प्रबन्ध बहुत ही कम है। जांगीरी इलाकों में तो लोगों की 
... पंआगीरदार अपने अधिकारों का बहुत दुरुपयोग करते हैं, इसलिए बहुत सों के 
अधिकार दौने या घटाये मी गये हैं ॥ कह 


5 ६. ४५ 
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निजी पाठशालाएं अधिकारियों द्वारा बन्द किये जाने का भी कटु अनु- 
भव होता है। इसका कारण नहीं बताया जाता; अनेक दशाओं में 
लिखित घूचना भी नहीं-दी जाती | 

नागरिक अधिकार--नागरिक अधिकारों की अवहेलना करने 
में. यह राज्य बहुत आगे रहां है। यह साइक्लोस्टाइल और टाइपराइटर 
एक्ट आदि प्रेस के संहारक कानूनों का अपयश लेने वाला रहा 
है। सन्‌ १६३२ का आडिनेन्स, राजविद्रोइ-कानून इत्यादि अपने ढ्ड 
के अनोखे कानून थे, जिनसे राजनीतिक संधख्याओं का दम चाहे जब 
घोटा जा सकता था | ह्वाल में कुछ सुधार हुए हैं, पर व्यवह्यारिक दृष्टि 
से जनता को उनसे विशेष लाभ नहीं पहुँचा। सन १६४७ से ,सावे- 
जनिक सुरक्षा कानून बना हुआ है, यह राज्य के किसी हिस्से में लागू 
हो सकता है। इसके अनुसार, सन्दिग्ध व्यक्तियों को गिरफ़ार किया जा 
सकता है । 

जागीरदार अपने इलकों में जनता का भरसक शोषण करते हैं, वे 
गैर-कानूनी ठहराई हुई वेगार ओर लागें कस कर लेते हैं और कोई 
इनकी ज्यादतियों को जबानी या कार्यरूप में जरा भी विरोध करता है, 
उसे बुरी तरह सताते हैं । 


मेवाड़ 
साधारण परिचय--मेवाड़ राजपूताने का अत्यन्त प्रतिष्ठित 


राज्य है। इसे इसकी रानघानी के नाम: पर उदयपुर राज्य मी .-:कहा 
जाता है| इसका क्षेत्रफल १२,६६१ वर्गमील, जनसंख्या (सन्‌ १६४१ 
की गणना के अनुसार) १६,२६१२८ है | सन्‌ १६३८ में अजमेर-मेर- 
वाड़ा का एक हिस्सा, वहाँ के रहने वालों के विरोध करने पर भी, ब्रिटिश 
सरकार ने इस राज्य को सॉप दिया; इस हिस्से का क्षेत्रकल ३४० वर्ग- 
मील और जनसंख्या लगभग अ६ हजार है । मेवाड़ राज्य (खालसा) 
को वार्षिक आय लगभग सवा करोड़ रुपये है। राज्य का एक-तिहाई 
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भाग जागीर और माफी है। - ै | 

शासन--यहाँ शासन-व्यस्वा एकतंत्रीय रही हैं। महाराणा भूपालतिंह 
जी के गद्दी पर बैठने के समय (सन्‌ १६३०) मुसांइबआला (प्रधान 
परामंशंदाता) की नियुक्ति की गयी, और मिन्न-भिन्न विभागों का :निय- 
मॉनुंसार संगठन किया गया | सन्‌ १६४० ई० में इस पद्धति का अधिक 
विकास हुआ; मुसाहबआला' के स्थान पर प्रधान मंत्री नियुक्त किया 
गया ओर उसकी अधघीनता में चार मंत्रियों की समिति बनायी गयी, 
जो अपने-अपने कार्य के लिए उत्तरदाई बना दिये गये। मंत्रियों के 
विभाग ये थे :--( १) शिक्षा, स्वास्थ्य आदि (२) माल, (३) राजस्व 
ओर (४) गशद | प्रधान मंत्री और दूसरे सब्र मंत्री महाराणा साहब द्वारा 
नियुक्त होते थे, और उनके ही प्रति उत्तरदाई होते थे, जनता के प्रति 
नहीं। 

२३ मई १६४७ की घोषणा के-अनुसार तीन लोकप्रिय मंत्रियों की 
नियुक्ति की ब्यवेस्था की गयी हे | घारा सभा के चुनाव होने तक अ्रन्तरिम 
काल के लिए इनमें से दो मंत्री प्रज्षामंडल के नेता होंगे ओर एक 
राजपूत सभा का । ये तीन श्रतिरिक्ते मंत्री होंगे। महाराणा का खर्च 
नियमित कर दिया गया है। ये राज्य को आय दस प्रतिशत अपने 
लिए. खर्च कर सकेंगे । राज्य संस्या-के गौरव को कायम रखने के लिए 
अन्य आंयश्यक खर्च का निर्णय एंक श्रंद्ध कानूनों अदालत दौरा होगा | 
.. व्यवस्थापक संभा--मार्च १६४७ के शासन सुधार बहुत असन्तो- 
षेप्रंद होने के कारंण, प्रजा मंडल दवरा ठुकरा दिये गये ये |इसके बाद 
श्री० कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी (जो इस समय 'राज्य - के वैधानिक 
सलाहकार थे) के बनाये हुए म4विदे के आधार पर २३ महे १६४७ की 
सुधारों की घोषणा की गयी | उसके अनुसार व्यवस्थापक सभा के ६१ 
संदस्थों से से ३१ वांलिग 'मबाधिकार द्वारा निर्वाचित होंगे। ग्रामीण 
इलाकों में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जारी रहेगी । मील और दूसरी 
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पिछड़ी! हुई जातियों को उनकी संख्या के श्राधार पर स्थान दिये गये 
हैं। तीन स्थान प्रुसलमानों के लिए और दो स्थान मबदूरों के लिए 
सुरक्षित हैं| दस सदस्य जागीरदारों द्वारा निर्वाचित होंगे, श्रोर पाँच 
शिक्षित-वंर्ग द्वारा | पांच - सदस्यों (जिनमें एक मुसलमान होगा) का 
चुनाव उद्योग: घंधों ओर व्यापारिक हित वाले करेंगे।. पांच सदस्य 
नामजद होंगे--अ्रध्यक्षं, तीन मंत्री, तथा प्रधान मंत्री । 
पांच वर्ष समाप्त होने पर प्रधान मंत्री के सिवा-सबः सदस्य निर्वा- 
चित होंगे, और, व्यस्थापक सभा को यह भी अधिकार होगा ि-वह 
चाहे तो प्रधान मंत्री को बर्खाध्ष्त करदें | 
' व्यवस्थापक समा के लिए बालिग मताधिकार, संयुक्त निर्वाचन, 
निर्वाचित सदस्यों का यथेष्ट बहुम्नत और तीन लोकप्रिय मंत्रियों का 
होना तो ,द्रीक है, तथापि इस युग के लिए ये सुधार. अपर्याष्त है, सत्ता 
का श्रोत जनता के बजाय शासक को माना गया है, कार्यकारिणी को 
व्यवत्यापक सर्माके प्रति जिम्मेवार नहीं बनाया गया | श्रस्तु, प्रजा मंडल 
को इन सुंघारों से असन्तोष रहा। 
मालूम हुआ है कि श्री० मुन्शी द्वारा बनाये गये विधान को महा- 
'रशाणा ने श्रस्वीकार केर दिया है| श्रव डाक्टर एम० एस०; मेहता नया 
धिघान रियासती, नेताओं की सलाह से तैयार कर रहे हैं | 
ज्याय--राज्य में सर्वोच्च न्याय-तंस्था हाईकोर्ट है, इसमें चीक- 
जस्टित के अ्रतिरिक्त तीन अन्य जज है। इसके आरिजिनल? भाग में 
'दीवानी के बहुत बड़े-बड़े मुकदमे होते' हैं |.:अपील माग में सेशन- 
कोर्ट के, और श्रव्वल :दर्जे के ठिकांनों के, मुकदमों कीःअपील होती 
है | राज्य में सेशन-कोट दो जगह हैं --उदयपुर नगर-में और-मील- 
चाड़ा में | न्यायाधीशों को न्याय करने की ययेष्ट स्वतंत्रता नहीं है, 
अनेक बार उन पर अधिकारियों का अनुचित दबाव पड़ता है | फिर, 
बल यद्यपि न्‍्याय-कार्य में शासन का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप -नहीं-है,- यहाँ न्याथ 
' शेर 
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में सत् का समान अधिकार भी नहीं हे; प्ामन्तों को, विशेष संरक्षण 
प्राप्त हैं। 

स्थानीय स्वराज्य--सन्‌ १६३६ ई० तक. राज्य -भर में, केवल 
उदयपुर नगर में ही म्युनिसपेलणी थी; उसमें भी सदस्य राज्य द्वारा 
नामजद होते थे | मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद, उसके माँग 
करने पर राज्य ने म्युनिस्पेलटी में निर्वाचित सदस्य रखने का निश्चय 
किया । सन्‌ १६४० में म्युनितपल विधान लागू किया गया, जिसके 
अनुसार म्युनिसपेलटी में १२ सदस्य चुने हुए, और ८ नामजद होने की 
ब्यवस्था की गयी | म्युनिसपेलटी के अधिकार ओर क्षेत्र स्पष्ट रूप से 
.निर्धारित नहीं किये गये | उसके निर्णय महकमा खास के विचारार्थ सेज' 
दिये जाते हैँ । पहले चुनाव के समय प्रजामंडल गेर-कानूनी था, दुसरे 
चुनाव के समय उसके नाम से सदस्यों का खड़ा होना सरकार ने स्वीकार 
न किया | नतीत्रा यह हुआ कि म्युनिसपेलटी प्रायः नामज़द सदस्यों की 
ही रही | श्रध्यक्ष तो सरकार द्वारा नामज्जद दोता ही है । 

राज्य सें, उदयपुर नगर को छोड़ कर अन्य स्थानों में जो स्युनिसत- 
पेलटियों है, वे उदयपुर म्युनिसपेलटी के अधीन हैं | उनके सदम्य सर- 
कार द्वारा ज्ञामजद हैं | राज्य में पंचायतें भो बहुत कम हैं, उनका कार्य 
प्राम्मिक अ्रवस्था में है । 

जागीरी इलाकों की कुव्यवस्था--मेवाड़ राज्य का लगभग 
एक-तिहाई हिस्सा जागीरों का है। इनमें रहनेवाली जनता की सम- 
स्याएँ जुदा-जुदा हैं। प्रथम श्रेणी के जागौरदारीं के ठिकानों में वो 
जनता के कष्ट श्रपरिमित ही हैं, वैसे प्रायः सभी जागीरदारों की 
निरंकुशता बहुत बढ़ी हुईं है । 

महाराणा प्रताप विश्वविद्यात््य--नये शासन-सुघारों की 
घोषणा के साथ यर्दा महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का उद्घाठन किया 
गया है, जिसमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा.) इस संस्था के लिए म 
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राणा और मेवाड़.सरकार ने जायदाद और आर्थिक सहायत्ता की व्यवस्था 
की है। एक विश्वविद्यालय-कर भी लगाया जायगा | मेवाड़ राज्य की 
सरकारी भाषा हिन्दी होगी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जायगी | महा- 
राणा साहब और श्रा० मुन्शी को मेवाड़ में शिक्षा-प्रचार. की दिशा में 
यह कदम बढ़ाने के लिए बधाई ! आवश्यकता है कि राज्य में उत्तर- 
दाई सरकार स्थापित हो, और उसके द्वारा ही इस विश्वविद्यालय का 


 भो संचालन हो | 


जयपुर 
यह राज्य अ्रपने विस्तार की दृष्टि से राजपताना भर में चोथा 
और आमदनी के विचार से पहला है | इसका क्षेत्रफल 
१६,६८२ वर्गमील, जनठंख्या (१६४१ की गणना के श्रनुसार) 
२०,४०,८७६ और वाषिक आय ढाई करोड़ रुपए से अ्रधिक हे | 


राज्य का श्रधिकांश अर्थात्‌ लगभग दो-तिहाई माग जागीरों क्षेत्र का 


है। महाराजा जयपुर कछुवाह्य राजपूत है] 

शासन--महाराजा साहब मंत्रियों की कॉंसिल ( कॉसिल-आफ- 
मिनिस्टस ) की सहायता से शासन-कार्य चलाते हैं, जिसे टेक्स लगाने 
और राज्य की श्राय कों खच करने का अधिकार है। मंत्रियों में प्रधान 
मंत्री के अलावा चार मंत्री और होते हैं--अथमंत्री, सालमंत्री, शहमंत्री 


' और शिक्षा मंत्रों | इनमें से तीन मंत्री गेर-सरकारी हैं और उनमें से 


दो प्रजामण्डल के हैं । मन्त्रियीं की सहायता के लिए सेक्र टरी हैं, जिन 
में से. एक चीफ-सेक्रेटरी कहलाता है। प्रत्येक ,मन्‍्त्री को कुछु-कुछ 
शासन-विमाग सौंपे हुए हैं । कोसिल का प्रेयौडेन्ट प्रधान मंत्री ही होता 
है | मंत्रियों की नियुक्ति और अलहदगी महाराजा साहब द्वारा होती हे | 

व्यवस्थापक सभा--व्यवस्थापक समा में अ्रष्यक्ष (प्रधान मंत्री ) 
सहित ५१ सदस्य हैं-“/-१४ नामज़द - ओर ३७ निर्वाचित | नामजद 


सदस्यों में १० सरकारी पदाधिकारी और ४ गैर-सरकारी हैं निर्वाचित 


ल्‍ः 
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सदस्यों का व्योरा ,इस प्रकार है--सरदारों के प्रतिनिधि ६, मज़दरों का 
१, महिलाओं का १, व्यापारियों का १, साधारण निर्वाचक-संबों के 
२१, जनरल, और घपुसलमानों के लिए सुरक्षित ४। साधारण निर्वाचक- 
त्षेत्रों के २ प्रतिनिधियों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन पद्धति से होता 
है। सरदार वर्ग के लिए लगभग सात सौ आदमियों के लिए. ६ प्रति*- 
निधियों का रेहना असंतोषज्ञननक है। व्यवस्थापक सभा के अधिकार 
काफी सीमित हैं; राजपरिवार, फौज, दूसरी रियासतों से सम्बन्ध आदि 
विषय इसके विचार-त्षेत्र के बादइर है। बत्रट पर इसमें सिर्फ बहस हो 
सकती है, ओर कणोती आदि के प्रस्ताव लिये जाते हैं, पर इस सभा के 
मतानुसार उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता | 

व्यवस्थापक समा के साथ एक प्रतिनिधि-सभा है; इसे कानून 
बनाने आदि का अधिकार नहीं है । यह एक तरह की बादबिवाद सभा 
है, जिसके सदस्य जनता के अभाव अभियोग सम्बन्धी प्रश्न तथा पूरक 
प्रश्न निर्धारित संख्या में, पूछ सकते हैं। ये कोई प्रस्ताव नहीं कर 
सकते । इसमें १२४ सदस्य हैं--५ नामजद और १२० निर्वाचित । 
निर्वाचित सदस्य इस प्रकार बेटे हुए हैं--जागीरदार २५, मज़दूर -२, 
महिला २, व्यापारी २, साधारण निर्वाचन त्षेत्र से छघ८ जनरल, और 
पुसल्लमान ११ सुरक्षित । 

मताधिकार संकुचिंत होने, व्यवस्थापक सभा के अधिकारों के , 
मर्यादित होने तथा मंत्रिमंडल के व्यवस्थापक समा के प्रति उत्तरदाई 
न होने के कारण इन शासन-सुघारों से जनता को संतोष नहीं है । 

सालगुक्षारी और न्‍्याय--मालगुजारी की वयूली के लिए, 
राज्य की चार कमिश्नरियाँ हैं, जो एक-एक डिप्टी कमिश्नर के अधीन 
हैं। इनके अंतर्गत ११ निजामतें हैं, जिनमें ३० तहसीलें हैं; इनके 
अधिकारी क्रमशः नाजिम और तहसीलदार हैं। इनके सहायक नायब 
नाजिम और नायब तहसीलदार है । 
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नाजिम- निजामत, माल-अऊसर होने के अलावा मजिस्ट्रेट भी हैं । 
दीवानी मामलों के फैसले मंसिफ करते हैं। कहीं कहीं सब-जज और 
एसिस्टेर्ट सेशन जज भी हैं। अपीन के लिए अपील-कोट है। 
रियासत की सबत्रसे उँची अदालत हाईकोट है, जिसमें एक चीफ-जस्टिस 
: और तीन जज हैं | मुकदमों का फैसला होने में देर तो बहुत लगती ही 
: है; न्याय मँहगा भी बहुत पड़ता है.। बहुत से मामलों में पुलिस का 
गुएंत रूप से अनुचित हस्तक्षेप होता है ।. 

स्युनिसपेलटियाँ और पंचायत्तें--कुछ समय से स्थानीयं 
स्वराज्यन्संस्थाओं के विषय में अच्छी प्रगति हुई है। जयपुर शहर 
म्युनिसपल कोंसिल के ३६ सदस्यों में ६ नामजद और ३० निर्वाचित : 
हैं। नवम्बर १६४६ से म्यूनिसपेलटी का श्राय व्यय कॉंसिल के हाथ 
में आ गया है। पाँच हज्ञार या इससे अ्रधिक्र आबादी वःले कस्ब्रों 
में म्युनिसपल कमेटियाँ कायम हो गयी हैं | उनमें से कुछ में अध्यक्ष 
चुने हुए हैं, ओर .सदस्य निर्वाचित तथा नामजद दोनों प्रकार के हैं। 
छोटे कस्ब्रों में पंचायतें कायम हुई हैं। 

शिक्षा आदि--शिक्षा आदि के लिए जयपुर शहर में मिडल 
और हाई स्कूलों के अलावा एक एम० ए० तक का डिग्री कालिज, 
चार दूसरे कालिज, और एक शिल्प और कला का स्कूल है। राज- 
घानी के बाहर प्रमुख निजामतों में भी राजकीय हाई स्कूल हैं। गत 
वर्षों में शिक्षा में उन्नति और प्रचार तो श्रवश्य हुआ है, परन्तु जबकि 
. पहले यहाँ शिक्षा निश्शुल्क थी, अब अंगरेजी स्कूलों तथा कालिओं में 
विद्यार्थियों को फीस देनी पड़ती है। 

चरखा सच्छ, हरिजन सेवक सद्भु, राजपूताना शिक्षा मण्डल, मार- 
वाड़ी रिलीफ सोसायटी, बिड़ला ऐजूकेशन ट्रस्ट वनस्थलीं बालिका 
विद्यालय आदि संस्थाएं शिक्षा आदि विविध रचनात्मक प्रवृत्तियों को 
:छुन्दर ढंग से विकसित. कर रही हैं, ओर .जन-हितकारी कार्य में लगी 


। 
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हुई हैं। राजपूताना यूनिवर्सिटी के बारे में पहले लिखा जा चुका है, 
उसका प्रधान कार्यालय जयपुर में रहेगा | पिलानी में बिड़ला एज्यूके- 
शन ट्रस्ट के अन्वर्गत इज्ञिनियरिंग कालिज चल रहा है | 

स्वास्थ्य श्रोर चिकित्सा के सम्बन्ध में श्र कुछु ध्यान दिया जाने 
लगा है। । 
जयपुर में लगान आदि के सम्बन्ध में जनता को बहुत सी शिका- 
य॒तें रही हैं। बेगार यहाँ जाब्ते से तो बन्द है, परन्तु देहातों श्रौर 
जागीरी इलाकों में इसका काफी जोर है। 

जागीरदारी--जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, जयपुर में दो- 
तिद्दाई स्थासत जागीरदारों के श्रधिकार में है। जागीरदार प्रायः प्रजा 
की शिक्षा, स्वास्थ्य, दु्िन्ष-निवारण आदि बातों पर ध्यान नहीं देते | 
इसके अ्रतिरिक्त यदि राज्य की ओर से किसी विषय में सुधार करने की 
भावना से कोई कमेटी आदि नियुक्त की जाती है, तो उसमें बाधा 
डालने में इनका खास माग रहता है, और ये राज्य की प्रगति को 
रोकते हैं| सीकर, खेतड़ी श्रीर उणियारा ठिकानों को दीवानी तथा 
फौजदारो के श्रघिकार प्रास हैं, बाकी ठिकानों के मामले निजामतों में 
जाते हैं । लेकिन छोटे ठिकानों में भी कई एक जनता को गेर-क्रानूनी 
तरीके से दबाते रहते हैं | 

विशेष वक्तव्य--ठुलनाव्मक दृष्ठि से जयपुर की राजनीतिक 
स्थिति खासी श्रच्छी है। उत्तरदाई सरकार के उद्द श्य को लेकर 
विधान बनाने के लिए. एक समिति काम कर रही है। प्रजामंडल बहुत . 
प्रगतिशील है, वह उत्साहपूवक कार्य कर रद्दा है, तथा राजपूताने मर 
के प्रजामंडलों में अपना विशेष स्थान रखता है । 

शाहपुरा 

राजपूताने का यह छोटा-छा राज्य अममेर-मेरवाड़ा के दक्षिण में 

है | इसका छ्ेतफल ४०५ वर्गममोल, जनसंख्या (सन्‌ १६४१) ६१,१७१ 
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और ओऔपत वार्षिक आय लगभग छुः लाख रुपए है। शासक राणा- 
प्रताप का वंशज है, और राजाधिराज कहलाता है | हाल में इस छोटी- 
सी रियासत के शासक श्री० सुदर्शन देव जी ने शासन-सुधारों की दृष्टि 
से ऐसा कदम उठाया है कि इसे राजपूताने का औऑऔंघ! कहा जा 
सकता है। 

उत्तरदाई शासन -;जनवरी १६४६ में यहाँ प्रजामंडल का पहला 
, अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष श्री० गोकुललाल अतावा ये । कुछ 
समय बाद राज्य की ओर से श्री० असावा जी की अध्यक्षता में एक 
विधघ्ाननसमिति बनायी गयी, जिसे इस राज्य के लिए नया विधान तैयार 
करने का काम सौंपा गया । इस समिति ने स्वक्षम्मति से यह सिफारिश 
की कि राज्य में पूर्ण उत्तददाई शामन कायम किया जाय। 

समिति ने विधान का जो मसयिदा उपस्थित किया, उसमें बालिग 
मताधिकार, .प्रयत्त चुनाव, आधारभूत (बुनियादी) श्रधिकार, शक्ति 
प्राप्त व्यवस्थापक सभा और जिम्मेदार मंत्रिमंडल की व्यवस्था की 
गयी | न्‍्याय-विभाग को शासन-विभाग से प्रथक्‌ रखा गया। 

विधान की कुछ व्योरेवार वार्ति--प्रस्तावित विधान की कुछ 
व्योरेवार बातें. इस प्रकार थीं-- 

राजाधिराज राज्य के वेधानिक श्रध्यक्ष होगे, ओर उनकी सारी 
सत्ता राज्य-कोंसिल, व्यवस्यापक सभा तथा हाईकोट द्वारा प्रयुक्त होगी । 
उनकी प्रत्येक आशा पर किसी मंत्री का हस्ताक्षर होना आवश्यक 
होगा | जय | 

मंत्रिमंडल में प्रधान मंत्री तथा दो अन्य मन्त्री होंगे, जो व्यवस्था- 
पक सभा में बहुमत दल के होंगे और सभा के प्रति उत्तरदाई होंगे । 

व्यवस्थापक समा में र६ तदस्य होंगे, जो सब निवांचित होंगे। 
किसी विशेष -विधय के सम्बन्ध में उसके दो विशेषज्ञ एक अधिवेशन 
तक के लिए नामजद किये ज्ञा सकेंगे | व्यवस्थापक सभा का कार्यकाल 
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चार वध का होगा | ; 
.._- निर्वाचन बालिंग' मताधिकार ओर' संथुक्त निर्वाचनन्पद्धति के 
आधार पर होगा | श्८ वध का प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य में दर्स वर्ष 
तक रह चुका हो, नोगरिक और मताधिकारी ' माना जायगा। मुसल- 
मानों के लिए शाहपुरा नगर में एक स्थान सुरक्षित रहेगा । जागीरदारों, 
स्त्रियों व ग्रजुएटों को एक-एक विशेष स्थान» दिया जायगा।. साधारण 
मतज्नेत्रों में ११ देहाती श्रोर ७ शहरी क्षेत्र होंगे । 
राजाधघिराज बजट पर स्वीकृति रोक न सकेरे। सारी कायवादही हिन्दी 
भाषा में होगी 
नागरिकों को विविध विषयों के बुनियादी ' अ्रधिकार होंगे। 
उन्हें यह भी हक होगा कि वे उन सुविधाओं और साधनों की स्थिति 
प्राप्त करें जो मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण तथा सम्पन्न विकास के लिए 
आवश्यक हैं | इस स्थिति में आर्थिक ढांचे का इस प्रकार का संगठन 
करना, जो न्याय के ठिद्धान्तों पर श्ाधारित हो और मानव 
प्राणियों के योग्य जीवन की गारंगी कर सके, विशेष रूप से सम्मिलित 
होगा । 
विधान में परिवतन व्यवस्थापक सभा के दो-तिहाई बहुमत 
से हो सकेगा । राज्य में एक हाईकोट संगठित होगा, जिसको विधान 
की अन्तिम व्याख्या करने का अधिकार होगा । 
राजाधिराज की स्वीकृंति--ता० १४ श्रगध्त सन्‌ -१६४७ को 
शाहपुर दरबार ने उत्तरदाई शासन के इस प्रस्तावित विधान को कुंछ 
साधारण परिवतन करके स्वीकार किया ओर इसे राज्य में लागू 
करने ओर उसके अनुसार शासन-कांये जनता के चुने हुए प्रति- 
निधियों को देकर स्वयं केवल वैधानिक शासक की स्थिति में रहने की 
घोषणा की | 
विशेष वक्तव्य--प्रजामंडल के प्रधान श्री० अ्रसांवा जी राज्य के 


ह 
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प्रथम लोकप्रिय प्रधान मंत्री होंगे । यह ठीक है कि शाहपुरा एक इतनी 
छोटी रियासत है कि आधुनिक युग की; आवश्यकताओं, को देखते हुए 
भारतीय सच्ड में उसके एक्र 'अलग इकाई के रूप में रहने में सन्देह 
ही हे, तथापि उसने इस समय दूसरे राजाओं के सामने :बहुत सुन्दर 
उदाहरण उपस्थित किया है। शाहपुरा में राजस्थान की पहली प्रजातंत्री 
श्रौर उत्तेरदाई सरकार क़ायम होगी । : 


छव्बीसवों अध्याय 


मध्यभारत के राज्य 
[ गवाल्रियर, इन्दौर, भोपाल, रीवा ] 

में इस बात को बुरा समझता हूं कि लोगों' की माँगें उस समय 
स्वीकार की जायें, जब वे माँगते-माँगते थक जाये, निराश हो जांयेँ 
और अशान्ति पेदा करने को तेयार हो जाँय । 

-रघव० महाराजा साधवराच 

मध्यभारत देशी राज्यों का ही समूह है। इस प्रदेश में कुल 
मिलाकर ६० राज्य हैं |* इनमें मुख्य ये ईं--गवालियर, इंन्दौर, रीवां; 
बड़ी देवास, छोटी देवात, राजगढ़, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, अजय- 
गढ़; बावनी, दतिया, ओरछा, बिज्ञावर, चरखारी, छुतरपुंर, पन्ना 
समयथर, मेहर, नागोद, घार, जावरा, रतलाम, अलीराजपुर, बर- 
वानी, भावुआ्रा, सैलाना, और सीतामऊ । अन्य राज्य बहुत छोटे-छोटे 
हूँ, यहाँ तक कि किसी-किसी राज्य का क्षेत्रफल पाँच वंगमीलं, जन- 
संख्या, एक हजार से कुछ ही अधिक, और औतत वांधिक आये 

* इस प्रकार मध्यमारत की कुल सवा करोड़ आबादी पर ६० शासकों और' 
उनके शाही परिवारों केखच का भार है; यह खच जनता की गाढ़ी कमाई का 
लगमग २५- फी सदो. हो जात। है । 
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केवल बारह हजार रुपये हैं। आगे हम नमूने के तौर से कुछ राज्यों की 
शांसनपद्धति का विचार करेंगे । 

छोटे-छोटे राज्यों के लिए संयुक्त व्यवस्था--कुंछ समय से 
भारत-सरकार के सामने छोटेन्छोटे देशी राज्यों के लिए. संयुक्त हाई- 
कोर्ट और संयुक्त पुलिस स्थापित करने की योजना रही है। यह 
योजना मध्यमारत में अमल में आने लगी थी। पहले बुन्देलखंड के लिए. 
ओरहछा में संयुक्त हईंकोट और संयुक्त पुलिस की व्यवस्था हुईं 
गछे इन्दौर में मालवा समूह के राज्यों के लिए ऐसी ही व्यवस्था हुई। 
इस समूह में माबुश्रा, सैलाना, जावरा और रतलाम आदि मालवा 
और भोपाल ए.जनन्‍्सी की कुछ रियासतें शामिल थी | 

मध्यभारत ओर राजपुताना --मध्यमारत की पश्चिमोत्तर 
सीमा राजपूताने से मिली हुईं है। यहाँ के निवासियों का रहनसहन, 
जांति, माषा राजपूतानावालों की ती दी है। कई राजा राजपूत हैं, और 
कुछ ऐसे मराठे हैं जो पहले राजपूत 'ये, पीछे दल्निणं में जाने पर मरांठों 
में सिल गये | उनका राजपूर्तों से विवाइ-सम्बन्ध होता रहता है। इसी 
प्रकार मध्यभरत में जागौरदारो आदि को समस्याएँ भी राजपूताने के 
ही समान हैं। साधारणतया मध्यमारत, राजपूताने की अ्रपेक्षा 
अधिक शिक्षित ओर उन्नत है, यहाँ जनता के दमन के लिए बेसे मध्य- 
कालीन उपाय काम में नहीं लाये जाते, जैसे राजपूताने के राज्यों में 
लाये जाते हैं । 
. नागरिक खतंत्रता की कमी -परन्तु यह नहीं कह जा सकता कि 
मध्यमारत में नागरिक स्वतंत्रता को दृष्टि से परिस्थति विशेष श्रच्छी 
रही है। मध्यमारत का बहुत उन्नत समझता जानेवाला इन्दौर राज्य 
कई वर्ष सभावन्दी के कानून से कलंकित रहा है; वहाँ प्रजामंडल जैसी 
शान्ति और अ्रद्िन्सा नीति से काम करनेवाली उंस्था के वार्षिक श्रधिवे- 
शन रोके जाने का उदाहरण मिला । गवालियर में कार्यकर्ता श्रों को बिना 
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मुकदमा चलाये राज्य से निकाले जाने की घटना जनता के सामने रही 
है। भोपाल ने भी दमन में खूब नाम पाया है। यह तो उन्नत कह्दे 
जनेवाले राज्यों की बात है | इससे अन्य राज्यों की स्थिति के विषय में 
सहज ही कल्पना की जा सकती . है। , रतलाम, .राजगढ़, जीवट ओर 
फाबुआ आदि ने अपने कारनामों से लोकमत को न केवल अपने 
विरुद्ध, वरन्‌ सब देशी राज्यों के समूह के ही विरुद्ध, बनाने में सहा- 
यता दी है । ु  । 
गवालयर । 

यह मध्यभारत का प्रमुख राज्य है। इसका क्षेत्रफल २६;३५७ 
वर्गमील, जनसंख्या लगभग. चालीस लाख़, ओर वार्षिक आय सवा 
तीन करोड़ रुपये. हैं.। वाल्तव में इसके दो मांग हैं, उत्तरीय भाग गंवा- 
लियर, ओर दक्षिणी भाग मालवा कहलाता है | मालवा फई टुकड़े में 
चूँठा हुआ है, जिनके बीच में दूसरी रियासतें आरा गयी हैं। ली 
स्व० मद्दाराजा माघवराव जी ने सन्‌ १८८६ ई० से सन्‌ १६२५७ 

तक राज्य किया.। आपने राज्य की अच्छी उन्नति की। आपके उद्योग से 
से शासन सम्बन्धी तथा गवालियर राज्य सम्बन्धी छोटी से लेकर बड़ो. 
बातों तक का समावेश 'पोलिसी दरबार? में किया गया | ० 
शासन--नवम्बर १६३६ में श्री० जिवाजीराव ने शासन-पूत्र 
ग्रहण किया | शासन- कार्य के आठ विभाग हैं :--(१) विदेश और 
राजनीतिक; (२),सेना, (३) शह, (४) माल, (५) राजस्व (६) कानून 
ओर न्याय, ,(७) जागीर, (८) :व्यापार और उद्योग । प्रत्येक विभाग 
एक-एक मंत्री के सुपुर्द है | इनके अ्रतिरिक्त दो मंत्री ऐसे भी हैं जिनका 
कोई विशेष निर्धारित विभाग ('पोटफोलियो') नहीं है। ये मंत्री (१) 
न्याय सम्बन्धी अपील और निगरानी तथा (२) माल सम्बन्धी अपील और 
निगरानी के. कार्य का निरीक्षण करते हैं | पुलित और “जयाजो प्रताप! 


राज्य का हिन्दी-अंगरेजी अद्ध साप्ताहिक पत्र । 


१८० देशी राज्य शासन 
विभाग स्वयं महाराज के अधीन है। उनकी ओर से हुजूर सेक्रेटरी 
इनका काय संचालन करता है। ह 

सन्‌ १६३६ में एक शासन-सुधार सम्बन्धी घोषणा की गयी | एक 
दूसरी सूचना द्वारा महाराज ने अपनी पसन्द का एक मंत्री ऐसा रखने 
का निश्चय प्रकट किया, जो प्रजा में से, गैर-सरकारी हो | तदनुसार श्री० 
तंख्तमल जी जैन स्थानीय स्वराज्य और ग्रामोद्योग मन्त्री नियुक्त फिये 
गये थे | परन्तु लगभग डेढ़ साल बाद ही, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, 
तब से उस जगह पर एक एक्टिंग (काय कर्ता) मन्त्री ही काम करता 
रहा है | 

दिसम्वर १६४६ की घोधणा के अनुसार अब (अगस्त १६४७ में) 
कार्यकारिणी कोंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर ११ कर दी 
गयी है। उनमें ५ गैर-सरकारी सदस्य होंगे । खाद्य, कृषि, सहकारिता, 
ग्राम-सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी विभाग इन मन्न्रियों के सुपुद्द 
कर दिये गये हैं । 

व्यवस्थापक संडल्त--इसमें दो रुमाएँ है |  प्रजा-समा 
(मजलिस आम) के ६० सदस्य होते हैं--५५ निर्वाचित और ३५ नाम- 
जद | निर्वाचित सदश्यों में ४३ देदाती क्षेत्र के, ७ शहरी क्षेत्र के और 
५ विशेष वर्गों के होते हैं | नामजद सदस्यों में २० गेर-सरकारी और 
१४ सरकारी होते हूँ । दूसरी व्यवस्यापक्र सभा (मजलिस कानून) का 
नाम अ्रत् राजमभा है | इसके ४० सदध्य होते हैं--२० निर्वाचित और 
२० नामजद । निर्वाचित सदस्यों में से ११ देहाती क्षेत्र के; ५ शहरी न्षेत्र 
के, श्रोर ४ विशेष वर्गों के होते हैं। नामजद सदस्यों में ८ गैर-सरकारी 
अर १२ घरकारी होते हैं | दूसरी सभा का होना, और दोनों समाओं में 
नामजद सदस्यों का इतना अधिक होना, चिन्तनीय है। 

दोनों सभाश्रों का कार्य-काल तोन-तीन साल निश्चित किया गया 
है । दोनों का कार्यक्षेत्र समान है। दोनों को प्रश्न पूछने, प्रस्ताव पास 


मध्यभारत' के राज्य श्पर 


करने, बिल पेश करने और बजट पर बहस । करने का अधिकार है । 
कोई प्रस्ताव संशोधित या मूल रूप में, जब तक दोनों सभाओं द्वारा 
स्वीकृत न हो, (और पीछे राजकीय स्वीकृति न प्राप्त करले) कानून का 
रूप घारण नहों कर सकता । दोनों समाश्रों में मतभेद होने पर, उन की 
संयुक्त ब्रैठक में विचार होता है । 

' क्यायं--न्याय-कार्य के लिए राज्य में सर्वोच्च संस्था हाईकोट है| 
उसके श्रघीन सेशन और जिला-कोट है तथा जिला-सवजज, आनरेरी 
मजिस्ट्रेों के कोट एवं परगना कोट -आदि हैं | प्राणदंड कें सब मामले 
महाराज के अन्तिम निर्णय के लिए उपस्थित किये जाते हैं | 

आशिक स्थिति--थ्राय के सांधन परिमित और कंम उन्नत होते हुए 
भी इस राज्य की आर्थिक 'स्थिति अच्छी है। स्व०' महाराजा माधव- 
राव जी के समय से कई कार्यों के लिए अ्रलगन्ञ्नलगं निर्धि स्थापित 
हैँ, जो क्रमशः च्रढ़ती जाती हैं | इस राज्य में डाक और तार का अपना 
अलग प्रबन्ध है | राज्य की अपनी एक छोटी रेल मी: है.। प्रारंभिक 
शिक्षा, परगना व जिला बोर्डों, सहकारिता, कृषि-सुधार, जमींदार- 
सभाओं एवं निर्माण-कोर्यो' आदि की दृष्ठि से राज्य उन्नतशील है । 
है राज्य प्रतिवर्ष दो हजार रंपये लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए 
उनकी उत्तम क्ृतियों पर पुरस्कारं के रूप में प्रदान करता है |# 
नागरिक अधिकार--नागरिक अधिकार यहाँ भी नामामात्र के 
रहे हैं; शासकों की इच्छा पर लोगों - को बिना मुकदमा चलाए, देश- 
(राज्य) निकाले तक. का दंड दिया जाता रहा है। सन्‌ १६२६ की 
राजकीय घोषणा में कहा गया था कि जनता को भाषेण, लेखन, प्रकाः 
शन, झ्ोर समा करने आदि की नागरिक स्वतंत्रता का अंधिकार 
रहेगा ) परन्तु श्रभी स्थिति पूर्णतया. संतोषप्रद नहीं हैं | 'मजदूरों पर गोली 
# हमारी कर पुस्तकों पर चालौस रुपए से लेकर दो सौ रुपए तक का पुरस्कार 
मिल चुका है । | ! 


ध्पर देशी राज्य शासन 


चलाने का एक कांड हाल में ही हुश्रा था ) 

राज्य की शासनं-रिपोर्ट प्रति वर्ष व्योरेवार प्रकाशित होती है, 
उसमें महाराजा की साहब की ओर से आलोचना भी रहती है। हाँ, 
रिपोर्ट अंगरेजो में ही छपती रही है। 

जागारी इलाकों की बात--गवालियर राज्य में छोटी-बड़ी सब 
मिला कर पाँच सौ से अधिक जागीौरें हैं, इनमें से लगभग एक-तिहाई 
बदइन्तजामी फजूलखर्ची, नाबालगी या आपसी भगड़े आ्रादि के कारण 
कोट -आफ-वाडंस के अधीन हैं । क्रितने ही जाभीरदार अपने माली, 
दीवानी, फौजदारी अधिकारों का बहुत दुरुपयोग करते हैं, इससे जागीरी 
ज्ुत्र में श्रत्याचार, अन्याय और रिश्वत का बड़ा जोर रहता है । साथे- 
जनिक कार्यकर्ता इस ओर ध्यान दे रहे हैं। कुछ वर्षो' से गवालियर- 
राज्यन्तावेजनिक सभा के अन्तर्गत, जागीरी प्रजा के अधिकारों के वास्ते 
भी सावजनिक सम्मेलन किये जा रहे हैं | 

विशेष वक्तव्य --दिसम्बर १६४६ ये महाराजा साहब राज्य में 
उत्तरदाई शासन स्थापित करने की घोषणा कर चुके हैं। उसे अमल में 
लाने के लिए आ्रावश्यक कार्यवाही करने वास्ते ११ सदस्यों की कमेटी 
नियुक्त की गयी है, जिसमें गैर-सरकारी रदस्यों का बहुमत है । 


इन्दौर | 

इन्दौर या होलकर राज्य मध्यभारत के मालवा राज्य और नीमाड़ 
प्रदेशों में है। यह कई बड़े-बड़े टुकड़ों से मिलकर बना है। यहाँ का 
चेत्रफल ६६२५ वर्गमील, जनसंख्या पन्द्रह लाख, और वार्षिक आय 

तीन करोड़ रपये से श्रधिक है । 
मंत्री--मंत्रिमंडल में प्रधान सम्त्री तथा पाँच अन्य मंत्री हैं। 
शासन-कार्य संचालन के लिए मंत्रिमंडल को पूर्ण अधिकार है, पर वह 
महाराजा के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति नहीं। मंत्रियों के अलावा 
एक मेम्बर और है जो “फारेन! ( विदेश )--मेम्बर कह्ट लाता है | 


मध्यमारत के राज्य . श्पप३ 


व्यवस्थापक परिषद--व्यवस्थापक्‌ परिषद . में ११ सदस्य हैं-- 
२३७ निर्वाचित और १६ नामजद । चुने: हुए सदयों में ४ इन्दौर शहर के, 
६ अन्य म्युनिसपल कस्बों के, १७ देहाती क्षेत्र. के, १० विशेष वर्गों" के 
रखे गये हैं; ओर नामजद सदस्यों में ८ सरकारी और ८गैरस्सरकारी हैं। 
निर्वाचित सदस्यों में से २६ सदस्य प्रजामंडल के हैं। कुछ जगह घुसल- 
मानों के लिए ठुरक्षित रहती हैं। विशेष निर्वाचक संघों के प्रतिनिधिइस 
प्रकार होते हैँ;:--श्रेजुएट १, जागीरदार २, कपड़े की मिलें . १, अन्य 
कारखाने १, चेम्बर-आफ-कामस, १ व्यापार-व्यवसाय १, स्त्रियाँ३ । 
इन दस प्रतिनिधियों में से जागीरदारों के दो, कपड़े की मिलों का एक 
अन्य कारखानों का एक, एवं व्यापार-व्यवताय का एक, इस प्रकार 
पांच प्रतिनिधि प्रायः सरकारी पक्षु का ही बल बढ़ानेवाले होने की 
सम्मावना रहती है। चेम्बर-आफ-कामसे की स्थापना न होने से उसकी 
ओर से लिये जानेवाले सदस्य की जगह खाली रहती है। समापति 
महाराज साहब द्वारा नियुक्त होता है। उपसमापति का निर्वाचन परिषद 
के सदस्य कंरते. हैं । ्ि न के 

व्यवस्थापक परिषद को प्रश्न पूछने, कानूनी मसविदों.के प्रस्ताव 
पास करने और बजठ की कुछ मदों पर केवल वादविवाद . करने का 
अधिकार है। राजपरिवार, सेना, संधि आदि तो परिषद के क्षेत्र से 
बाहर हैं ही; परिषदः को शासन-नविधान तथा ऐसे:अनन्‍्य विषयों के सम्बन्ध 
में भी कोई अधिकार नहीं है, जिन्हें महाराजा खाहब परिषद के ज्ेन्र से 
. बाहर रखें। व्यवस्थापक परिषद द्वारा पास किये हुए प्रस्तावों, को 
अंतिम स्वीकृति देना तथा उनको अ्रमल में लाना: सरकार तथा श्रीमंत 
महाराज के हाथ में है। सरकार ऐसे कानून को भी बना. सकती है 
आर अमल में ला सकती है, जिसे व्यवध्यापक परिषद ने पास' न. किया 
हो, या जो परिषद में पेश ही न हुआ हो-। 

इससे स्पष्ट है क्रि :व्यवस्थापक परिषदः की शक्ति ओर अ्रधिकार, 


श्ध्ड देशी राज्य शासन ८ 


चहुत परिमित है । नये विधान की बात आगे कही जायगी | 

न्‍्याय-राज्य में हाईकोट तथा नीचे की :अदालते हैं ।- यद्यपि 
न्याय-विमाग शासन-विमाग से अलंग कहा जाता. है, श्रपतल. में - ऐसा 
नहीं हैं । चीफ जस्टिस की तथा हाईकोट के जज्ञों की नियुक्ति श्रीमनंत 
महाराज ही करते हैं। कुछ समय पहले तो चीफ जध्टिस जूडीशल 
मिनिस्टर मी थे। कई जगह स्थानीय अमीन ( परगने के द्वाकिम ) को 
को मजिस्ट्रट के अधिकार हैं | न्याय विभाग: के छोटे- अधिकारियों पर 
पुलिस का बहुत दबाव रहता है | दमन-काल में मजिस्ट्रेट राजनीतिक 
मुकदमों का फेसला अकसर शासन का रुख देखकर करते थे । 

जिलों का प्रबन्ध--इन्दौर राज्य में जिले का प्रधान श्रधिकारी 
सूत्रा! कहलाता है। सूत्रा साहब्र का सुख्य सम्बन्ध जमीन और 
मालगुजारी से होता है। वे दी जिल्ले- के  मजिस्ट्रेड होते हैं। उनके 
अधीन सब्र-डिवीजन या परगनों फे.हाकिम होते है, जिन्हें अमीन 
कहा जाता है । 

स्थानीय स्वराज्य--इन्दौर शहर में और जिलों में २५ म्युनिस- 
पेलटियाँ हैं। इन्दौर शहर की म्युनिसपेलणी को, हाल- में - सभापति 
चुनने अधिकार दिया गया है, इसमें. ताधारण जनता के सद॒ध्यों का 
बहुमत है। इसे सरकार से डेड्लाख रुपये, की सालाना ग्रांट मिलती 
है। यद्यपि सन्‌ १६४६ से बिला-म्युनिसपेलटियों में जनता 
के प्रतिनिधियों का बहुमत रखा गया है, उंन्हें अपना बजठ; सूत्रा साहब 
की मंजूरी के बिना बनाने का अ्रघिकार नहीं है | 

सन ६६१६ में, यहाँ बड़े-बड़े तथा व्यापारिक महत्व के गाँवों में 
पंचायतें स्थापित करने के लिए आमं-पंचायत-कानून बनाया गया था | ' 
सन १६२७ ई० में कृषि तथा सहकारिता विमांग को मिलाकर रेवन्यू 
मिनिस्टर ( माल-मंत्री ) के नियंत्रण में, ग्राम-छुघारे विभाग का संगठन 
किया गया। रियासत्त में कुल ५१७ पचायतें स्थापित हैं। कुछ 


न 
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पंचायतें काम नहीं कर रही है। अब पंचायतों में जनता के चुने हुए पंचों 
का. वहुमत रहने. लगा है। सरपंच को नियुक्ति गाँववालों को राय 
सेकी जाती है । पंचायतों को सरकार से बची हुई रुह्ायता नहीं, मिलती, 
ज़नता के उपयोग के कायों के लिए कुछ झुपया दे दिया जाता है। 
पंचायतों को टेक्‍्स लगाने का अधिकार नहीं है; उन्हें सिर्फ छोटे-छोटे 
दोवानी ओर फौजदारों मामले निपटाने का ही अधिकार है, जिससे 
बीसन्पच्चीस द० साल की आमदनी होती है | 

शिक्षा--इन्दौर के कालिन्न आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं । 
राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा निश्शुल्क है | इन्दौर म्युनितपेलटी को सीमा 
में तो यह अनिवाय भी है। राज्य भर में इसे अनिवाय करने. के 
उद्देश्य से नेमावर जिले में वड़े वेग से काय॑ आरम्म किया गया था, 
पर पीछे उसमें शिथिलता .थ्रा गयी । राज्य में ग्रामीण पुस्तकालयों के 
प्रचार के लिए खासा काम हुआ है। ;+ 

नागरिक अधिकार --इन्दोर नगर में कभो-क्रमी हिन्दी साई 
सम्मेलन, पम्पादक 'सम्मेलन, कवि सम्मेलन, खादी प्रदर्शनी आदि 
संस्थाओं के अधिवेशन- हुए हैं, और राज्य की ओर से इन सावजनिक 
कार्यो में सहयाग तथा सहायता मिली .है । परन्तु जनता को नागरिक 
अधिकार वयथेष्ठ नहीं रहे है । यहाँ पर सभा करने या जलूस निकालने 
आदि के सम्बन्ध में चिन्तनीय प्रतिबन्ध- रहा |-राज्य से बाहर के आद« 
मियों का भाषण कराने के लिए. राज्य की अनुमति ,लेना अनिवार्य 
रंहा है | यही नहीं, बाहर के कार्यकर्ताओं पर पुलिस-कम चारियों की कड़ी 
निगाह रहती है। 

विशेष चक्तव्य--इन्दौर में कुछु समय से अगरेज अधिकारियों का 
बहुत बोलवाला रहा -है ।पिछुले दिनों प्रधान मंत्री तथा दो दूपरे मंत्री 
अंगरेज थे | जनता ने इसका बड़ा विरोध किया | वह बराबर उत्तरदाई 
शासन की मांग करती रही है । और, इसके लिए वह सत्याग्रह करने 
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को भी तैयार रही है | अ्रगस्त १६४७ में महाराजा साहब ने मंत्रियों की 
छंख्या बढ़ा कर आठ करने के साथ अंगरेज मंत्रियों को मुक्त कर दिया 
और उनकी जगह एक भारतीय प्रधान मंत्री और तीन दूसरे गैर-सर- 
कारी मंत्री रखने का निश्चय किया। दो मंत्री व्यवस्थापक परिषद्‌ 
की सबसे बड़ी पार्टी ( प्रजामंडल ) और उससे छोंटी पार्टी द्वारा पेश 
किये गये आठ नामों में से चुने जाँयगे और तीसरा मन्‍्त्री महाराजा 
साहब या तो इन्हीं आठ में से लेंगे, या इनके बाहर से। महाराजा 
साइब ने यह आश्वासन दिया है कि वे राज्य में प्रतिनिधिक सरकार 
कायम करना चाहते हैं ओर राज्य के लिए विधान का मसनिदा तैयार 
करने के वास्ते शीघ्र ही एक कमेटी नियत करंगे। े 

अंगरेज प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रियों को हटा कर अवश्य एक बड़ा 
अन्याय दूर किया गया है। तथापि यह स्पष्ट है कि महाराजा, इन्दौर 
ने राज्य में जनता की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार नहीं की है। भावी सुधारों में 
इस का कोई निश्चय नहीं है कि शासन जनता के प्रति उत्तरदाई होगा; 
सिर यह कहा गथा है कि वह जनता का प्रतिनिधिक होगा; 
उसके उत्तरदाई होने की भी सम्भावना है, और न होने की भी। 
अन्तरिम सुधारों में बहुसंख्यक सरकारी मंत्रियों के साथ श्रल्पसंख्यक 
गेरनसरकारी मन्त्रियों को जोड़ दिया गया है। मंत्रियों की संख्या अकारण 
बढ़ा दी गयी है; इन्दौर' राज्य के लिए इतने मन्त्रियों की .आ्रा- 
वश्यकता नहीं है| मन्त्रियों के चुनाव करने का तरीका भी दुषित और 
जटिल है'। गैर-सरकारी मन्त्रियों को दिए हुए विभाग विशेष महत्व के 
नहीं हैं ; उन्हें पुलिस, न्याय, कानून, गरम-सुधार आदि विषय दिये 
जाने चाहिएँ। श्रध्तु, इन्दोर का जागरक प्रजामए्डल , अब ऐसे 
साधारण छुोटे-मोटे दिखावटी सुधारों से संतुष्ट होनेवाला: नहीं; 
अच्छा - है, महाराजा साहब जल्दी ही समभदारी से . काम 
ले । | 
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साधारण परिचय --भारतवर्ष भर में, मुसलिम शासकों वाले 
राज्यों में, केवल हैदराबाद को छोड़ कर, भोपाल का महत्व सबसे. 
अधिक माना जाता है | इस राज्य का त्षेत्रफल ६,६२८ वर्गमील, श्रोर 
असत वाषिक आय पच्चीस लाख रुपया सालाना है | यहाँ की जनसंख्या 
८ लाख है, उसमें से सिर्फ सातवाँ हिस्सा मुसलमान ओर शेष हिन्दू 
है, जिनमें कुछ मूल निवाती गोंड़ भी हैं | प्रधान शासक का पद नवात्र है | 
यहाँ समय-समय पर कई बेगमों ने शासन किया है। सन्‌ १६२६ से 
नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खाँ का शासन आरम्म हुआ। ये अपनी 
माता के राज्य-काल में चीफ-सेक्रेटरी थे | ये नरेन्द्रमंडल के चांसलर 
रहे हैं, तथा उसकी. स्थायी समिति के सभासद की हैसियत से १६२८ में 
इंगलेंड भी गये ये | 

प्रवन्धका रिणी सभा--राजप्रबन्ध नवाघ साहब स्वयं देखते हैं | 
शआ्रापकी सहायता के लिए एक प्रबन्धकारिणी सभा (एग्जीक्यूटिवं 
कौंसिल ) हे । इसके प्रेसिडेन्ट ( सभापति ) प्रधान मंत्री हैं, जिन्हें 
मदायलमुदहाम कहा जाता है । चार दूसरे मंत्री इसके सदस्य हैं। मंत्री 
नवाब साहब द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, ओर उनके प्रति ही जिम्मेवर 
होते हैं | कोई मंत्री व्यवस्थापक परिषद के प्रति जिम्मेवर नहीं है । 
प्रत्येक मंत्री को एक या अधिक विषय सौंपा हुआ रहता है। शासन- 
कार्य प्रायः निम्नलिखित विभागों में विभक्त होता है ;--(१) राजनीतिक 
सम्बन्ध; (२) माल ( रेवन्यू ), जिसमें कृषि श्रोर जंगल आदि सम्सि- 
लित हैं, (३) कानून और न्याय, (४) स्वास्थ्य और चिकित्टा, (५) 
स्थानीय स्वराज्य, (६) शिक्षा, (७) राजस्व, (८) श्रायात-निर्यात और 
आबकारी, (६) सावजनिक निर्माण कायय, (१०) वाणिज्य, उद्योग और 
श्रम, और (११) ठाधारण शासन | ै 

सन्‌ १६४७ से नवाब साहब ने तीन मंत्री गैर-सरकारी रखे। पर 
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ये मंत्री राजनीतिक संस्थाश्रों के प्रतिनिधि न होकर प्रतिकियावादी 
विचारों के हैं | इनकी नियुक्ति से कुछ इने-गिने स्वार्थी व्यक्तियों को 
छोड़ कर जनता को कोई संतोष नहीं हुआ ; वह तो शुद्ध औरः 
पर्ण उत्तरदाई शासन चाहती है । ॥$ 

व्यवस्थापक परिषद्‌--ब्यवस्थापक परिषद यहाँ सन्‌ १६२७ 
से है। इसमें अब २६ सदस्य होते हैं-- १६ नामजद और १० निर्वाचित । 
निर्वाचित सदस्यों में ३ भूपाल नगर के, १ सिहोर नगर का, ४ काश्त- 
कार वर्ग के ओर २ व्यापारी वर्ग के होते हैं। नामजद सदस्यों में १४ 
सरकारी और २ गैर-सरकारी होते हैं । 

नागरिक क्षेत्र से वकीलों और अन्य शिक्षितों का प्रतिनिधित्व होता 
है | व्यवस्थापक परिषद का सभापति नवात्र साहब द्वारा नियुक्त -होता 
है | नामजद सदस्यों के बहुमत के होते हुए, जनता के निर्वाचित प्रति: 
निधियों की आवाज दबी रहती है | फिर, इस व्यवस्थापक परिषद को 
केवल यह अधिआर है कि निर्धारित विषयों में से किसी विषय के सम्बन्ध 
में सरकार से कुछ सिफारिश कर दे | सरकार इसके किसी भी प्रस्ताव को 
मानने के लिए. वाध्य नहीं है | इसमें फोज, हाईकोर्ट और व्यवस्थापक 
परिषद आदि सम्बन्धी किसी कानून के संशोधन का प्रस्ताव नहीं 
किया जा सकता | निम्नलिखित. विषयों के प्रस्ताव इस परिषद में तत्र 
ही विचारा्थ उपस्थित किये जा सकते हैं, जब पहले से शासक की 
स्वीकृति ले ली जायः -कोई धर्म, या घार्मिक रीतिरिवाज; भोपाल 
राज्य. का अन्य देशी राज्यों तथा सरकार से सम्बन्ध, सावंजनिक ऋण ; 
राजकीय आय पर प्रभाव डालनेवाला विषय | परिषद बजठ के सम्बन्ध में 
अपनी सम्मति दे सकती है, पर वह क्रिसी सरकारी माँग को अ्रस्वीकार 
या कम नहीं कर सकती || ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतने समय के 
बाद परिषद का नया चुनाव होना चाहिए; इसकी श्रवधि चाहे जितनी 
बढ़ायी जा सकती है। । 
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शांसक्र इस परिषद में लाये बिना भी, कोई कानून बना सकता है, 
एवं क्रिसी कानून का संशोधन कर सकता है| वह अपनी इच्छानुसार 
कोई फरमान ( आडिनेन्स ) जारी कर सकता है.। इससे स्पष्ट है कि 
परिषद के अधिकार कितने कम ओर उसका संगठन कितना असन्‍्तोष- 
प्रद और दकियानूसी है। 

न्‍्याय--यहाँ हाईकोट सन्‌ १६२२ ई० में स्थापित किया गया | 
इसमें चीफ जस्टिस श्रोर दो या अधिक जज रहते हैं| इनकी नियुक्ति 
निर्धारित योग्यता वाले सजनों में से, शासक द्वारा की जाती है। हाई- 
कोर्ट दीवानी और फौजदारों के मामलों की अ्रपील सुनता है और सब 
मातहत अदालतों के काम की निगरानी करता है ।' भोपाल शद्दर के 
मामलों में इसे प्रारम्मिक या इच्तदाई ('आरिजिनल?) शअश्रघिकार मी 
हैँ | विशेष दशाओओं में इसके फैसज्ञों की अपील सुप्रोमजुडीशल कॉसिल 
में होती है | इसमें न्याय के तीन. विशेषश होते हैं तथा उनकी सहायता 
के लिए, राज्य के कानून ओर न्याय विभाग का: सेक्रेटरी रहता है-। 
इस कोपसिल की सिफारिशें नवाब, साहब की सेवा में मेजी जाती हैं, और 
उनकी स्वीक्षति के बाद अन्तिम निय होता है। 

स्थानोय सवराज्य--राज्य में स्थानीय स्वराज्य की बड़ी कमी है । 
सिर्क भोपाल और सिद्दोर नगर में म्युनिसपेलटियाँ हैँ | भोपाल ग्युनिस- 
पेल्टी में १५ निर्वाचित और १० नामजद, तथा सीहोर म्युनिसपेल्दी में 
७ निर्वाचित और .५ नामजद सदस्य हैं.। चेयरमेन सरकार नामजद 
करती है| कुछ स्थानों में स्वास्थ्य-कमेटियों की व्यवस्था है.। 

शिक्षा आदि्--राज्य में शिक्षा-प्रचार बहुत मामूली है-। अधिकतर 
शिक्षा-संस्थाएँ मोपेल नगर में ही हैं | -देहातों में तो.बहुत ही कम है. 
प्रेत-कानून बहुत कड़ा है | बाहर से छुपा - हुआ साहित्य मंगाने .. में 
मी सायर (चुज्ली) के कारण बहुत कठिनाई है। ,१६३७ द,० . से यहाँ 
धार्मिक या अन्य किसी भी प्रकार का. भाषण सरकारी इजानतः लिये 
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बिना, नहीं दिया जासकता | राज्य से बाहर वालों का माषण तो 
व्यवहार रूप में, प्राय; बन्द ही है। | 
शासन-सुधारों की बात--सन्‌ १६४६ के आरम्म में यहाँ 
शासन-सुधारों का ऐलान हुआ था, और बालिग मताधिकार की बात 
हुई थी | घारा-सभा के नये चुनाव की तैयारियाँ हुई परन्तु जनता को 
उसका रूप साफ तौर से मालूम नहीं हुआ । उघर, भोपाल सरकार ने 
धार्मिक सभाश्रों और जलूसों को छोड़ कर शेष सब प्रकार की सभा ओर 
जलूस पर कठोर पाबन्दी लगादो । मालूम होता है कि वह शान्ति और 
सुरक्षा की श्राड़ में जनता की' राजनीतिक प्रगति को रोक रही. हैं; 
बह मामली छोटेनमोटे सुधार करके जनता का ध्यान उत्तरदाई शासन 
! मांग की ओर से हटाना चाहती है | परन्तु लोक परिषद इस विषय 
में सावधान है । 
रीवा 


मध्यमारत के बघेलखंड प्रदेश में रीवा राज्य मुख्य है। हसका 
ज्ञेत्रफल तेरह हजार वर्गमील, आबादी अठारह लाख और सालाना 
आमदनी पिचासी लाख रुपये है | 

यहां का शासक बघेल राजपूत है। महाराजा गुलावसिंह सन्‌ 
१६१८ में गद्दी पर बैठे थे, तब वे पन्द्रह वर्ष के थे। उन्हें शासन 
अधिकार सन्‌ १६२२ में मिले । सन्‌ १६४२ में उने पर कुछ आरोप॑ 
लगाये गये, और पीछे उन्हें गद्दी से उतार कर उनके पुत्र श्री मार्तेडसिंह 
को राजा बनाया गया। । 

स्टेट कोंसिल--शासन कार्य के लिए. महाराज की अध्यक्षता में और 
उनके ही प्रति उत्तरदाई एक स्टेट कौंसिल है, इसमें पांच से सात तक 
सदस्य होते हैं, जिनमें उप-समापत्ति के अलावा प्राय/ दो इलाकेदार 
आर शेष मंत्री होते हैं । 

सलाहकार समिति--कानून बनाने में उलाह देने के लिए, 
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शाजपरिषद? हैं, इसमें प्रायः बीस नामजद सदस्य होते हैं। इसके 
अधिवेशन होली और विजयदशमी के अवसर पर होते हैं। यहाँ 
अधिकांश में ब्रिटिश मारत का कानून माना जाता है | 

न्‍याय-कार्य --स्थानीय न्‍्याय-कार्य के लिए पंचायतें हैं, जिन्हें 
यहां 'चोरा? कहा ज्ञाता है | इनके अलावा आनरेरी मजिस्ट्रेट, डिप्टी 
मजिस्ट्रे,, जिला मजिस्ट्रेट और सेशन जंज हैं | इनके ऊपर चौफ कोर्ट 
है; जिसमें तीन जज हैं। चीफकोर्ट की अपील महाराजा साहब के 
यहाँ होती है | 

राज्य में तीन जिले और बारह तहसीलें है । तहसील और जिले के 
माल विभाग के अधिकारी क्रमश: तहमीलदार, और डिप्टी कमिश्नर 
होते हैं | डिप्टी-कमिश्नरों के ऊपर रेवन्यू मिनिस्टर होता है। इस विभाग 
की सब से ऊंची अ्रदालत रेवन्यू बोडे है । उस पर मद्दाराजा साहब की 
निगरानी है । 

म्युनिसपेलटियाँ और अन्य वार्ते--राज्य में पांच म्युनिसपेल« 
टियाँ है । इनमें जनता का ययेष्ट प्रतिनिधित्व नहीं होता। इन्हें कर 
लगाने आदि का अधिकार विशेष नहीं है| पिछुले वर्षा भें शिक्षा के 
प्रचार और उन्नति की ओर श्रच्छा ध्यान दिया गया, एक डिग्री कालिज 
कायम हुआ; वाचनालय, संग्रहालय और साहित्यिक संस्थाओं के काम 
में प्रगति हुई । यहाँ महिला आश्रम और जनाना अस्पताल पहले से 
है। लेकिन खासकर राजधानी (रीवा नगर) को छोड़ कर दुसरे स्थानों 
में सावंजनिक संस्थाएं चहुत कम हैं | 

राज्य, का बजट ओर वार्षिक रिंपोट छुपती तो है, पर प्रायः अफसरों 
और दूसरे खास-खात श्रादमियों को ही मिलती है। रीवा का दो-तिहाई. 
भाग इलाकेदारों और. ह्ृमोंदारों के अधीन है| 

महाराजा पर अभियोग--सन्‌ १६४२ में राजनीतिक विभाग 
ने महाराजा गुलाबर्सिह जी पर हत्या का,और रेजीडन्सी- से गुप्त सूचनाएं: 
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प्राप्त करने का गम्भीर अभियोग लगाया ।: इस पर एक कमीशन द्वारा 
इन्दौर रेजीडेन्सी में जांच की गयी । यद्यपि कमीशन के बहुमत ने 
महाराजा को निर्दोष ठहराया, वायसराय ने महाराजा के अपने पद पर 
रीवा लॉठ आने में कुछ शर्तें लगादीं। महाराजा ने शर्तें स्वीकार करलीं 
श्रोर कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ वायसराय के आदेशानुसार होने दीं, 
जिन में प्रधान मन्त्री के पद पर एक अंगरेज सिविलियन की नियुक्ति 
भी थी । महाराजा को पीछे यह साफ ज़ाहिर! हो गया कि शासन-सपूत्र 
महाराज के हाथों में न रह कर राज़नीतिक विभाग के इशारे पर 
चलनेवाली कोंसिल के हांथ में है। ु 

महाराजा का गद्दी से उतारा जाना--आखिर, महाराज ने १६ 
अक्तबर १६४५ को उत्तरदायी शासन की घोषणा करदो | राजनीतिक 
बिभाग को यह सहन न हुआ | उसने बदले की भावना से .महाराज की 
इच्छा के विरुद्ध युवराज मातंडर्सिंह को विदेश भेजने का निश्चय 
किया |-पोछे मामला यहां तक बढ़ा कि महाराज को.गद्दी से उतार कर 
युवराज को राजा बना दिया गया ।# सरकारी विशष्ति में बड़े ढंग से 
कहा गया कि यदि भहाराजा का दोष सिफ उत्तरदाई शासनपद्धति 
स्थापित करना होता तो यह बात .र्दाश्त करली जाती।” मतलबत्र यह 
कि यह मी दोष तो मांना हो गया | जनता कुछ और न-समझे, इस 
लिए तरकारी विशप्ति में उत्तरदाई शासन की घोषणा का दबी जवान 
से स्वागत करते हुए. यह मी कहा गया कि “लोकप्रिय” शासनपद्धूति 
जारी करने के लिए नये महाराजा फौरन एक कमेठी नियुक्त करेंगे 
जिसमें राज्य के सभो हितों के प्रतिनिधि होंगे और उसका अध्यक्ष - 
योग्यतम-व्यक्ति होगा | 

रीवा की अंगरेजों से मित्रता की संधि थी, इस विचार से महाराजा को गद्दी 


से नहीं उतारा जा सकता था। पर संधियों का मूल्य क्या रद्द। है, यह पहले अच्छी 
तरह वताया-जा चुका है | 


+ हैदराबाद १६३ 


"विशेष वक्तव्य; सुधारों की घोषणा--अगस्त १६४७ में महा" 
राजा मातंडसिह जी ने शासन-छुघारों की घोषणा की, उसका उद्द श्य 
उनकी देखरेख में उत्तरदाई शासन स्थापित करना है.। राज्य-ें दो 
सभाएं होंगी--लोकसभा और राजसमा | लोक-समभा में किसी के लिए 
स्थान सुरक्षित नहीं रखे जायेगे, राजसभा में ४० प्रेतिशत स्थान इलाके- 
दारों के जिए सुरक्षित रहेगे। सलाहकार समिति बनायी जायगी, उसमें 
सब जातियों के आ्रादमियों का प्रतिनिधित्व होगा, और वह मं त्रिमएडल को 
सलाह देती रहेगी । प्रधान मंत्री को मद्वाराजा साहब चुनेंगे, और दुसरे 
मन्त्री प्रधान मनन्‍्त्री तथा जनता की राय से चुने जायगे। अन्तर्कालीन 
समय के लिए नया मन्त्रिमएडल बनाया जायगा, उसमें सब दलों के 
प्रतिनिधि होंगे । 

यह स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री का महाराजा द्वारा नियुक्त होना ओर 
राजसमा में जागौरदारों के लिए ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखना इस 
युग में एक दम प्रतिगामी है। अब तो पूर्ण उत्तददाई शासन चाहिए:। 
कुछ लोग भूतपूर्व महाराजा साहब से ( जो इस समय राज्य में आ गये 
हैं) इस विषय में बहुत-कुछ आशाए रखते है। 
न्च््््च्स्स्ब्ण्य््प््स्ल्ल+ 


सत्ताइसवा अध्याय 


हेद्राबाद 

जिम्त राज्य में एक ही घमंबाली जनता की ग्रधानता हो, वहाँ 
साम्प्रदायिकता का क्या अर्थ. हो सकता हे ? हेदराबाद में स्टेट- 
कांग्रेत उत्त अर्थ में साम्प्रदायिक! कभी नहीं हो सकेती, जिसमें इस 

शब्द का अयोग भारतवर्ष में किया जाता है | 
-सम७० गाँधी 
इस राज्य का क्षेत्रफल ८२,६६८ वर्गगील जनसंख्या एक करोड़, 
बासट लाख, ओर वाषिक श्राय सतरह करोड़ रपये है | यहाँ की ८२ 

रू 
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प्रतिशत जनता हिन्दू हैं । राजवंश मुसलमान है। शासक “निजाम? 
कहलाता है। । 

इस राज्य की. विशेषताएँ-...यह रियासत आबादी के लिहाज से 
भारतवषं की रियासतों में सब से बड़ी है। यह सब से अधिक घनवान 
भी है। बरार के प्रश्न से भी इसका बहुत महत्व रहा है। फिर, 
१५ अगस्त १६९४७ तक भारतीय संघ में शामिल न होकर इसके स्वतंत्र 
होने के विचार ने भी इसे देश भर में चर्चा का विषय बना रखा है। . 

यद्यपि क्षेत्रल के विचार से इस देश की सब से बड़ी रियासत 
कश्मीर है, पर उसका अधिक भाग पहाड़ी होने के कारण उसकी 
आवादो उसके विस्तार की दृष्टि से कम है। हेदराबाद की आबादी 
से कश्मीर से चौगुनी अधिक है | भूमि उपजाऊ और धन धान्य से पूर्ण 
होने के कारण, यह भारतवर्ष को प्रमुख रियासत हो गयी. है। मोटे 
हिसाव से इस की आबादी तीन हिस्सों में बटी हुई है--आनन्‍्घ, महा- 
राष्ट्र और कर्नाटक | ये तीनों हिस्से भाषा और संस्कृति के लिहाज से .. 
एक दूसरे से अलग-अलग हैं, परन्तु पास के प्रान्तों के इसी प्रकार के 
हिस्तों से इसका गहरा ओ्रोर स्वाभाविक सम्बन्ध है। इस प्रकार हेदरा- 
बाद रियासत तीन जुदा-जुदा तरह के हिस्सों का समुदाय है। 

इस राज्य का संस्थापक अब से सवा दो सो वर्ष पहले उत्तरी भारत 
से यहाँ आ्राया था, वह रियासत की तीन अलगन्श्॒लग 
भाषाशओ्रों का जानकार न था, ओर जानकार बनना कठिन और परिश्रम- 
साध्य भी था। उसने अपनी सुविधा का विचार करके अपनी मातृ-भाषा 
उदू को यहाँ की राजभाषा बनाया। अब यह भाषा यहाँ के दफ़र, 
अदालत, शिक्षा और व्यापार की भाषा बनी हुई है । इस भाषा के 
जाननेवात्ते अधिकतर मुसलमान हैं, इसलिए यहाँ की अधिकांश 
आबादी हिन्दुओं की होते हुए भी मुसलिम अहलकारों का जोर है। 
. उनमें से कुछ तो बाहर से आये हुए होते हैं, और जो स्थानीय होते हैं, 
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वे भी जनता के विशेष सम्पक में नहीं आते । रियासत की 
अधिकतर आबादी हिन्दुओं की होने के कारण निजाम बंश 
श्गरेजों की मित्रता का पत्षपाती रहा है; यहाँ अगरेज अफसरों का | 
बोलबाला रहा है | 
बरार का सचाल--सन १८५३ में निजाम ने बरार प्रान्त तथा 
उसमानाबाद और रायपुर जिले कम्पनी को इसलिए दिये थे कि इनकी 
आय से कम्पनी की हेदराबाद सम्बन्धी फोज का खर्च चले, ओर जो 
रकम शेष रहे, वह निज्ञाम को दे दी जाया करे | - सन १८५७ ई० में 
निजाप्त ने सरकार को खूब सहायता दी | इसके उपलक्ष्य में उसमाना- 
बाद और रायपुर जिले उसे वापिस कर दिये गये। सन १६०२ के 
समभोते के अनुसार निजाम ने व्रिटिश सरकार को २५ लाख रूं० 
सालना में बरार प्रान्त का स्थायी पट्टा दे दिया । हेदराबाद सम्बन्धी 
फौज भारतीय सेना का श्रंग बन गयी, और बरार ब्रिठिश भारत 'में 
मिलाया जाकर मंध्यप्रानत्त के चीफ-क्रमिश्दर ( पीछे गवनर ) के 
अधीन दो गया | | 
सन १६१४-१८ ई० के योरपीय महायुद्ध में निजाम ने ब्रिंटिश 
सरकार की जो सहायता की, उसके प्रतिफल-स्वरूप सन श१६श१वं में 
सम्राद पंचम जाज ने निजाम को “द्विज ऐगूजाल्टेड हाइनेस” की पैतृक: 
डपाधि तथा ब्रिटिश सरकार के विश्वास-यात्र मिश्र ('फेथयफुल एलाई?) 
का पद प्रदान किया | १६२३ में निञ्ञाम ने बरार वापिस लेने की' माँग 
उपध्थित की, परन्तु वायसराय और भारत-मत्री ने निजाम के इस 
दावे को नामंजूर कर दिया | सन्‌ १६३६ में भारत-सरकार और इस 
राज्य की नयी संधि हुई;--निज्ञाम को बरार के सम्बन्ध में जो पत्ची स लाख 
रुपये सालाना मिलते थे, वे मिलते रहेंगे | बरार पर निजञाम का प्रभ्ुत्व 
माना गया, यहाँ ब्रिटिश पताका (यूनियन जेक?) के साथ निजाम 
का भंडा भी फहराएगा, और हेदराबाद के युवराज को 'हिज़-हांइनेस 
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प्रित-आफ-बरार! की उपाधि रहेगी। निजाम सरकार बरार में अपना 
दरबार कर सकेगी, ओर उपाधियाँ दे सकेगी। उस का एक एजल्ट 
ध्यप्रान्त-बरार की राजघानी नागपुर में रहा करेगा और समय-समय 
पर यहाँ की प्रान्तीय सरकार के सामने निज्ञास सरकार सम्बन्धी दृष्टिकोण 
रखेगा | इसके अतिरिक्त, मध्यप्रान्त और बरार का गवनर नियुक्त 
किये जाने के समय ब्रिटिश सरकार निजाम हेदराबाद का भी परामश 
लिया करेगी | 
सन्‌ १६४७ में अंगरेजों के भारत से चले जाने की बात शुरू होने 
पर निजाम ने फिर बरार को दहथियाने का सनसुत्रा किया | 
इस से निजाम की निरंकुशता ओर कट्टरता जाननेवाले सभी क्षेत्रों में, 
और खास कर बरारी जनता में छ्वोम पैदा हो गया | उसने स्वतंत्र बरार 
समिति? का प्रभावशाली संगठन किया और निश्चय कर लिया कि चाहे 
जो हो, हम निज्ञाम के शासन में न रहेंगे । श्रध्तु, भारत के शासन के 
लिए अस्थाई ब्रिधान के रूप में, १६३५ के शासन-विधान की. बरार 
सम्बन्धी धारा इस प्रकार संशोधित कर दी गयी कि बरार जैसे मारतीय संघ' 
की स्थापना से पहले एक गवनेर के अधोन मध्यप्रान्त के साथ शासित 
होता था, उसी प्रकार अब शासित होता रहेगा। पिछले कानन में 
निजास की सावभौमिकता का जो जिक्र था, वह निकाल दिया गया है | 
इस प्रकार बरार की वेधानिक स्थिति के सम्बन्ध में, जहाँ तक भारत 
सरकार का सम्बन्ध है, स्पष्ट निर्णय हो गया। 
शासन-प्रवमस्ध---इस राज्य की शासननब्यवस्था पहले वेयक्तिक 
शासन के रूप में थी, सब्र शासन-कार्य दीवान द्वारा होता था। सन्‌ 
१६१४ से लगभग पांच वषं तक निजाम ने बिना किसी प्रधानमंत्री या 
दौवान के काम किया | सन्‌ १६१६ में प्रबन्धकारिणी सभा (एर्जीक्यू- 
टिव कौंसिल) स्थापित की गयी । इसमें अन्न दस सदस्य हैं, शासन-कार्य 
इन दस सदस्यों को सौंपे हुए, विविध विभागों में विभक्त है। प्रबन्ध- 
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कारिणी सभा व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है । 
सन्‌ १६४६ की घोषणा में कहा गया है कि इसका एक हिन्दू और एक 
मुसलमान मेम्बर व्यवस्थापक सभा के निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त 
किये जाय॑ंगे | ह 

व्यवस्थापक परिषद्‌--यहाँ व्यस्थापक परिषद सन्‌ १८६३ में 
स्थापित की गयी थी | पर उसका संगठन उसके नाम को 
लजाने वांला था | यह इससे जाहिर हो जाता है कि उसमें कुछ सुधार 
हो जाने पर भी सन्‌ १६ ०५ में उसमें केवल २.० सदस्य रहने लगे थे 
११ सरकारी, ६ गैर-सरकारी और २ असाधारण । इनमें “निर्वाचित? 
सदस्य केवल ४ थे--दो, .कानून पेशेवालों द्वारा; ओर दो, जागीरदारों 
द्वारा चुने हुए | वितम्बर १६३७ में तीन सरकारी और द्वो गैर सरकारी 
सदस्यों की एक. समिति ऐसा विधान तैयार करने के लिए बनायी गयी, 
जिससे “रियासत की कई तरह की रियाया के हितों की हिंफाजत के साथ 
राजकाय में सहयोग भी हासिल हो [! इस समिति की रिपीट आने के 
काफी समय बाद, सन्‌ १६३६ में निजाम ने शासनन्सुधारों की घोषणा 
की | ये सुधार ब्रहुत अनुदार ओर प्रतिगामी थे | तो भी कट्टर मुसलिम 
संस्थाश्रों ने इन्हें बहुत अधिक बता कर, इनके दिये जाने का विरोध 
किया । इधर महायुद्ध शुरू हो जाने के कारण अ्रधिकारियों को उसका 
बहाना मिल गया । निदान, सुधार श्रमल में नहीं लाये गये | आखिर 
जुलाई सन्‌ १६४६ में उन सुधारों में और 'सुघार' करके उनकी घोषणा 
की गयी | . 

सन्‌ १६४६ के सुधार--नयी योजना के भ्रनुसार बननेवाली 
व्यवस्थापक सभा में कुत्न १३२ मेम्बर होंगे--७६ चुने ' हुए, 
३८ नामज़द ५" बड़ेनबड़े जागीरंदारों के और १३ सरकार द्वारा 
नियुक्त | गैरन्सरकारी सदस्यों में से ध८ हिन्दू, ५८ मुसलमान २ ईसाई 
और १ पार्सी होगा । चुने हुए ७६ भेम्बरों का व्योरा इस प्रकार है-- 
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३२ खेतीवालों के प्रतिनिधि, २० जमीन और मकानों के मालिकों और 
किरायेदारों के, ४ संस्थानों और जागीरों के, ४ मजदूरों के, २ व्यापार 
के, २ उद्योग धंधों के, २ बेंक व्यवसाय के, २ कानूनी पेशे के, २ ग्रेजुएटों 
के, २ स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के, १ माशदारों (सरकार द्वारा ज़मीन 
था नकद के रूप में ग्रांट पाने वालों) के प्रतिनिधि होंगे।। इस प्रकार 
प्रतिनचित्न प्रादेशिक न होकर धंघेवार है ।६8 

इ८ नामजद जगहों में से आधी गेर-सरकारी लोगों को दी 
जायंगी | नामजदगी पेशे के अनुसार दोगी, और इसमें सम्प्रदाय का 
विचार रखा जायगा | 

सरकार द्वारा नियुक्त १३ सदस्यों में से १० प्रवन्धकारिणी के ओर 
३ से खास मुबारक ( निजाम की निजी जमींदारी ) के आदमी होंगे | 

सब चुनाव सम्मिलित निर्वाचनपद्धति से होगा पर वह इस तरह 
होगा कि (क) अगर एक हिन्दू या मुसलिम उम्मेदवार अ्रपनी जाति के 
कम-से-कम ५१ फी सदी मत पाले तो वह चुना हुआ माना जायगा, 
चाह्दे उसे दूसरी जाति से कितने ही मत मिलें # (ख) अगर किसी 
भी उम्मेदवार ने अपनी जाति के ५१ फी सदी मत प्राप्त नहीं किये तो 
उन दो उम्मेदवारों में से जिन्होंने अपनी जांति के संबसे ज्यादा प्रत 
पाये हैं, चुना हुआ व्यक्ति उसे घोषित किया जायथगा, जिसने कुल मिला 

धधेवार प्रतिनिधित्र के पक्त में कहा जाता दै कि इसके द्वारा लोगों के आर्थिक 
हितो का पूरा प्रतिनिधित्व द्वोग | परन्तु जब कि राज्य की अस्सी प्रतिशत आबादी 
किसान हैं, तव व्यवस्थापक समा के ७६ निर्वाचित सदर्ध्यों में से उनके प्रतिनिधि 
केवल ३२ ही क्यों दो ! 

+ यदि किसी इलाके में १०० मतदाता हैं, ५ मंसलमान और ५९५ हिन्दू और 
वहाँ मुसलिम उम्मेदवार को २ मुसलमानों और ९० हिन्दुओं के मत मिलते हैं तो 
वह उस मुसलिम उम्मेदवार से हार जायगा जिसे ३ मुसलमानों और ५६िन्दुओं के 
मत मिले है । सिफ आठ मत पानेवाला उम्मेदवार वानवे मत पानेवाले के मुकाबल 
में जीत जायगा । सम्मिलित निर्वाचन प्रथा का कैसा दुरुपयोग है | ' 
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कर सबसे अधिक मत पाये हों | 

मत देने का अधिकार उसी व्यक्ति को होगा जो १००) लेगान या 
टेक्ष्म देता हो, या. ५) महीने के मकान में रहता हो, या जिसके पास 
इतनी श्रामदनी की ज़मीन या घर हो ।&8 उम्मेदार के लिए भी यही 
योग्यता होना जरूरी है | 

व्ववस्थापक सभा में निर्वाचित सदस्यों का बहुमतरखा गया है। परन्तु 
विचार करने की बात है कि रियासत में ऐसे किसान बहुत कम होंगे, 
जो १००) लगान देते हों | इसलिए किसानों के स्थान पर जमोंदार ही 
चुने जायेंगे, और इन ज़मींदारों से जनहित की बिलकुल आशा नहींहै । 
बेंकर, मकान मालिक, सरदार, उद्योग और व्यापारी स्थानों से आने- 
वाले प्रतिनिधि भी जनहित की बात बहुत कम सोचते हैं | इस तरह यह 
स्पष्ट है कि जन-प्रतिनिधि किसी भी तरह अपना बहुमन नहीं बनासकते/॥! 

मुसलमानों का पक्तपात--इस राज्य के शासन की एक खास 
बात इसका मुसलमानों के प्रति घोर पक्ष॒पात है।यहाँ की प्रबन्धकारिणी 
कॉसल की अज्ंदास्त (सन्‌ १६३६ ) में कहा गया है 
---“इस राज्य में मुसल -नों की ऐतिहासिक स्थिति और राजनीतिक 
दर्ज का कारण इस जाति का महत्व ऐसा स्पष्ट है कि व्यवस्थापक्र सभा 
में इसको अल्पसंख्यक की स्थिति नहीं दी जा सकती | हरेक. आदमी 
को यह बात माननी चाहिए कि मुसलमानों की यहाँ ऐसी स्थिति है कि 
उसके कारण इस राज्य के राजनीतिक तथा नैतिक शक्ति बढ़ाने में 
उन्होंने जो योग दिया है, वह कभी भी हिन्दुओं से कम नहीं रहा है । 
--निर्वाचित और नामजद सदस्यों में हिन्दु ओं तथा मुसलमानों की 
संख्या बराबर रहे |? ४ 

शासन-सुघार सम्बन्धी योजना ग्रों में मुसलमानों के प्रति निजाम * 


. * दिसाव लगाने से मालूम दोता है कि सिफ एक फी सदी जनता को हौ 
मताधिकार है । | 
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सरकार की ऐसे दी भावना बराबर बनी रही है । इंसको पक्तपात सम« 
भने के लिए यहं याद रखना आवश्यकहै कि हैदरात्ाद राज्य में हिन्दुओं 
की संख्या ८२ प्रतिशत है, जब कि मुसलमान सिर्फ १३ प्रति ' शत हैं । 

इस प्रकार यहाँ व्यवस्थापक सभा में निर्वाचित और नामजद सदस्यों 
की बराबरी रखना अनुचित है। फिर, कुल सदस्यों का विचार करने 
से मुसलमानों के प्रति और भी अधिक पक्तपात साबित हो जाता 


हैः-- 





सदस्य हिन्दू. मुसलमान 
निर्वाचित श्द र्८ 
नामजद | १६ १६ 
सफे खास 9  अक. . डरे 
पैगा ह के. 5 
सालरजंग जागीर अत 5 १ 
पेशकारी जागीर है 
प्रबन्धकारिणी कोंसिल हैः & 

योग , प६ ७३ 


व्यवस्थापक सभा के अधिकार--व्यवस्थापक, सभा का संगठन 
कितना खराब है, यह स्पष्ट है | फिर, इसके भ्रघिकार भी बहुत ही कम 
है। कितने ही विषय इसके क्षेत्र के बाहर हैं, उनके बारे में सभा में न 
कोई प्रस्ताव किया जा सकता है, और न कोई प्रश्न ही पूछा 
जा सकता है। कुछ विषयों के प्रस्ताव या प्रश्न करने के लिए 
पहले से सरकार को इजाजत लेनी पड़ती है। सभा अपने 
परिमित क्षेत्र के विषयों के भी जो प्रस्ताव करती है, उर्हें स्वी- 
कार करने या. रद्द करने का निजाम साहब को पूर्ण अधिकार है। इस 
प्रकार किसी कानून का बनना या न बनना निजाम साहब-की इच्छा 
पर निभेर है । यह समा कुछ बातों पर--वेतन, पेन्शन, उदू. भाषा, 


है 





हैदराबाद. हमर 


पुलिस, जागीर आदि पर--बहस नहीं कर सकती। वह बजट की कुछ मदों 
पर बहस कर सकती है | पर सरकार उसके निणुय को मानने के लिए. 

ध्य नहीं है | इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि हैदराबाद के सुधार 
महत्वह्दीन है -। 

न्‍्याय--सन्‌ १६२१ से निजाम ने अपने राज्य में न्याय विभाग 

को शासन से प्रृथक्‌ कर रखा है। एक दाईकोट है, जो अ्रधीन अदालतों 
सहित कार्य कर रहा है | डिविजनल जज, जिला-जन और ताह्लुका- 
मुन्सिफों को अपनेन्श्रपने क्षेत्र में दीवानी तथा फौजदारी के अधिकार 
हैँ । न्याय सम्बन्धी श्रन्य श्रधिकारी सिठी-सिविलजज, सिटी-मजिस्ट्रेट, 
स्पेशल मजिस्ट्रेठ, आनरेरी सेशनजज, और आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं । 

. स्थानीय स्वराज्य--स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं के विषय में हंस 
राज्य की स्थिति अच्छी नहीं रही है | हैदराबाद नगर की म्युनिसिपल 
कारपोरेशन तक के संगठन में, सन्‌ १६३४ तक निर्वाचन-सिद्धांत 
का समावेश नहीं किया गया था | अ्रब भी उसमें नामजद सदस्य बहुत 
द्वोते हैं । है 

सब दीवानी जिलों में जिला-बोड्ड हैं श्रोर प्रत्येक ताललुके में 
ताल्लुका-वोर्ड हैं| इनके सभापति रेवन्यू अफसर होते हैं, और इनके 
सदस्यों में सरकारी ओर गैर-सरकारी सदस्य बराबर-बराबर संख्या में 
नामजद किये हुए रहते हैं। बड़े-बड़े कस्बों में म्युनिसिपल कमेटियाँ 
स्थापित हैं, जिनमें सरकारी तथा गैर-सरकारी नामजद सदश्य रहते हैं । 

शिक्षा आदि--राज्य के अ्रन्तगंत निजाम के डाक, स्टठाम्प और 
टकसाल विभाग स्वतंत्र-है; बहुत ती रेलवे लाइन भी राज्य की अपनी 
है। राज्य की मुद्रा, शासक के वंश के नाम पर, उसमानिया सिक्का 
कहलाती है। सन्‌ १६१८ से यहाँ उसमानियायूनिवर्सिटी विविध विषयों 
की उच्च शिक्षा उदूं द्वारा देती है; उसमें अंगरेजी भाषा श्रनिवाय है । 
निजाम कालिज, जो प्रथम भ्रणी का है, मदरास विश्व-विद्यालय से 


२६ 
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सम्बद्ध है | उद्‌' में ऊँचे दर्ज का साहित्य तैयार कराने या अनुवाद 
कराने का काम खूब जोर से हो रहा है | राज्य में एक बढ़िया महिला 
कालेज भी है। लेकिन सवंसाधारण में शिक्षा का प्रचार बहुत कम है- 
सिर्फ नौ फी सदी आदमी ही पढ़ना-लिखना जानते है; हिन्दू ६ फीसदी ,और 
मुसलमान १७ फीसदी | इसका एक कारण यह है कि जनता की मातृ- 
भाषाओं की उपेक्षा की जाती रही है। अब इसमें कुछ सुधार हो गया 
है; प्राइमरी स्कूलों में तेलगू, मराठी और कनाडी माध्यम द्वारा 
शिक्षा दी जाने लगी है | उच्च शिक्षा में तो अ्रव भी उदू का ही 
बोलवाला है| 
नागरिक अधिकार--राज्य में जनता के नागरिक अ्रधिकार 
बहुत कम रहे हैं| सभाएँ करने, जलूत निकालने, 'सावंजनिक उत्सव 
मनाने, यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल स्थापित करने तक में बहुत प्रतिबंध 
रहे | सन्‌ १६३८ #० के अन्त में हिन्दू महासभा ने नागरिक स्वतन्त्रता 
के विचार से, तथा आयंध्षमाज ने विशेषतया धार्मिक अधिकार प्राप्त करने 
-के लिए सत्याग्रह किया | हजारों आ्रादमी जेल गये, और कई-एक ने 
अपने प्राणों की भेंट चढ़ायी | जुलाई सन्‌ १६३६ में निजाम ने अपने 
फरमान में सुधारों की घोषणा के साथ यह स्पष्ट किया कि भविष्य में 
थ्राम तौर से सभा करने के लिए पहले से मंजूरी लेने की जरूरत न 
होगी, सिफ्फे सूचना देना काफी होगा। समाचारपत्रों के प्रकाशन को 
प्रोत्साहन देने के नियम बनाये जाने का भी आश्वासन दिया गया था| 
यहाँ यह जिक्र करना जरूरी है कि आर्यसमाज के आन्दोलन में अधि- 
कांश सत्याग्रही उत्तरी मारत के थे, इसलिए राज्य की जनता को विशेष 
ब्रल्ल न मिला । जनता की नागरिक प्रगति अधिकांश में स्वयं अ्रपने 
पुरुषाथ से होती है | 
जागीरी इलाकों की दशा--राज्य के कुल ज्षेत्रफल का ४५ फी 
सदी हिस्सा जागीरदारों और नवाबं के - श्रधीन है। इन जागीरों और 


् 
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पैगाओश्ों आदि में रहन्तेवाली जनता सामन्तवाद की दोहरीं गुलामी में 
रहती है [इनमें शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही कम है; सिफे तीनन्‍चार फी 
सदी आदमी पढ़-नलख सकते हैं | स्वास्थ्य, सफाई और चिकित्सा का 
भी प्रबन्ध नहीं है. जनता की जान माल और -इजत पर जाग्रीरदार 
झोर उनके कारिन्दों का अधिकार है । तरह-तरह के अन्यायपूर्ण टैक्स 
वबूल किये जाते हैं । रिश्वतखोरों बहुंत बढ़ी हुई है । अधिकतर किसान 
भारी कर्ज में दबे हुए हैं। अधिकारियों के दुष्यंवहार के कारण, राज्य 
के कजंदारी कानून, सहयोग समितियों और ग्रामोद्धार के कार्यो. से 
उनका कुछ वास्तविक हित नहीं हो पाता। वेगार प्रथा गैर-कानूनी 
होने पर भी प्रचलित है | 

निञज्ञाम ओर भारतीय संघ--जब से अंगरेजों के भारत से बिदा 
होने की बात चली, निजाम की यह. इच्छा रही है कि भारतीय संघ से अलग, 
स्वतंत्र रूप से रहे । इसके सम्बन्ध में अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद 
के स्थानापत्र अध्यक्षु श्री० डाक्टर पद्ठामि सीतारामेय्या ने कहा था कि 
जैसे ही निजाम अपनी स्वतंत्रता की - घोषणा करेगा, ८५ लाख आन्भ्र, 
अपने आन प्रान्त में मिलने का अधिकार घोषित कर देंगे, और ४५ 
लाख महाराष्ट्र और ३५ लाख कनाडी भावी महारष्ट्र और कर्नाठक में 
शामिल हो जायंगे | अ्रगस्त १६४७ में निज्राम ने कहां कि जब तक 
यह ज्ञात नहीं हो जाता कि भारत तथा पाकिस्तान का आपसी सम्बन्ध 
कैसा होगा; तब तक हैदराबाद इनमें से- किसी में भी शामिल होने का 
विचार नहीं रखता ।- निजञञाम ने: भारतीय, संघ से एक संधि करने का 
प्रस्ताव किया, - जिससे यातायात सम्बन्धी - व्यवस्था ही जाय ।. भार: 
तीय संघ की- रक्षा के लिए देदराबाद ने फौज से सहायता 
केरने ओर भारतीय संघ की वैदेशिक नीति से मेल खाती हुई अपनी 
वेंदेशिक नीति निर्धारित करने की सजामन्दौंजाहिर की | किन्तु 
शर्त यह रखी कि भारतीय ओर पाकिस्थान: डोमिनियनों, ने- एंक दुसरे 
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के विरुद्ध झख़ धारण किया तो हैदराबाद तट्स्थ रहेगा। उसने विटेन में 
तथा अन्यतन्र अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने के अधिकार को भी सुरक्तित 
रखना चाहा | 

निजाम की ये शर्तें श्रव्यावहारिक है। कोई केन्द्रीय सरकार अपने 
से सम्बन्ध जोड़नेवाली इकाई को ऐसी छूट नहीं दे सकती । रक्षा, 
यातायात और वैदेशिक मामले पूरे तौर से केन्द्रीथ सरकार के हाथ में 
रहने ही चाहिएँ । निजाम घुसलमान होने के कारण तेरह प्रतिशत 
मुसलमानों की भावना का बहाना लेकर कह रहा है कि वह्द भारतीय 
संघ में शामिल होना नहीं चाहता | वह यह विचार नहीं करता कि 
हैदराबाद की ८ प्रतिशत जनता की जोरदार मांग है कि वह 
मारतीय संघ में शामिल हो | वह इस जनता के विरोध का कब्र तक 
सामना करेगा १ मारतीय संघ की सरकार भी' निञज्ाम की हस 
मनोदृत्ति को सहन न करेगी | इस लिए निजञाम का जल्दी ही रास्ते 
पर आना ठीक होगा । है 


अद्दाइसवाँ अध्याय 


बम्बई प्रान्त के राज्य 
[ आघ ओर सांगली | 


निस्‍्लन्देह ओंध एक छोटा सा राज्य है, परन्तु उसने वह मार्य 
दिखा दिया है, जिल पर बड़े-बड़े राज्यों का यथासस्भव जल्दी ही 
चलना बुद्धिमानी का काम होगा । --एम० एस० अरो 

बम्बई प्रान्त के देशी राज्यों में मुख्य कोल्हापुर; श्रों घ, अ्रंकलकोट, 
भोर, जंजीरा, मुधोल, सांगली और सावंतवाडी है। कोल्हापुर के अंति- 
रिक्त अन्य राज्य छोटे-छोटे, कम आय ओर थोड़ी आवांद्दी वाले हैं। 
इन राज्यों में से सावनू और जंजीरा के शासक मुंसलेमान हैं। शेष सर्व 
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राज्यों के शासक मराठा या कोकनस्थ बाहायण हैं; इनके संस्थापक प्रायः 
शिवा जी. महाराज या पेशवाओं के वंशन या उनके जागीरदार थे | 
इन राज्यों की संख्या कुल मिला कर १८ है, जिनमें एक जागीर भी 
है। इनका ज्षेत्रक्ल लगभग ११ हजार वर्गमीलं, आबादी करीब २७ 
लाख, वाषिंक आय लगमभगपोने दो करोड़ रपये है। ये रियासतें ब्रिटिश 
प्रांन्तों में बिखरी हुईं है। कुछ कर्नाटक के पास पहुँच जाती हैं तो कुछ 
महाराष्ट्र में हैं, कुछ निजाम की सरहद के पा हैं ।इंनक्री भाषा, निवा- 
सियों के रहनः सहन, संस्कृति बिलकुल भिन्न भिन्न हैं | एफ दो रियासतों 
में तो शासक की भाषा, संस्कृति, रहन-लहन पंद्धति दूसरी है और 
जनता की भाषा, संस्कृति आदि दूसरी है | 

इन रियासतों में सब से बड़ी रियासत कोल्हापुर है, इसका क्षेत्रफल 
२२१७ वर्गमील, जनस रिया लगभग दस लाख और वार्षिक आय 
पचास लाख उपये से अधिक है | परन्तु यह रियासत भी बहुतबिखरी हुई 
है; इसके विविध भाग एर्क दुसरे से इतने दूर दूर हैं कि उनका शासन 
सुचारू रूप से होना कठिन है | फिर, इन हिस्सों की भी भाषा, संस्कृति 
आर्थिक साधन आदि की दंष्टि से कोई समानता नहीं | इन रियासतों 
के राजा कुछु समय से इन रियासतों का एक संध बनाने का विचार कर 
रहे हैं | ६४ के विषय है इनका दृष्टिकोण उदार रहा है, ये जनता के 
हित का ध्यान रखते रहे हैं | हम नमूने के तौर से इनमें से दो राज्यों 
श्रॉघ और सांगली की शासनपंद्धति के बारे में आगे लिखते हैं | 


यह राज्य बहुत छोटा होने के अलावा सोलह अलग-अलग हुकड़ों 
में बंठा हुआ है तो मी अपने शासन. के लिए खूब प्रसिद्ध है । 
औसत वार्षिक आय साढ़े पांच लाख रुपये हैं| यहाँ के शासक ब्राह्मण 
हैं, और पन्त प्रतिनिधि कहलाते हैं। ये दक्षिण के प्रथम श्रेणी के 


२१०६ देशी राज्य शासन 


सरदारों में गिने जाते हैं। ये परशुराम त्रिम्बक के वंशज कह्टे जाते हैं, 
जिन्हें सन्‌ १७०० के लगमग, सतारा की राणी तारावाई (राजाराम 
मोंसले की विधवा) ने जागीर दो थी 

शासक की विशेषता-मेहरबान गोपाल कृष्णराव (उपनाम 
नानासाहब पन्‍त) को, जो सन्‌ १६०४ में गद्दी पर बैठे थे, गद्दी से उतार 
कर सरकार ने उनके चाचा भवनराव (उपनाम बालासाहइब पनन्‍्त) को सन्‌ 
१६०६ में गद्दो पर बैठाया। आपकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 
आपने स्वेच्छा से जनता कोवह शासनाधिकार प्रदान किया, जिसें देने में 
अनेक राजा, प्रजा के वहुत आन्दोलन करने पर भी, बड़ी शियिलता 
और स कोच किया करते है | 

सन्‌ १६३६ का विधान; शासतन प्रबन्ध- -इस राज्य के वतंमान 
विधान का सन्‌ १६१७ से क्रमशः विकास हुआ है | सन्‌ १६३४ में यहां 
शासन अर न्याय विभाग अलग-अलग: किये गये। सन्‌ १६३८ में 
में राजा साहब ने .उत्तरदाई शासन की घोषणा को | आपके सुपुन्न 
श्री७ अप्पा नी ने म० गाँधी से विचार-विनिमय किया | सन्‌ १६३६ 
का नया विधान बनाया गया, और बम्बई के भूतपूर्व कांग्रेसी प्रधान- 
मंत्री श्री० खेर से उत्तरदायी शासन का उद्घाठन कराया: 
गया | विधान, शासन में जनता का पूर्ण अधिकार स्वीकार करता है, 
उसमें बालिग मताधिकार को, और सरकार के व्यवस्थापक सभा के प्रति 
उत्तरदाई होने की व्यवस्था है। विधान सम्बन्धी किसी विषय की 
व्याख्या के सम्बन्ध में मतमेद उपस्थित होने पर उसका निणंय हाई* 
कोठ करेगा और वह निर्णय अन्तिम माना जायगा | 

विधान के अ्रनुतार राजा साहब जनता के प्रंथम सेवक हैं। 
उनके तीन मेंन्नी हैं | ये व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदाई 


होते हैँ। व्यवस्थापक समा द्वारा अ्रविश्वास का-प्रस्तावं आने पर मंत्री 
अपना पद छोड़ देगे। 
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व्यवस्था पक सभा--व्यवस्थापक सभा में १५ सदस्य हैं। पाँच 
ताल्लुका-समितियों के समापति अपने पद के कारण इस ,सभा के सदस्य . . 
होते हैं | इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ताल्लुका-समिति व्यवस्थापक सभा की 
सदस्यता के लिए दों अ्रन्य व्यक्ति चुनती हैं; इन दो व्यक्तियों में से 
एक व्यक्ति समिति के बाहर का भी हो सकता है । किसी ताब्लुका- 
समिति का सभापति वह व्यक्ति होता है, जिसे.उस समिति के सदस्य 
निर्वाचित करें ] और, ताब्लुका-समिति के सदस्य वे व्यक्ति होते है, जो 
उस ताल्‍लुके के गाँवों ओर कस्बों की पंचायतों के समापतिहों। पंचायतों 
के सदस्यों के निर्वाचन के लिए, प्रत्येक चालिग पुरुष स्नी को मताधिकार 
है। 

इस से यह स्पष्ट है कि शासनयंत्र का आधार पंचायतें हैं। 
ताल्लुकान्समिति के सदस्यों का निर्वाचन परोद्ध है और व्यवस्थापक 
सभा का तो और भी परोक्ष | | 

सच ब्रिल सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पास किये जायेंगे. 
भीमन्त' राजा साहब की स्वीकृति मिलने के बाद वे कानून माने 
जायेंगे । . यदि राजा साहब्र व्यवस्थापक सभा द्वारा पास किये 
हुए. किसी-बिल पर अपनीः स्वीकृति देना :न चाहें तो वह उसको 
अपने “सन्देश” के साथ व्यवस्थापका सभा के पास पुनविचार के 
लिए भेजेंगे | यदि व्यवध्यापक्ष सभा उनकी .सिकारिशों को 
स्वोकार कंर लेती है तो विल उस रूप में कानून बन जायगा। 
परन्तु यदि वह अस्वीकार कर देती है तो राजा साहब -. उसको 
अगले अधिवेशन के लिए स्थगित कर देंगे ओर यदि इस प्रकार .उत्त 
सिर्फारिशें तीन वार व्यवस्थापक सभा -के बहुमत “से श्रस्वीकृत हो 
जाती है तो फिर वह बिल अपने आरम्भिक रूप में हो स्वीकृत होकर 
.._ » आशा हैं, इसमें यथेष्ट संशोधन किया जायरा और भ्रत्यंज्ष निर्वांचन-पद्धति 
का ही व्यवहार दोगों। / / . -«४ ह(- 
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कानून माना जायेगा-। ५ 

बजट--हर वर्ष बजट व्यवस्थापक्र सभा के सामने रखा 
जायगा, उत्तें यह ब्योरा रहेगा--(क) राज्य की कुल आय की आधी 
रकम सारे शासन के ऊपर होने वाले व्यय - (जिसमें राजा साहब का 
निजू खर्च व पेन्शनें भी सम्मिलित होंगी ) के मदद खर्च की जायगी | 
(ख) और आय की दूसरी आधी रकम पंचायतों और ताल्लुका 
समितियों को वहाँ से होनेवाली आमदनी के अनुपात से लौदा दी 
जायेगी । 

श्री राजा साहब पहले अपने लिए ६० हजार रुपये वाषिक लेते थे 
पीछे उन्होंने स्वयं ही उसे कम करके केवल ३६ हजार रुपये लेना 
स्वीकार कर लिया | अब व्यवस्थापक सभा .इस मद.पर अपना मत दे 
सक़ती है, ओर चाहे तो इसे घटा भी सकती -है। 

न्‍्याय--विधान में कहा गया है कि राज्य में न्याय सत्ता होगा 
और जल्दी मिला करेगा । फौजदारी और दोवानी के आरम्मिक मामले 
पंचायतों द्वारा तय होंगे, ओर दूसरे मामलों ओर . उनकी श्रपीलों का 


निर्णय हाईकोर्ट द्वारा होगा। हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित. नियमों के 
अधीन कानूनी सलाह राज्य की ओर से, बिना कोई ख्च उठाये, मुफ्त 
मिलेगी | 

पंचायती फैसले के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, जिस 
समय पंचायत मुकदमों का फेसला करती है, उस समय उसे न्यायन्तमा 
कहा जाता है | न्याय-समा को तीमरे दर्जे के मजिस्ट्रेठ्के अधिकार होते 
हैं। वह ५००) तक के दीवानी के मुकदमों का फैतला कर सकती है। 
किन्तु राज्य के सब-जज की श्रध्यक्षता में उसे दीवानी मुकदमों में 
दुसरे दर्ज के सवार्डिनेट जज्ञ के, ओर फौजदारी मामलों में अव्वल दर्ज 
के मजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं ॥ किसी भी आदमी को राज्य की ओर 
से नियुक्त वकीलों की राय मुफ्त मिल सकती है, उसे इसके . लिए कोई 
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फीस नहीं देनी पड़ती । सब-जज दोरा भी करता है; दौरे में वह लोगों 
के पथ-प्रदर्शक का काम करता है। राज्य में सब से ऊँचा न्यायालय 
सरन्यायाधीश (चीफ़ जज) का है, जिसे नीचे के न्यायालयों की अपील 
छुनने तथा उनके निरीक्षण और नियन्त्रण का अधिकार हे | । 
स्थानीय शासन--ओंघ के विधान का आधार ग्राम-लोकतंत्र है। 
गाँवों का शासनप्रबंध ग्राम-पंचायतें करती हैं। पंचायत में पांच 
सदस्य होते हैं । ये बाल्ििग मताधिकार के आधार पर तीन . 
वर्ष के लिए चुने हुए जाते हैं। पंचायतें अपना समावति ( सरपंच ) 
खुद चुनती है। अगर पंच सर्वंसम्मति से सरपंच का चुनाव 
न कर सके तो गाँव के सब बालिंग आदमी सरपंच को चुनते 
हैं । कई गाँवों के अयवा किसी ताल्लुके के नगरों के चुने हुए श्रध्यक्षों 
की एक ताहलुका-समिति होती है । यह ताल्लुके की मालगुज़ारी वचुल 
करती है, उसमें से आधी इसे स्थानीय कार्यो' के लिए मिल जाती है । 
समिति इस रकम को पंचायतों के. हारा शिक्षा, जनहित, न्याय, जल- 
ब्यवस्था, सफाई, सड़क, चरागाद, मेल्ों के प्रवन्त्र, बुनियादो शिक्षा, 
ओऔर-ग्राम-सुधार आदि के लिए. खचे कर सकती है। ४ 
शिक्षा --विधान में कहा गया था कि जल्दी ही राज्य की ओर से 
सव के लिए, अनिवार्य ओर यथासम्मव स्वावलम्बी बुनियादी शिक्षा 
की व्यवस्था की जायगी । उच्च शिक्षा का प्रशन्ध उसी हृद तक होगा 
जितनी कि श्रौध की जनता की सेवा करने के अवसरों के लिए उम्मेद- 
बार तैयारी करने को आवश्यक समझ्की जायेगी | इसके अतिरिक्त बालियों 
की निरक्षरता मिठाने के लिए, साधन जुटाने की ध्यवध्था सरकार करेगी, 
तांकि वह एक वर में ही शिक्षितों की परीक्षा में सफल ,होने के योग्य 
हो सकें। इस उद्द श्य के अनुसार राज्य में बहुत कार्य हो .चुका. है, 
और होता जा रहा, है| 
गरिक अधिकार-ओआ्रं थ के विधान, में. नागरिक अधिकारों का 
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स्पष्ट समावेश है। उसमें कहा गया हे कि अहिन्सा श्रौर लौकनैतिकता 
के सिद्धान्तों के अधीन यह विधान ओंघ के हर एक नागरिक को व्यक्ति 
की स्वतंत्रता, माषण की स्वतंत्रता, प्रेत की स्वतंत्रता, समा और भाषण 
की स्वतंत्रता, पूजा उपाप्तना की ख्वतंत्रता, जन्म, लिंग, जाति, धरम, 
रंग या आ्राथिक स्थिति के कारण हर प्रकार की अ्रयोग्यता से स्वतंत्रता, 
कानून की दृष्टि में सबके साथ पूर्ण समानता, सस्ता और जल्‍दी न्याय, 
सब के लिए मुफ्त अनिवाये बुनियादी शिक्षा,- बालिग-मताधिकार के 
आधार पर राय देने का सब के लिए समान अधिकार, ओर जीवन के 
लिए, आवश्यक कम से कम मजदूरी पर काम करने के अधिकार की 
गारण्ठी की जाती है | 
विशेष वक्तव्य; भावी कार्यक्रम--श्रौंध राज्य अंगरेज़ों की परा- 
धीनता में रहते हुए, भी प्रजातन्त्रवाद अपनाने में बहुत 'श्रांगे 
रहा है । १५ अगस्त १६४७ के स्वाघधीनता दिन के लिए उसने 
बहुत सराहनीय घोषणा की | उसमें कहा गया--(१) प्राणों की आहु- 
तियां देकर भी हम पराये आक्रमण से हिन्दुस्तान की भरसक रक्षा 
करेंगे | (२) साम्प्रदायिकता हटाई जायगी | (३) समाज में किसी श्रेणी | 
को नीच नहीं समक्ता जायगा (४) राष्ट्रनेताओं के आदेशों को पूरा 
करने की कोशिश करेंगे। (५) हम सब्र एक होकर खुद साक्षुरता-प्रसार 
में जुथ्गे । (६) खेती में, उन्नति करके गाँव को स्वावलम्बी बनाया 
त्रायगा | (७) आगामी पीढ़ो को राजकाज चलाने योग्य बनाने की 
दृष्टि से विद्यार्थियों को आवश्यक शिक्षा दी जायगी | (८) देहातों की . 
रक्षा के लिए १४ से ४४ व तक के सत्र नागरिकों का गाँव संरक्षक 
लः तैयार करेंगे और उन्हें हथियारों की सहायता देंगे। (६) नन्‍्याय- 
कार्य पंचायतों को देकर गाँवों में एकता रखेंगे । (१०) कारखानों में 
ज्यादह-से-ज्यादह सामान तैयार करेंगे और मज़दूरों को सम्पत्ति का 
योग्य हिस्सा देंगे। (११) सब व्यवहार सत्य और नीति से चलाएँगे। 
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(१२) शील, शिक्षा, स्वावलम्बन, अनुशासन, संयम श्रौर सहकारिता 
हमारे सिद्धाँत होंगे; हम अ्रपने कार्य से राष्ट्र की कीति बढ़ायेंगे । 
'ऑँघ जैसे छोटे से राज्य ने कैसा प्रशंसनीय कदम उठाया है ! 
हमारे दूसरे राजा भी इसका अनुकरण करे । है 
ह सांगली 

बम्बई प्रान्त के राज्यों में सांगली में भी शासन व्यवस्था सम्बन्धी 
बहुत अच्छा कार्य हुआ है | इस प्रान्त में, कोल्हापुर को छोड़कर शेष 
राज्यों में यह सब से बड़ा है, बेसे यह छोटा सा ही है। इसका क्षेत्रफल 
११४६ वर्गमगील, आबादी लगभग तीन लाख और सालाना औसत 
आमदनी बीस लाख रुपए है' | 

यहाँ के राजा साहिब ने सन्‌ १९४१ में एक महत्वपूर्ण घोषणा 
करके शासन में सुधारों का सूत्रपात किया था और १६४५ की जनवरी 
में राज्य की धारा ममा के चुने हुए सद्यों में से दो को मन्त्री बनाया 
था, जिनके सुपुदं राज्य के कुछु महकमे कर दिये थे | ५ श्रक्तूबर १६४६ 
को एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करते हुए श्रीमन्‍्त सांगली नरेश ने कहा-- 

“ब्रिटिश भारत में जो महान्‌ परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें तथा मैंने 
इससे पहले जो सुधार दिये हैं उनको जिस सचाई, सहिष्णुता और 
शान्ति के साथ अमल में लाया गया, उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं 
मानता हूँ कि, अब वह समय आरा गया है जब कि में अपने प्रजाजनों को, 
वेदेशिक, और राजनीतिक सम्बन्ध, इनाम, और सरंजाम, राज- 
परिवार सम्बन्धी व्यक्तिगत बातें और राजवंश के देवस्थान वगैरा को 
छोड़कर, तमाम विषय देकर, उन्हें संपूर्ण उत्तरदाई शासन सौंप दूँ । 

'मताधिकारी और चुनाव सम्बन्धी नियमों के सहित राज्य के लिए, 
नये शासन विधान बनाने का काम एक विधान समिति करेगी । मैं 
इस-समिति की नियुक्ति अपने नये मंत्रिमंडल की सलाह से करूँ गा। पर 
इस कमिटी के काम में काफी समय लग जायगा | तब तक शासन में , 
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कोई प्रगति न हो और यों ही समय बीत जाय, यह में ठीक नहीं सम- 
भता | इसलिए मेंने निश्चय किया है कि इस बीच ताल्कालिक व्यव- 
स्‍्या के बतौर में अपने प्रजाजनों को आज ही अधिक-से-अधिक मात्रा 
में उत्तददाई शासन दे दूँ । इस तात्कालिक व्यवस्था में भी सांगली के 
वत्तमान शासन-विधान में काफी परिवर्तन हो जायगा | तदनुसार आज 
में सांगली शासन सुधार कानून नं० ३ की घोषणा करता हूँ, जिसके 
मातहत-- 
क--राज्य की घारा-सभा में जो सरकारी अफसर नामजद किये 
गये थे, वे अब धारा-तमा के सदस्य नहीं रहेंगे | 
ख--ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में सन्‌ १६३५ के विधान के सातहत 
जो महकमे मंत्रियों के मातद्वत हैं, वे सांगली में भी मंत्रियों के मातहत 
होंगे, ओर ये मन्त्री घारा-सभा के द्वारा हठाये जा सकेंगे | 
ग--घारा-सभा के सभापति और उपसभाति चुने हुए! होंगे ।”? 
घोषणा के अन्त में श्रीमंत सांगली नरेश ने कहा कि “भम्रुमे अपने 
प्रजाजनों में पूर्ण विश्वास है.और यह विश्वास है कि आज में यह जो 
उत्तरदाई शासन की घोषणा करता हूँ इसका संचालन न्याय, सहिष्णुता 
ओर शान्ति के साथ होगा |?” 
कहना नहीं होगा कि सांगली का शासन ऊपर सूचित की हुई 
भावना के अनुसार प्रगतिशील रद्दा है | हाँ, जैता कि पहले बताया जा 
चुका है, यह राज्य भारतीय संघ की एक अलग इकाई बनने की दृष्टि 
' से बहुत छोटा है । 


है 


उन्तीसवाँ अध्याय 


न ई>->२-- 


दक्षिण के राज्य 
मैसूर, चावशकोर और कोचीन] 


दक्षिण के देशी राज्यों में से अधिकांश अपने यहाँ प्रजातंत्रात्मक 
पुधारों को प्रचलित करने में उत्तर या पश्चिस के देशी राज्यों की 
अपेक्षा आगे बढ़े हुए हैं । --एच० जी० तिलक 

साधारणतया हैदराबाद भी दक्षिण के ही राज्यों में गिना जाता है, 
परन्तु वह एक बड़ा ओर प्रमुख राज्य है। राजनीतिक दृष्टि से भी 
उसका अलग ओर स्वतंत्र स्थान है । इसलिए उसके सम्बन्ध में हमने 
एक अलग अध्याय में, लिख दिया है। बम्बई प्रान्त के -राज्यों के 
बारे में पिछुले अ्रध्याय में लिखा जा; चुका है। श्रत्र दक्षिण के जिन॑ 
राज्यों के बारे विचार करना है, उनमें से मुख्य मैसूर, त्रावणकोर 
श्रोर कोचीन हैं । 

दक्षिण के राज्यों की विशेषता--इन राज्यों में से कोचीन तो 
उत्तरदाई शासन पद्धति प्रचलित करने में भारतवर्ष के सब बड़े बड़े 
राज्यों में अग्रगामी है |# उसके श्रलावा मेसूर और त्रावशकोर आ्रादि का भी 
शासन अन्य भारतीय राज्यों की अपेक्षा उत्तम है। कुछ समय हुआ; 
स्व० श्री० सत्यमूर्ति जी ने लिखा था--“इन राज्यों में सुब्यवस्थित और 
स्वतन्त्र हाईकोर्ट और चीफ-कोट स्थापित हैं| इनमें जो न्यायाधीश हैं, 
वे हटाये नहों जा सकते, ओर विशेषतः वे जो अपने आपको स्व॒तन्त्र 
झौर ईमानदार सिद्ध कर चुके हैं। इन राज्यों के शासकों का शाही ख्चे 


अपैसे आ्रध सव के पहल। राज्य है, जिसने उत्तरदाई शाघनपद्धति प्रचलित की; 
पर बह बहुत छोटा राज्य है । 
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((प्रिवी पर्स?) निश्चित है। इनमें घारा धषभाएँ हैं, जिनमें निर्वाचित 
सदस्य बैठते हैं। अन्य नरेशों के विधय में जो बदनाम करनेवाली बाते 
उड़ती हैं, वे दक्षिण भारतीय नरेशों के विषय में स्वप्न में भी सुनायी 
नहीं देतीं | एकाघ अपवाद को छोड़कर इन राज्यों के शासक चरित्र- 
वान और योग्य व्यक्ति हैं | इनका पेसा व्यर्थ के तमाशों में या योरप 
की सैर में कदाचित ही ख्चे होता है । जनता इनके पास आसानी से 
पहुँच सकती है । इन राज्यों के प्रबन्धक उत्साह और लगन पूवेक कृषि, 
व्यवसाय के विकास उद्योग में लगे हुए हैं। इन सब बातों से मेरा . 
मतलब यह है कि इन राज्यों को प्रजा सुशासित है। इतने पर भी में 
इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इन राज्यों के शासन का 
अन्तिम आधार स्वेच्छाचार है। मेरा-दावा कंवल इतना है कि वह एक 
सहानुभूति-पूर्ण स्वेछाचार है । इसके साथ ही साथ वहाँ पर काफी दमन 
भी होता है। प्रकाशन की स्वतन्त्रता कम है !? 
ह मंतर 

इस राज्य का क्षेत्रफल २६,४५८ वर्गमील, आबादी (१६४१ की 
गणना के अनुसार) तिहत्तर लाख और सालाना श्रौसत आमदनी दस 
करोड़ रुपए है | यहाँ शासन-कार्य आधुनिक पद्धति से किया जाता है | 
प्रत्येक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए. श्रलग-अ्लग विभागों की 
व्यवस्था है, ओर उनके संचालन के लिए, यथेष्ट अधिकारी नियत हैं। 
शासन-पद्धति प्रायः वही है, जो सन्‌ श्८३३१ से श्ण८१ तक के पचास 
वर्षों में प्रचलित थी, नब कि यह राज्य अंगरेजी अमलदारी में रहा 
था। इतने दोघंकांल तक व्यवस्थित ढंग से शासन होते रहने से यहाँ 
उसके स्वरूप में नवीनता का समुचित समावेश हो गया है। 

शासनन्मुधार ओर सारत-सरकार--यहाँ प्रतिनिधि-सभा (रेप्रे- 
जेंटेयिव असेम्बली) की स्थापना सन्‌ श्ष८१ में हुई | इसका. उद्द श्य 
यह था कि राज्य के कामों में, ओर जनता की इच्छाओं तथा द्वितों में 


दक्षिण के राज्य. शश्पू 


अधिक अनुरूपता अ्रथवा मेल हो | सन्‌ १६०७ में यहाँ व्यवस्थापक 
- परिषद स्थापित की गयी, “जिससे कानून बनाने में उन गैर-सरकारी 
सजनों का सहयोग मिले, जो क्रियात्मक अनुभव और स्थानीय परिस्थि- 
तियों तथा आवश्यकताओं का शान रखने के कारण इस कारय के लिए 
योग्य हों ।? यहां यह जिक्र करना आवश्यक है कि उस समय की भारत- 
सरकार का इस विषय में अच्छा रुख नहीं था। उसनें मैसूर राज्य के 
पुधारों का जा खोलकर स्वागत नहीं किया था| सन्‌ १६२३ में शासन- 
सुधार के प्रश्न पर. एक कमेटी द्वारा फिर विचार हुआ | इस कमेटी के 
अध्यक्ष सर बृजेन्द्रानाथ सील ये | इसकी सिफारिशों से कई महत्वपूर्ण 
सुधार किये गये। मैधूर की संधि के अनुसार, इन सुधारों पर भारत- 
तरकार की स्वीकृति ली गयी थी | ा 
शसन प्रवन्ध--इस समय ( मई १६४७ ) राज्य की प्रबन्ध 
करिणी में दीवान सहित पाँच मंत्री है। दो सरकारी और तीन गैर- 
सरकारी । गैर-सरकारी मंत्री को किसी विभाग का काम संमालने के 
अयोग्य नहीं ठहराया जाता, इस प्रकार उनके तथा सरकारी मंत्रियों के 
काम में कोई विभाजन-रेखा नहीं है। नामजद और निर्वाचित मंत्रियों 
में कोई अन्तर नहीं माना जाता। परन्तु यद्यपि गेर-सरकारी मंत्री 
ब्यवस्थापक मंडल के सदस्य हैं, पर राजा द्वारा नामज़द हैं, ओर उन्हीं 
के प्रति उत्तरदायी हैं। इन मंत्रियों में कोई भी मन्त्री व्यवस्थापक 
सभाओं की सबसे बड़ी पार्टी स्टेट-काँग्रेस का प्रतिनिधि नहीं है । 
व्यवस्थापक संडल--राज्य में कानून-निर्माण- से सम्बन्ध रखने- 
वाली दो सभाएँ हैं--(१) प्रतिनिधि-समा ( 'रेप्रेजेन्टेटिव असेम्बली? ) 
ओर ब्यवस्थापक परिषद ( लेजिस्लेटिव कोंसिल )। दोनों की अवधि 
चार-चार वर्ष की है। प्रतिनिधि सभा में ३१२ सदस्य हैं | इसे कानूनी 
मसविदों पर परामर्श देने का “अधिकार है । किसी मसविदे के सिद्धाँ 
का इस सभा के कुल उदसस्‍्थों में से दो-तिहाई भी विरोध करें-तो. भी 
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सरकार के लिए इस सभा का निर्णय मान्य करना अनिवार्य नहीं है। 
जिस कानूनी ससविदे को यह पास कर दे, वह व्यवस्थापक परिषद में 
उपस्थित किया जा सकता है। जब बह मसविदा श्रन्ततः परिषद में 
स्वीकार हो जाय तो उसे प्रतिनिधि-समा के सामने रखना श्रावश्यक 
नहीं होता | वह सभा की सम्मति को सूचित करनेवाले वक्तब्य सहित 
महाराज की स्वीकृति के लिए उपस्थित. किया जाता है । 
आकस्मिक आवश्यकता होने पर, इस समा के परामर्श बिना ही दो 
बार छुःछुः माह के लिए कानून बनाये जा सकते हैं। इससे स्पष्ट हे 
कि प्रतिनिधि-तभा का कानून निर्माण में जोमाग है, वह बहुत' 
रिमित है । 

व्यवस्थापक परिषद में ६८ सदस्य हैं--४४ निर्वाचित , और शेष 
नामज़द | इसका सभापति अब परिषद द्वारा चुना हुआ गैर-सरकारी 
व्यक्ति होता है| हाँ, इसमें यह शर्त होती है कि महाराज उसे स्वीकार 
करलें । उपसभापति भी निर्वाचित किन्तु महाराज द्वारा स्वीकृत होता 
है । परिषद के कुल सदस्यों में कम-से-कम दो-तिहाई द्वारा अविश्वास 
का प्रस्ताव होने पर सभापति तथा उपसभाषति अपने पद से प्रथक्‌ हो 
जाते हैं | व्यवस्थापक परिषद में एक-तिहाई से अधिक सदस्यों का 
नामजद होना मैसूर जेसे उन्नत राज्य में बहुत चिन्तनीय है। 

मेसूर राज्य की दोनों व्यवस्थापक समाओओं में कांग्रेस पार्टी सब में 
बड़ी पार्टी है । व्यवस्थापक परिषद के चुने हुए ४४ सदस्यों में, जिनमें 
दस विशेष द्िततों क॑ भी स्थान हैं, २० सदस्य  कांग्र्स के हैं। ओर, 
प्रतिनिधि सभा के ३१२ सदस्यों में, जिनमें नामजद सदस्य भी हैं 
अकेली कांग्रेस पार्टी के ही सद॒ध्य १४० हैं । 

शिक्षा आदि्--म्युनिसपेलटियाँ और जिला-बोर्ड अच्छा .काम 
कर रहे हैं। पंचायतों का यहाँ खूब प्रचार है। शिक्षा की दृष्टि से, 
सन्‌ १६४१ ६० की मनुष्यनाणना के अनुसार मेसूर ब्रिटिश भारत से 
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कुछ दी कम है | देशी राज्यों में सबसे प्रथम स्थापित विश्वविद्यालय 
मेधूर का ही है । यह १६१६ में स्थापित हुआ । इसमें राज्य की मातृ- 
भाषा के अ्रध्ययन तथा साहित्य-निर्माण की ओर बहुत ध्यान दिया जाता 
है। राज्य में प्रायः हाई स्कूल से नीचे की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य 
है। कृषि, व्यापार, इस्चिनयरी, डाक्टरी तथा औद्योगिक विषयों की 
शिक्षा.का अच्छा प्रबन्ध है | कुल मिलाकर राज्य की आय का लगमग 
छुठा भाग शिक्षा-प्रचार में खर्च किया जाता है। 
नागरिक अधिकार--यहां पूर्व प्रथा तोड़कर मुतलमानों और 
ईसाइयों के लिए प्रृथक्‌ निर्वाचक संघों की स्थापना की गयी है.। सरकारं 
ने यह आशा की है कि इससे साधारण नागरिक भावना की बृद्धि में 
बाधा न होगी ।.व्रिटिश भारत में गत बर्षों में जो कट्ठ अनुभव हुआा 
है, उसका विचार करते हुए उपयुक्त आशा दुराशा मात्र है। शासन- 
सुधार कमेटी की सिफारिश होने पर भी, नवीन शासन विधान में नाग- 
रिक अधिकारों का निर्देश नहीं किया। , 
विशेष वक्तव्य--मैयूर स्टेट-कांग्रेस के अध्यक्ष श्री० के० सी० रेडी 
के शब्दों में इस समय*( मई, सन्‌ १६४७) राज्य की शासन प्रणाली 
दूषित है और साम्प्रदायिक समस्या के बहाने राज्य भर में नागरिक स्वाघी- 
नता पर प्रतिबन्ध है | सरकार घ्थानीय संस्थाओं के कार्य में दखल देती 
है, श्रोर. जिला-बोर्डो' में अनेक-मत-प्रणाली चालू कर दी गयी 
है। इसी लिए स्टेट-कांग्रेस तत्काल उत्तरदाई शासन. की मांग कर 
रही है। - ह 
..ब्रावणकोर 
यह राज्य भारतबव के ठेठ दक्षिण में, पश्चिम की ओर है | इसका , 
ज्षेत्रटल ७६२५ वंगनील-और जनसंख्या ६१ लाख (सन्‌ १६४१ में), 
तथा; औसत व्राषिक आय प्रांच करोड़ .रुपए है । राजधानी त्रिवेन्दुरम _ 
* ब्रिटिश भारत में फी हजार १२५ स्ली-पुरुष शिक्षित हैं, मैंसूर राज्य में १२१। 
र्७ 
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है| यहाँ का राजा उन ज्षत्रियों में से है, जो अपने आपको दक्षिण 
भारत के प्राचीन चेरा राजवंश के मानते हैं। राजा मालावार के 
रिवाज #$ के श्रनुतार राजघराने की लड़की या बहिन के बड़े पुत्र को 
गद्दी दे सकता है । न्‍ 

एक उन्नत राज्य--आधी सदी से अधिक समय हो गया, जब से 
यहाँ के शासक राज्य की आय को सावंजनिक कोष की तरह समभतते हैं, 
श्रौर श्रपने निजी व्यय के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम रकम लेते हैं ओर 
उसे बजट में सूचित करते हैं | 

शिक्षा कौ दृष्टि से यद्द राज्य देश भर में बढ़ा हुआ है। छुआ्राक्वृत 
को इसने कानून द्वारा बन्द कर रखा है, और मंदिरों कोहरिजनों के.लिए 
खोल दिया है। औद्योगिक दृष्टि से भी यह बहुत उन्नत है| स्त्रियों को 
यहाँ पुरुषों के छमान अधिकार रहे हैं । गत वर्ष (१६४६) इसने राज- 
नीतिक ज्षेत्र में मी प्रगति का परिचय दिया है। इस राज्य का एक 
अ्रपना बन्दरगाह है, उससे इसे आयात-निर्यात-कर की अच्छी आ्राय 
होती है | । । 

शासन-प्रवन्ध--प्रस्तावित्त योजना के श्रनुसार राज्य का शासन 
राजा से नियुक्त किये हुए दोवान द्वारा किया जायगा। दीवान की 
सहायता के लिए कई मंत्री, विभागों के अध्यक्ष तथा अ्रन्य अधिकारी 
होंगे, जो कुछ अ्रंशों में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुने जायेंगे। कोई 
सरकारी अफसर किसी घारासभा का सदत््य नहीं होगा | पर वह घारासभा 
के विचार-विनिमय में सहयोग देगा। प्रश्नों का उत्तर तथा दूसरी जान- 
कारो देने के लिए. उसकी वहां उपल्यिति श्रावश्यक हो सकती है। उसे 
मत देने का अधिकार नहीं होगा | घारासभा के मत से दीवान या कार्य- - 
कारिणी सरकार का कोई सदस्य नहीं हटाय्रा सकेगा | घारासमा के तथा 


. इस रिवाज के अनुसार घर की जायदाद का अधिकारी मालिक का बढ़ा 
लड़का नहीं होता, मालिक की वहिन या लड़की का पुत्रद्देता है । 
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न्याय-विभागों के सम्बन्ध में दीवान की स्थिति अमरीकी प्रेज्नीडेश्ट के 
तुल्य होगी । हां, महाराजा के श्रघिकारों द्वारा वह अयश्य नियन्त्रितत 
रहेगा। 

व्यवस्थापक मंडल--राज्य में दो धारा सभाएँ रहेंगो; उनके सभी 
सदस्य चुने हुए होंगे । दोनों समाएँ--श्रो चित्रा राज्य परिषद और श्री 
मूलम लोक सभा अपने अलगन्श्लग नियम बनायेंगी, तथा अपने 
अलग अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित करेंगी | कोंसिल में कम से कम ५२ 
सदस्य होंगे, जिनका चुनाव विभिन्न संस्थाश्रों तथा पेशों की विशेषता श्ं 
के आधार पर होगा। असेम्बली के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि 
होंगे । कम-से-कम १४००० जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, तथा 
२५००० जनसंख्या पर एक से अधिक सदस्य होगा। असेम्बली के 
लिए सदस्यों का चुनाव बिना किसी जाति, श्र॒णी, तथा पुरुष-स्नी के भेद- 
भाव के, बालिग मताधिकार के आधार पर होगा । मत देने का अधि- 
कार रियासत-निवासियों को ही होगा, जो रियासत में चुनाव से 
कम-से-कम सात व पहिले से रह रहे हैं। कोंसिल के लिए मत देने का 
अधिकार ३० वर्ष तथा अ्रसेम्बली के लिए. २२ वर्ष के व्यक्ति को 
दया जायेगा | 

घारासभाएँ चुनाव के बाद चार वर्ष तक कार्य करेंगी | दीवान को 
श्रधिकार होगा कि स्थिति को देखते हुए वह किसी भी घारासभा को 
उसकी अवधि समाप्त होने से पहिले भंग करें या उसकी अवधि 
अधिक-से-अधिक एक वर्ष और बढ़ा सके । दीवान को दोनों सभाओं 
में भाषण देने, तथा किसी प्रस्तुत बिल अथवा विचाराधीन प्रश्न के 
सम्बन्ध में सन्देश भेजने का अधिकार होगा । बिल दोनों सभाओं में रखे 
जा सकेरे | ब्रिल पर बिचार करने के लिए. दोनों सभाओं में स्थायी 
समितियां नियुक्त की जायेंगी 

राज-परिवार, रियासत की सेना, हिन्दू ध्रामिक दान, रियांसंती 
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सरकार का भारत सरकार तथा विदेशी नरेशों या रियासतों से सम्बन्ध, 
तथा सुधार कानून की धाराओं और नियमों पर धारा सभाओं को न 
तो विचार करने का ओर न ही उनके सम्बन्ध में कोई कानून बनाने 
का अधिकार होगा । 

दोनों घारासमाश्रों के समान अधिकार और कार्य'होंगे | वे अपनी 
उप-समितियों द्वारा राज्य की नीति और शासन पर नियन्त्रण रखेगी । 
दोनों सभाश्रों का संयुक्त निर्णय सरकार द्वारा कार्यानिवित किया जायगा । 

जो ब्रिल धारा सभाश्रों में पथ होनेवाला होगा, उस पर दीवान 
को यह नोट देने का अधिकार होगा कि उससे रियासत की शांति किसी 
प्रकार भंग तो नहों होती | शांति-मंग की आ्राशंका वाले त्रिल पर विचार 
करने की कारवाई दीवान रोक सकेगा | | 

महाराजा को कानून बनाने तथा आवश्वक कार वाई करने के 
अधिकार बने रहेंगे । 

न्‍्याय--न्याय-विभाग प्रतन्ध-विभाग से प्रथक्‌ है.। राज्य में एक 
हाईकोर्ट के अ्रतिरिक्त कई जिला-कोर्ट, सेशन कोट, मुन्सिफ कोट तथा 
अनेक पंचायती अदालतें हैं । तन्‌ १६४६ की घोषणा में कहा- गया है 
कि दीवानी तथा फौजदारी अ्रदालत महाराजा द्वारा नियुक्त होगी तथा 
निचली अदालतें कार्यकारिणी (सरका)र द्वारा, हाईकोर्ट की सलाइ से 
नियुक्त होंगी | घारासभा द्वारा पास किये गये कानूनों के वेधानिक पहलू 
पर अदालत निणुय कर सकती है। 

शिक्षा आदि--यहां शिक्षा का प्रचार भारतवर्ष भर के किसी भो 
भाग से अधिक है, ४८ ग्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं |छ राज्य भर में 
प्रारस्मिक शिक्षा निश्शुल्क और अनिवाय है | स्री-शिक्षा का खूब प्रचार 
है। यहाँ दस से श्रघक्र कालिज और बहुत से हाई स्कूल आदि हैं। 
पहले यहाँ की शिक्षा-सस्थाएँ मदरास विश्वविद्यालय फे अधीन थीं । 


# कोंचीन में, जो कि श्ससे दूसरे दर्ज पर है, यह संख्या ३५ है । 
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. सन्‌ १६३७ ई० में यहाँ स्वतंत्र विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। 
पाय्यक्रम में, आधुनिक भाषाओं में राष्ट्रभाषा हिन्दी का भीसमावेश है । 
कला और उद्योग तथा प्रयोगात्मक विशञान की ओर ययथेष्ट ध्यान दिया 
जाता है। कानून, श्रायुवंद, बनध्पति-शासत्र और कृषि आदि के भी 
विद्यालय हैं | स्वास्थ्य और चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था है| राज्य 
का श्रपना! स्वयं का डाक-विभाग तथा टकताल-विभाग है | 

सन्‌ १६४५ में त्रावशकोर सरकार ने राज्य में अपनी दस वर्षीय 
अनिवाय और निश्शुल्क प्रारम्मिकर-शिक्षा-योजना अमल में लाने की 
घोषणा की । उसने स्वीकार किया है कि प्रारम्भिक शिक्षा का दायित्व 
सरकार पर है। 

नागरिक अधिकार--यह खेद का विषय है कि इतना .उन्नत 
और शिक्षित राज्य भी जनता के अ्रघिकारों के विषय में यथेष्ट उदार 
, नहों रहा है। यहाँ कई वर्ष से त्रावणक्रोर-स्टेट-कांग्र स स्थापित है| 
उसका -उद्दे श्य महाराज की छुत्नछ्वाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त. करना 
है | पर उसके रचनात्मक कार्य--खादी-प्रचार, हरिजन-उत्पान, मद्य- 
पान-निषेष और हिन्दी-प्रचार--पर भी राज्य की और से समय-समय 
पर प्रतिबनन्‍्ध रहा है | स्टेट-कांग्रे स के कार्यकर्ताओं को दमन, गिरफ़ारी, 
जेल शआ्रादि की सख्तियां सहनी पड़ी हैं।। यहाँ प्रेत और ध_माचारपन्नों पर 
कड़ी पाबन्दियाँ रही हैं। 

विशेष वक्तव्य-त्रावणकोर के वैधानिक सुधारों की योजना: की 
कई बातें स्वाग्रतन्‍्योग्य होते हुए भी, उसमें यह दोष है कि समस्त 
शक्ति का मूल भ्रोत जनता को नहीं माना गया | दीवान महाराजा द्वारा 
नियुक्त होगा, और घारा समा का /उस पर अविश्वास होने पर भी अपने 
पद से नहीं हटाया जा सकेगा । यही बात सरकार के अन्य सदस्यों पर 
मी लागू होगी | दोवान के अधिकार भी बहुत अधिक है। निश्चय ही 
यह योजना जनता को उत्तरदाई शापन नहीं देती । 
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त्रावणकोर ने भारतीय संघ में शामिल होने में बहुत ढील की । 
पहले तो उसने स्वतंत्र रहने की ही घोषणा कर दी थी, पर आखिर में 
(द्विन मर का भूला शामको घर आया? कहावत हुई। इस विषय में 
पहले लिखा जा चुका है |. - 

- कीचीन 

इस राज्य का क्षेत्रफल १४६३ वर्गमील, जनसंख्या सन्‌ १६४१ ई० 
की गणना के अनुसार सवा चौद॒ह लाख, और वार्षिक औसत 
आय डेड करोड़ रुपए है | 

इस राज्य का शासन वहुत समय से प्रगतिशील रहा हैं। श्रत्र से 
' पैंतीस वर्ष पहिले सन्‌ १६१२ में यहाँ के दीवान साहब सर ए.० आर० 
बेनर्जी ने एक सलाहकार समिति ( एडविजरी कौंसिल ) की योजना 
उपस्थित की थी, जिसमें लगभग दो-तिहाई सदस्य निर्वाचित हों, और 
शेष नामज़द | 

शासन-प्रबन्ध; उत्त रदाई शासन की घोषणा--शासन-कोरय के 
लिए राज्य छः ताल्लुकों में बँटा हुआ है | राजधानी एरनाक्यूलम है । 
सब शासन-काय महाराजा साहब के नाम से. उनके नियंत्रण में होता 
है। उनका प्रधानमंत्री दीवान है। सन्‌ १६४६ तक उसकी नियुक्ति " 
महाराजा साहब द्वारा होती थी, श्र वह उनके आदेशानुसार कार्य 
करता था । कायका रिणी में दीवान के अतिरिक्त एक मंत्री था, जिसे 
महाराजा साहब व्यवस्थापक परिषद के सदस्यों में से में से चुनते थे । 
वह अ्रपने काये के लिए परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था | उसके 
सुपुर्द प्रायः निम्नलिखित विभाग रहते थे--कृषि, सहकारिता, णह- 
उद्योगों की उन्नति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पंचायतों का प्रबन्ध, और 
दलितोद्धार । मंत्री के सुपुद किये हुए विषय हस्तान्तरित विषय कहलाते 
थे, और शेष (दोवान के सुपुर्द) विषय, रक्षित | कौन-कोन से विषय हस्ता- 
न्तरित हों, इसका निश्चय महाराजा साहब करते थे, और ऐसा करने में 
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वे आवश्यकतानुसार दीवान से परामर्श करते थे | 
अगस्त १६४६ में कोचीन प्रजा मंडल ने खासकर ये मांगे उपस्थित 
कीं--(१) राज्य में जनता के बालिंग मताधिकार के आधार पर घूर्णो 
उत्तरदाई शासन प्रदान किया जाय ओर इस सम्बन्ध में विधान बनाने 
के लिए एक विघान-समिति बनाई जाय, /२) एक श्रन्तरिस सरकार 
की स्थापना की जाय और सभी विभाग लोकप्रिय मंत्रियों को सुपुर्द कर 
दिये जाय | इसपर महाराज ने पहली मांग मंजूर कर के समिति 
'की स्थापना कर दी थी। दूसरी मांग को संशोधन के साथ स्वीकार 
करके उन्होंने अ्रथं, न्याय तथा व्यवस्था विभागों को छोड़ शेष 
विभाग चार मंत्रियों को बांट दिये ये | इन तीन विभागों का काम दीवान 
करता था, परन्तु अन्तिम निर्णय मंत्रिमंडल में होते ये। अब शासन का 
सब कार्य चुने हुए लोकप्रिय मंत्रियों में बँठा हुआ है । 
व्ववस्थापक परिषद्‌--व्यवस्थापक परिषद की स्थापना यहाँ सन्न्‌ 
१६२४ हुई थी। अब तक इसका संगठन सन्‌ १६ ३८ की घोषणा अनुसार 
था । इसमें ए८ सदध्य थे--३८ निर्वाचित और २० नामज़द। निर्वाचित 
सदस्यों में २७ साधारण निर्वाचक संघों के और ११ विशेष के होते थे । 
नामजद सदस्यों में ८ सरकारी और १२ गैर-सरकारी रहते थे | इनके 
अलावा, किसी प्रस्ताव के समय दो ऐसे व्यक्तियों को महाराजा द्वारा 
और भी नामज़द किया जा सकता था, जिन्हें: उस प्रस्ताव के विषय के 
सम्बन्ध में विशेष शान या अनुभव हो | इन व्यक्तियों को जितने समय 
के लए ये नामजद हों, सदस्यों के पूर्ण अधिकार होते थे । 
परिषद का समापति दीवान होता था| उसके सहित कम-से-कम 
१५ सदस्यों की उपस्थिति में परिषद का काये होता था | रमभापति की 
अनुपश्यिति में उसका कार्य उपसभापति (डिप्टी प्रेसीडेन्ट) करता था, 
जो परिषद द्वारा निर्वाचित होता था। उसका वेतन परिषद निश्चित 
करती थी | परिषद का कार्यालय आम तौर से तीन वर्ष द्ोता था। 
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अब. नई योजना अमजञ्ञ में आनेयाली है, जिसका उद्द श्य पूर्ण उत्तरदाई 
शासन है | 
न्‍्याय--राज्य में न्याय करनेवाली प्रधान संस्था हाईकोट है.। 


उसमें चीफ-जस्टिस सहित तीन जज हैं, उनकी. नियुक्ति महाराज:;द्वारा 
होती है| निर्धारित योग्यता वाला व्यक्ति ही, जज़ नियत क्रिया जा 
सकता है। उसके नीचे दीवानी मामलों का., विचार क़रने के लिए 
जिला -अदालतें, तथा म्रन्तिफों की... श्रदालतें हैं | फोजदारी मुकदमों का 
फैसला सेशन अदालतों तथा सब-मर्जिस्ट्रेयों की श्रदालतों में होता है । 
प्रचास रुपये तक की मालियत के मामले ग्राम-पंचायतों छारा निपठाये 
जाते हैं... | 

शिक्षा-शिक्षा-प्रचार की दृष्टिट से भारतवर्ष मर' में, केवल त्राण- 
कोर को छोड़कर, यद्द राज्य सबसे बढ़कर है | यहाँ शि क्षुतों की संख्या 
फी हजार ३५४ है। पॉँच वर्ष से लेकर नौ वर्ष तक की आयु के 
समस्त बालकों में ६० प्रतिशत, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं। 
प्रारम्भिक शिक्षा देशी भाषाश्रों के स्कूलों में निश्शुल्क है, परन्तु जिन 
स्कूलों, में अंगरेजी पढ़ायी जाती है, उनमें निश्शुल्क नहीं है । इन स्कूलों 
में मी आधे से अधिक खच राज्य ही करता है। ग्राम- पुस्तकालयों का 
कार्य खूब चल रहा है। राज्य में कई दैनिक तथा एक दज्जन से अधिक 
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होते हैं। राज्य क्री जनसंख्या को देखते हुए 
पत्र-पत्रिकाओं का यह प्रचार श्रच्छाहै। 

विशेष चक्तव्य--महाराजा साहब ने सन्‌ १६१८ में ही शासन- 
सुधारों का प्येय उत्तददाई शासन स्वीकार कर लिया था । अ्रप तो इसे 
जारी करने के लिए विधान तैयार हो रहा है, और वह जल्दी. ह्वी जनता 
के सामने आ जायगा | .अगरस्त सन्‌ १६४६ में कोचीन प्रजामंडल ने 
उत्तरदाई शासन आदि के अलावा यह भी मांग की थी कि भारतीय 
विधान परिषद में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि भेजा, जञाव। 
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डसके अनुसार कोचीन के लोकप्रिय मंत्री श्री० गोविन्द मेनन विधान- 
परिषद में जनता के प्रतितिधि की हैसियत से सम्मिलित हुए, न कि मंत्री 
की हेमियत से | ह 

मंद्ाराजा साइब ने कहा या--में शइगलेंड के ब्रादशाह की तरह 
एक वैधानिक शासक की हैसियत. से पूर्णतया: संतुष्ट हूँ क्योंकि 
में ग्लैडस्टन के सिद्धान्तो में -विश्वात करने वाला हूँ।! महाराजा 
नेयह मी कद्दा कि था हमने प्रसन्नता पूवके गददी का परित्याग कर 
दिया होंता किन्तु गद्दो छोड़ देने से कोचोन में राजतन्त्र का अन्त नहीं 
हो नाता; क्योंकि हमारे स्थान पर शासन करने की इच्छा रखनेवालों 
की यूची बहुत लम्बीहै। महाराजा साहब ने अपने. व्यवह।र से दिखा 
दिया कि:श्राप वास्तव में लॉकसत्तात्मक भावों वाले हहैं। 

२६ अगस्त १६४७ को, एक बड़े जातीय त्यौहार (श्रोनम) के 
दिन, महाराजा साहब ने राज्य में पूर्ण जिम्मेदार तरकार स्थापित करने 
- की.घोषेणा की । गवर्मेंट-आफ-कोचीन एक्ट? नाम का एक्ट-जारी किया 
गयां है। उसके अनुसार समस्त शासन-प्रथन्ध एक. कौंसिल के. सुपुर्द 
। किया गया. है, जिसमें प्रधान मंत्री सहित ११ मंत्री होंगे, श्र ये सब्र 
चुने हुए रहेंगे। 

तीसवाँ अध्याय 
अन्य देशी राज्य 

[ संयुक्त प्रान्त के राज्य, सिक्मम. और भूटान, बंगाल के 
राज्य, आसाम के राज्य, उड़ीसा के राज्य, मध्यभारत के राज्य ] 
.. इस अध्याय में ऐसे देशी राज्यों या उनके समूहों के सम्बन्ध में 
संच्तेप-में विचार किया जाता है,. जिनके विषय में पिछले श्रध्यायों में 
. नहीं लिखा गया है। ये प्रायः छोटे-छोटे हैं । 
श्€ 
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संयुक्तप्रान्त के राज्य--संयुक्तप्रान्त देशी राज्य तीन: हैं-- 
टेहरो-गढ़वाल, रामपुर और बनारस | शासन की दृष्ठि से टेहरी का 
सम्बन्ध शिमला पहाड़ी राज्यों से रहा है, ओर उनके बारे में पहले 
लिंखा ना चुका है | रामपुर की मजनलिस (उ्यवस्थापक्र सभा) के संगठन 
में लोकसत्तात्मक दृष्ठि से कई दोष है, ओर उसके अधिकार भी. बहुत 
परिमिंत है | यहाँ बहुसंख्यक जाति (हिन्दुओं) के नागरिक अधिकारों की 
उपेक्षा' की जाती है। बनारस राज्य ने हिन्दू विश्वविद्यालय; काशी, 
की जमीन आदि की चाहे जो सहायता दो हो, अपने नागरिकों की. 
शिक्षेान्व्यवस्था में कुछु प्रगतिशीलता का परिच्रय नहीं दिया। यहां: 
व्यव॑स्थापक सभा (जिसे प्रजामंडल कहा जाता है) उत्तरदाई शासन के 
विचार से अनुपयुक्त है। जनता का शासकों से शासनसुधार, और 
नांगरिक अधिकारों के लिए काफी संबंध रहा है । इस समय भी 
'स्थिति संतोषजनक नहीं है । पर 

सिक्स और भूटान--ये दोनों राज्य बंगाल के उत्तर में हैं । 
यहाँ से तिब्बत को सीधा रास्ता जाता'है। इस लिए इनका राजनीतिक . 
महं'व बहुत है। य भांरत-सरकार से अलग-अलग सम्बन्धित रहे हैं। 
इन राज्यों का भारतवर्ष के अ्रन्य भागों से सम्पर्क बहुत क्रम हैं । भूटान 
में अंगरेजी ढग की शिक्षा सन्‌ १६१४ में आरम्म हुई, ओर १६१४ में 
जाकर कुछ विद्यार्थियों ने प्रथम बार मेट्रीक्यूलेशन परीक्षा पास का ! 
यहां का शासन अप्रगतिशील होना स्वामाविक्र ही है | भूठान को कुछ 
लोग नेपाल की तरद्द स्वतंत्र समभते हैं; पंरन्तु दोनों की स्थिति में बहुत 
अन्तर है। नेपाल स्वतंत्र प्रदेश है, और भूदान भारत के देशी राज्यों 
में है | हां, भूटान (ओर सिक्कम) का सम्बन्ध भारत-सरकार के राजनीतिक 
विभांग से न रह कर वदेशिक विभाग से रहा है । 

बंगाल के राज्य--बंगाल प्रान्त में देशी राज्य दो हैं--कू च- 
बिहार ओर त्रिपुरा | त्िपुरा में प्रवन्धकारिणी कौंसिल बहुत समय से, 
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सन्‌ श्यू८३ से-है। व्यवस्थापक परिषद का संगठन प्रथम बार सन्‌ 
१६०६ में हुआ था, जिंसमें-- पीछे छुघार हुआ-। तथापि -उतरदाई 
शासनपद्धति अ्रभी धक प्रचलित नहीं की गयी । हां, महाराजा का निजी 
. व्यय निर्धारित. है, दुभिक्ष-निवारण के. लिए. श्रलग रकम सुरक्षित रखी 
जाती है.और उद्योग घंघों की उन्नति की ओर ध्यान दिया जाता है.।.. 
त्रिपुरा राज्य में शासन एकतंत्री और अनियंत्रित है | राजप्रबन्ध के 
लिए.:एक मंत्री और तीन नायब-दौवान हैं | सर्वसाधारण में शिक्षा-प्रचार 
' बहुत कम है, ओर नागरिक अधिकारों का प्रायः अमाव ही है । त्रिपुरा 
ज्यनाण-परिषदः जनता .को .संगठित करने ओर उत्तरदाई शासन- 
पद्धति प्रचलित कराने के. लिए, उद्योग कर रही है । >े 
आसाम के राज्य--आसाम में मणिपुर तथा १५ खासी राज्य 
हैं.। खाती राज्य बहुत दी छोटे-छोटे हैं, कुल मिलाकर उन सबका 
क्षेत्रकल ३८०० वर्गमील और जनसंख्या लगभग दो लाख है । मणिपुर 
का ज्षेत्रकल ८६३८ वर्गगील ओर आबादी लगभग छु लाख है-। अब 
. शासन महाराजा.एक सलाहकार दरवार की सहायता से करते हैं, जिसमें, 
सभापति और उपत्भाषति के अतिरिक्त छुः नामजद सदस्य मणिपुर के 
होते हैं| शासन जनता के प्रति कुछ भी उत्तरदाई नहीं है। .. 
खासी राज्यों में एक प्रकार का प्रजासत्तात्मक राज्य है। राजा चुना 
हुआ होता है । शासन-कार्य पंचायतों द्वारा होता है। वे -ही: कानून 
बनाती ओर न्याय -का काम करती हैं ; राजा उसमें बहुत कम हस्तत्तेव' 
करता है-। 
उड़ीसा के राज्य--उड़ीसा में २६ रियासते हैं, जिनमें. से कुछ ये 
'ईँ---ढेकनाल, तालचेर, नयागढ़, सरायंकेला, बामरा, गंगपुर, - हिंडोल, 
अआंटगढ़, नीलगिरी, कलहंडी, पटना,.मयूरभंज । इनकी .बहुत-सी. जनता 
आदिम निवासियों की है:। इनके निवासी संस्कृति, रीतिरिवाज, रहनसहन 
घार्मिक विचार तथा भावनाश्रों में अपने पड़ौसी, ब्रिटिश भारत? बालों 
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से मिलते हैं| इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और श्राजीविका की ओर प्रायः 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता | इन राज्यों: की शासनपद्धति स्वेच्छाः 
चारपूर्य और म्ध्यकालीन है| जनता-पर कर लगाने में किसी सिद्धान्त 
का विचार नहीं किया जाता--विवाह कर, शिक्षा कर, श्राद्ध कर, 
जंगल कर, दत्तक कर, विधवा. विवाह कर, पुनर्विवाद | कर, यशोपवीत 
कर आदि अनेक मनमाने कर हैं। राजा लोग राज्य .की आय का आधा 
हिस्सा अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए. ख्च॑-कर .डालते हैं। 
प्रायः जनता द्वारा संचालित म्थुनिसपेलदियाँ या -लोकल ब्रोड नहीं है । 
._ अत्पतोल और - स्कूल बहुत कम तथा दूर दूर है। जनता को बहुधा 
समा-सम्मेलन, लेखन प्रकाशन श्रादि की श्रनुमति नहीं होती । बिना 
मुकदमा चंलाए गिरफ़ारी, देश-निकाला, ओर .माल की : ज़प्तो होती 
रहती है 4. यहां ख्रियों को भी पीठा जाना श्रौर बेइजत किगा जाना 
अनहोंनी बात: नहीं रही है। व्यत्रत्थापक परिषदें -नाममात्र की ओर 
प्रायः अधिकारदीन हैं | तालचेर की आबादी में से एक-तिहाई श्रर्थात्‌ 
सत्तर हजार में से लगभग पत्चीस हजार आदमी श्रौरतें. और बच्चे सन्‌ 
१६ ३८०३६ में अ्रधिकारियों की श्रमहद्य ज्यादतियों के का/ण अपना. घर॑- 
वार छोड़कर राज्य से निकल गये थे । इससे इन राज्यों की शासन- 
पद्धति का सहज ही अनुमान हो सकता है ।. 

' मध्यप्रान्त के राज्य--मध्यप्रान्त के देशी राज्य निम्नलिखित 
हं-- वसतर, छुईंखदान, जशपुर, कांकेर कबत्र्घा, खैरागढ़। कोरिया, 
नंदगांव, रायगढ़, सकती, सारंगढ़, सारगुजा, उदयपुर और. मकड़ई 
। इनमें सबसे बड़ा बसतर है, जिसका क्षेत्रफल तेरह हजार वर्गमील, और . 
अनसंख्या पांच लाख से अधिक है; और सब से छोटा राज्य सकती है 
जिसका त्षेत्रफल १३७ वर्गगौल और गआ्रवादी पचास हजार है। इन 
राज्यों में शासन या नागरिक अधिकारे जेसी बात नहीं है, या यों कहा 
जा सकता है कि यहाँ शासकों की निरी निरंकुशता है॥ 
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विशेष वक्तव्य--इन छोटे-छोटे राज्यों में शासन की- आधुनिक 
ग्रावश्यक्रताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात 
और आजाविका आदि की ययेष्ट व्यवध्या नहीं.हो सकती | जनता. कौ 
प्रमुख मांग उत्तरदाई शासन: है। राज्य में व्यवस्थापक समा, मंत्रिमंडल, 
. विश्वेविद्यालय, हाईकोर्ट, पुलिस तथा श्रन्य योग्य कम चारियों को, ज़रूरत 
होती है । गांव, कस्बे, तहप्तील या जिले की ब्रराषरी के राज्य में इन 
कामों के लिए ,घन की व्यवस्था कैसे हो सकती है.! इसका उपाय यही 
है कि इन राज़्यों को पास के प्रान्त में, अथवा कुछ विशेष दशाश्रों में, 
किसी बड़ी रियासत में मिला दिया जाय, और देश भर में शासन की 
इकाइयाँ ऐसी , हों, जो . अपने ' बल पर स्वावलम्धी होते हुए उत्तरदाई 
शासनपद्धति प्रचलित कर सकें । इस विषय में खुलासा पहले लिखा 
जा चुका है । 

इकत्तोसवाँ अध्याय 


देशी राज्यों में नागेरिक अधिकार 


जनता को बुनियादी नागरिक अधिकार, ब्रिना किसी हस्तक्षेप 
के, ग्राप्त होने चाहिएँ । ,.'. >-के०-आर० आर० शात्री 

पिछुले श्रध्यायों में विविध देशी राज्यों की शामनपद्धति. के साथ 
नागरिक अ्रषिकारों'के बारे में भी कुछु लिखा .गया है;.पर यह विषय 
इतने महत्व. का हे कि इसका कुछ विशेष विच्चार :करने,की आव» 
श्यकता है.। । 

प्राचीन. भारत में नागरिक अधिकार--नागरिक श्रपना जीवन 
अच्छी तरह बिता सकें, उन्हें श्रप्नन्ा. .रोजमर्रा-का काम करने में बाधाएँ 
: न हों, और वे अपना विकास अच्छी तरह. कर सके, इसके लिए: उन्हें 
विविध श्रषिकारों की आवश्यक्रता, होती :है॥ प्राचीन काज्ञ में श्रनेक 
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देशों में, जब जनता: की नागरिक स्वतन्त्रता- पर. आधातः किया गया तो 
लोगों ने सशस्त्र क्रान्ति' करके- दमन करनेवाले! शासकों को समाप्त 
किया ओर राजनीतिक स्वाधीनता के साथ- नागरिक अधिकार भी हासिल 
किये । मारतवर्ष में भी ऐसी कई क्रान्तियोँ समय-ठमय पर हुई। अंगरेजों 


के समय में पहली मुख्य क्रान्ति सन्‌ श्ण५७ में हुई, जब कि राजनीतिक 


पराधीनता और अंगरेजों के आत्याचार दूर करने का बीड़ा उठाया 
गया था | दुर्भाग्य से उसमें सफलता न मिली । उसके बाद यद्यपि 


मद्दारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीय जनता-कोः! धार्मिक स्वरत्त- 
त्रता ओर कानून का शासन देने का वचन दिया गया, जिसमें समी , 


नागरिक अधिकारों का समावेश हो जाता है, तथापि मारत*- 
वासी श्रपने एक बहुत पुराने अधिकार से तो स्पष्ठ रूप से वंचित कर 
दिये गये--उन्हें निहत्या' कर दिया गया, उनके हथियार रखने के सम्बन्ध 
में प्रतिबन्ध लगा दिये गये | 

सत्‌ १८५७ के बाद का दमन>-अरत्न भारंतवासी केवल समाश्रों 


तथा समाचारपत्रों द्वारा ही अपनी -मांग- प्रकट. कर सकते थे.। पर इसके. 


वे विशेष आदी न थे । इस लिए उन्होंने इन श्रधिक्रारों का भी विशेष 
उपयोग न किया | अद्ठाइस व्व के चाद कुछ शिक्षित' आ्रादमियों ने अग- 


रेज़ों के अ्रत्याचार और शोषण के विरुद्ध आ्रावाजं उठाने के लिए का्रेत' 


श्र्थात्‌ राष्ट्रीय महासभा का संगठन किया | सभाओं श्रौर अ्रखबारों द्वारा 


अधिकारों को प्राप्त करने का आन्दोलन क्रमशः बढ़ता गया । सरकार को. 


यह सहन न हुआ; उसने लेखन और भाषण पर भी - कड़ी रोक लगा 
दी | स्वाघीनता की मांग करनेवालों पंर दंडनविधान को दफा: १२४ 
आदि की तलवार लटकायी. .गयी, राजनीतिक. सभा: सोसायदियों को 
नियमविरुद्ध ठहराया गया; अहिन्सात्मक सभाओं, पिकेटिंग (घरना), 
जलूसों और हड़ताल, शान्तिमय आन्दोलन और सत्याग्रह को कुचलने 
कें लिए जनता पर लाठीचाज ही नहीं-हुए, गोलियां तक बरसाई गयीं | 


देशी राज्यों-में नागरिक अ्रधिकार श्३्‌रै 


हजारों देशेमक्तीं को दंस-दस पनद्रह-पन्द्रह साल तक की- कैद, नजरबन्दी: 
और .कालापानी की सजाएँ-दी ग़यीं, उनसे पशुओं का सा व्यवदारः 
किया गया | मारी-भारी जुमने और माल कही कुकी ने अनेक कुलीन 
व्यक्तियों का जीवन दूभर कर दिया। ब्रेंव और कोड़ों की सजा ने जन- 
साधारण पर कड़ा आतंक जमाया गया | इस तरह अनेक. माई के लालों 
के प्राण अपइदरण किये गये या उन्हें जीते जी;मौत का अनुभव कराया 
गया । सिर्फ १६३७-३६ का थोड़ा सा समय छोड़कर, अंगरैजी अ्रमझ्न- 
दारी का मारतीय इतिहास नागरिक अधिकार छीने जाने की एक लम्बी 
करुण कहानी है। परन्तु इसके.साथ ही गवे पूर्वक -क॒हा जा सकता है 
कि भारतवासी चुपचाप बैठने वाले न थे। उन्होंने अत्याचारी.नौकर- 
शाही के सामने आत्मसमपण नहों किया । वे अपने अधिकारों के लिए, 
बराबर लड़ते रहे; इसी का यह परिणाम है कि वे अभ्रव राजनीतिक. 
स्वाघीनता के साथ अपने मानवोचित नागरिक अधिकार पा रहे हैं | .. 
देशी राज्यों की स्थिति--अ्ंरेजों के शासन ,में मागरिक .अधि- 
कारों का जैमा श्रतहरण ब्रिटिश मारत में हुआ है, देशी राज्यों में. उससे 
भी अधिक हुआ | सारतवर्ष का शासन-्यूत्र ईस्‍्टइंडया- कम्पनी. के हाथ 
से निकल कर ब्रिठिश पालिमेंठ के श्रधीन हुआ- तो राजाओं. को अपने 
अपने राज्यों. के भीतर बहुत-कुछ मनमानी करने . कौ- छुट्टी मिल 
गयी | यह ठीे है कि देशी राज्यों में जनता के पास हथियार रहे, पर 
शासकों के बढ़िया शज्त्र'सत्रों की तुलना में वे नाममात्र के थे | फिर; 
रियात्ती शासकों को ब्रिटिश सरकार की आधुनिक ढग की मारी-मरकम 
सेना, संगीन और तोपों को सहायता प्राप्त थी। ब्रिटिश) सरकार के बल 
पर राजा महांराजाओं ने जनता के नागरिक अधिकारों की. अवहेलना 
करके पूरी निरंकुशता का परिचय दिया | लेखन और .भाषण पर, रोक 
लगाने के साथ ,लाउड स्पीकर और साइक्लोसल्टाइल पर प्रतित्रन्ध लगाये 
गये । खादी के वच्तरों या गांधी टोपी वालों प्र कड़ी निगाह. रखी गयी, 
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आर उन्हें खूब परेशान किया गया-। यदि किसी ने ऐसी बेहूदी बातों को 
मामने से इन्कार करने का साहस दिखाया तो उसे-तरह-तरह से घोर 
कंष्ट दिया गंया | | 2 
श्रान्दोलन के समय एक-एक रियासत में हजारों -आदमियों को 
जेल में दुंसा गया | और, रियासतों को जेल-जीवन लिखने का विषय 
नहीं है, उसका मयंकर श्रमानुषिक रूप मुक्तभोगी ही जान सकते हैं । 
निदान; रियांसतों में और खासकेर जागीरी: इलाकों में नागरिक. अधिकारों 
का प्रोय; नाम तक न रहा | लोगों का जन घन और बहू-बेटियाँ, भी' 
सुरच्तित न रहीं। जिस किसी ने श्रत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठायी, 
ये। जिसकी ओर से शासक को यह आशंका हुई क्ि इसमें कुछ आजादी: 
की भावना दै, उसे बुरी तरह संताया गया। भूठे मुकदमे चलाना, गंडों 
द्वारा जूतों से पिट्वोना और लुंटवानों, खेतों. और खलिहद्ानों में श्राग 
लगवा देना, तरह-तरह से बेइजत करंनां रियासतों और ज्ञागीरों में होने' 
वाली मालूली बांतें रही हैं । कितने 'ही स्थानों में पुलिस और अदालतें 
सिंफे दमन और शोषण के साधन हैंः। जो हो, बहुत से आजादी के 
दीवानों ने रियासतों के अत्याचारों से मुक्ति पाने .के लिए आत्म-हत्या- 
कर डाली; बाहरी दुनिया को उनका हॉल बहुंत कम मालूम हुश्रा । 
आवश्यक सुधार--रियासंतोी कार्यकर्ताओं ने एक-एक नागरिक 
आधिकार के लिए अपने राज्य से कांफी संघर्ष लिया है। बहुत मुद्दत- 
के बाद जाकर जनवरी १६४६ में नरेन्‍्द्र-मंडल ने नागरिक अधिकारों की. 
एक अच्छी घोषणा की थी । पर वंह सिर्फ जवानी जमा-खर्च रही | इस 
विषय में पहले केहा चुका है। श्रस्तु, इस समय भी श्रघिकांश देशी- 
राज्यों में नागरिक अधिकार प्रायः कुछ भी नहीं है, कितने ही स्थानों 
में कानून से बन्द हो जाने पर भी बेगार व्यवहार में प्रचलित ही है । 
श्रनेक दशाओं में नागरिकों को बिना मुकदमा चलाये, चाहे-जितने समय 
तक, कारावास में रखां जाता है, या रांज्यं- से बाहर निकाल दिया जाता 
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है | ऐसे सब गैर-कानूनी व्यवहार तुरन्त बन्द किये जाने” -की जरूरत 
है| राज्य में . नागरिक स्वतंत्रता की व्यवस्था होनी चाहिए। नाग- 
रिक्रों को सभा सम्मेलन करने, भाषण देने, समाचारपन्र या पुस्तक 
प्रकाशित करने अथवा अन्य, प्रकार से सावंजनिक विषयों पर मत. प्रगट 
करने तथा आलोचना: या वादविवाद में भाग लेने की स्वतंत्नता रहनी 
चाहिए । यह स्वतंत्रता उस सीमा तक रहनीः चाहिए, जहाँ ,तक कि 
इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा, हंप या कलह आदि न बढ़ने 
पावे | जब॒ कमी कोई नागरिक अ्रपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे तो 
इ्वतन्त्र न्यायालय द्वारा जाँच होने पर उचित कार्यवाह्दी की जाय । 
“नागरिकों की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति करना राज्य 
का कर्तव्य द्वी है। यदि नागरिक स्कूल, अस्पताल आदि साव॑निक संस्थाएँ 
स्थापित करना चाहें, तो राज्य की ओर से उन्हें यथेष्ट प्रोत्ताइन 
मिलनों चाहिए | इसी प्रकार राज्य के आदमियों को बाहर जाने तथा 
बाहर वालों को राज्य में-आने देने में कोई बाधा उपस्थित न की जानी 
चाहिए. | लोगों के परस्पर मिलने-जुलने तथा यात्रा करने से शान-चृद्धि 
होती है, व्यापार बढ़ता है, इससे जनता और राज्य दोनीं को आर्थिक 
लाभ भी होता है । आम तोर से इसकी अनुमति ही नहीं होनी चाहिए, 
बरन्‌ इसके लिए सुविधाएँ प्रदान कर प्रोत्ताहन किया जाना चाहिए । 
हाँ, विशेष दशाओं में, जब ऐसा कार्य राज्य को क्षति पहुँचाने वाला 
हो तो उस पर प्रतिवन्‍्ध लगाया जा सकता है; परन्तु प्रतिबन्ध कानून 
द्वारा, नियमित रूप से ही लगना चाहिए ; अधिकारियों को मनमानी 
यवाही करने का अवसर नहीं दिया चाहिए। ष | 
यही नहीं, यदि कोई अधिकारी नागरिकों की स्वतंत्रता अपहरण 
करने का दोषी पाया जाय तो उसे चेतावनी या दंड देकर ठीक करने 
और दूसरों के लिए. अच्छा उदाहरण उपस्थित करने की आवश्यकता 
है। नागरिक अधिकारों के सम्बन्ध में जब नागरिकों का शासकों से 


३० 


श्१्४ ' देशी राज्य शांसने 
मतभेद हो तो किसका पक्षुं ठोक है, इसका निर्णय करने का भी कार्म 
राज्य के न्यायालंयों का है; यह नहीं, कि राजा या अन्य पदाधिकारी 
चाहे-जैसा फेतला करें। फिर, जो न्यायालय हों, उन पर शासकों का 
प्रभाव न पड़ना चाहिए । वे स्वतंत्र रहने चाहिएँ | इस विषय में विशेष 
पहले भाग के न्यायालय? अध्याय में लिखा जा चुका है। 

नागरिक स्वाधीनता संघ--सबंसाधारण को नागरिक अधिकार 
दिलाने ओर उनके प्राप्त अधिकारों की रक्षा करने का काम ऐसा महत्व- 
पूर्ण है कि खास इसी के लिए अलग संस्थाओं की आवश्यकता होती 
है | इन्हें नागरिक स्वाघीनता संघ ( सिविल लिबर्टीज़ यूनियन ) कहते 
हैं । इंनका कतंव्य यह होंता है कि अपने क्षेत्र में इस बात का ध्यान 
रखें कि राज्य के अधिकारी किसी व्यक्ति या संस्था से नियम-विरुद्ध 
या अंनुचितं व्यवहार तो नहीं करते; जब यह मालूम हो कि किसी 
नांगरिक अधिकार का अपहरण किया ग़या है तो यह संस्था सम्बन्धित 
अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कारंवाई करे; यदि अदालत भूल 
से या अधिकारियों के दबाव में आकर- गलत फेसला दें तो उस 
फैसले के विरुद्ध अपील की जाय | अगर राज्य का कोई कानून कायदा 
अनुचित हो तो उसे रद्द कराया जाय | ब्रिटिश भारत में ऐसे संधों का 
संगठन कहीं-कहीं हुआ है, देशी रियासतों में तो इनकी बहुत ही आव- 
श्यकता है। यहाँ इन्हें उपयुक्त कार्यो के अतिरिक्त हरिजनों ओर 
पिछुड़ी हुई जातियों को उँची मानी जानी वाली जातियों के अत्याचारों 
से बचाने ओर जागोरदारों की ज्यादतियों को रोकने का भी काम 
करना है | आशा है, ये संघ यथेष्ट संख्या में बनेंगे ओर काम करने 
लगगे। : 
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घत्तीसवाँ अध्याय - 
राजाओं को कतेव्य 


अब परिस्थियाँ बदल गयी हैं। जनता ग्जातंत्री उसूलों को 
सममभने लगी हैं । संगठन के कारण, उसमे हम्मत आ गया हूं। 
अंगरेजी फोजें भी हमारी रक्षा के लिए नहीं बची हैँ ।“हमें 
नेताओं के साथ कंपा भिड़ाकर राष्ट्र के लिए, सच स्व॒राज्य ग्राप्त 
करने के लिए भिड़ जाना है -ऐसा स्वराज्य, जिसमें गरीबी, अज्ञान 
आर जीवन-निर्वाह के साधनों की कमी न रहे। हमारे कार्य के 
अनुरूप सुविधाएँ हमें अपने आप सिलेंगी ।! --ओंध्र के महाराज 
पिछुले प्रष्ठों में इमने भारतवष के विविध भागों के कुछ-कुछ देशी 
राज्यों की शासनपद्धति का, तथा जनता के नागरिक अधिक्रारों का 
विचार किया । यह विषय अनन्त है, प्र विचारशील पाठकों के लिए, 
इतना ही विवेचन काफो है | अन्न हमें कुछ खास-खास बातों का और 
विचार करके इस कथ। को समाप्त करना है। देशी राज्यों के सम्बन्ध 
में इस जमाने की प्रधान घटना उनका ब्रिटिश सरकार के दबाव से 
छुटकारा पाना है । 
ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति--देशी राज्यों से सम्बन्ध रखनेवाल्ते 
मुख्य पक्तु अब तक ये तीन रहे हैं :--( १) ब्रििश सरकार, (९) राजा 
महाराजा, और (३) रियासती जनता | साधारण रूप में इन तांनों 
का महत्व उत्तरोत्तर अधिक दे, ब्रियिश सरकार की शअ्रपेज्ञा राजा 
महाराजाओं का महत्व अधिक, और राजाओं से मी जनता का अधिक । 
परन्तु पिछले वर्षो में हमारी राजनीति कृत्रिम और अ्रस्वामाविक 
रूप में रही है। जनता को ब्रिटिश साम्राज्यशाही . का साधन 
समझता गया और उसका हर प्रकार से दमन और शोषण किया गया | 
'इस कार्य के खास औज़ार बने, हमारे राजा महाराजा | जनता-जनाद॑न 
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को दोहरी गुलामी का- भार संइना:पड़ा |... 

अपने जमाने में ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष के राजामहा- 
राजाओं से कैसा व्यवहार किया, और रियासती जनता के प्रति कैसी 
भावना रखी, यह अब इतिहास का विषय है ; इस पुरुतक के पह 
भाग में उसका कुछ परिचय दिया जा चुका है| साधारण ' तौर से यह 
कहा जा सकता है रियासतों में होनेवाले निरकुश ओर स्वेच्छाचारी 
शासन की जिम्मेवरी बहुत-कुछ उसपर रही है | भारत-मंत्री, वायसराय 
ओर पोलिटिकल ए.जन्ट आदि ने लोगों कीं निगाह में ' ऊँचा जचने के 
लिए. समय-समय पर राजाओं को शासन-छुधार का उपदेश मल्ते ही 
दिया, वे प्रायः क्रियात्मक उपाय काम में नहीं लाये | धीरे-धीरे यहाँ 
के कार्यकर्ता और नेता समझ गये कि ब्रिटिश सरकार को नरेशों के रूप 
में साम्राज्यशाही के भक्तों और सहायकों की बहुत ज़रूरत है, वह 
अपने इन लाडले सरदारों? का हास क्‍यों पसन्द करेगी, जो अपनी 
रज्-विरज्धी भमड़कौली पोशाक, बहुमूल्य हीरे जवाहररात वाले मुकट 
ओर बांकी छुटा से न केवल भारतवर्ष या ब्रिटिश साम्राज्य में, वरन्‌ 
राष्ट्र संघ आदि अन्तर्राष्ट्रीय संख्याओं में भी उसके प्रभ्॒ुत्व के जीते- 
जागते विज्ञापन हैं। श्रस्तु, समय ने पलट खाया । अपनी इच्छा से 
या लाचारो से अंगरेजों को भारत छोड़ने का निश्चय करना . पड़ा | 
भारतवादियों की बहुत दिनों की एक साध पूरी हुईं। अनेक पुरुषों 
ओर स्त्रियों, युवकों और युवतियों, तथा बूढ़ों ओर बालकों के त्याग, 
बलिदान और साधना की बदोलत १५ अगस्त १६४७ से भारतवष, कुछ 
खडित रूप में सही, आजाद द्वो गया है | 

नयी परिस्थिति, --ब्रिटिश सत्ता के हटजाने से हमारे राजनीतिक 
वातावरण में बड़ा परिवर्तन हो गया है ; अब परिस्थिति बदल गयी है, 
नये युग का -श्रीगणेश हो गया है | रियातत्ती जनता पर पहले दांहरी 
गुलामी -थी, श्रव उनपर वह विदेशी केन्द्रीय सरकार नहीं रही है,. जो 
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उनकी प्रगति में वाधा पहुँचाती थी, और निरंकुश शासकों की .पीठ 
ठोकती थी | अब तो भारत-सरकार वास्तव में भारतीय सरकार है, इस 
नयी सरकार से देश के श्रन्य भार्गो सहित रियासतों के भी प्रगतिशील 
तत्वों में सहायता ही मिलेगी | और यदि. कुछ सामयिक बन्धनों के 
कारण यह नयी सरकार अ्रमी जल्दी ही प्रस्रावशाली या परिणाम- 
कारक सहायता न मी पहुँचा सके तो इस सरकार द्वारा पहले की 
सरकार की तरह वाधा पहुँचने की तो आशंका नहीं हो सकती | 

मालूम होता है कि राजा छोग अभी इस नयी परिस्थिति को 
अच्छी तरह अनुभव नहीं कर पाये हैं, तमी तो उनमें से बहुत सों का 
पुराना रबेया बना हुआ्रा है। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि श्रनेक 
रियासतों में जनता नागरिक अधिकारों से वंचित है, ओर राजा लोग 
अपने-अपने राज्य में उत्तरदाई शासनपद्धति प्रचलित करने में विशेष 
प्रयत्नशील नहीं हैं| इसलिए. उन का जनता से संघर्ष होता है। राजा 
लोग जनता को कुछ छोटी-मोटी बातों में फँताये रखना चाहते हैं, पर 
इस से समस्या का €थायी हल नहीं होंता | संघर्ष बढ़ता जाता है, और 
उसका स्वरूप अधिकाधिक उम्र होने की आशंका है। इस का उपाय 
यही है कि नयी परिस्थिति के अनुसार जनता की आवश्यकताओं का 
यथेष्ठ विचार किया जाय | . 

राजाओं की छुत्नछाया (---इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना है 
कि भविष्य में चाहे जो हो, इस समय रियासती नेताओं ने देशी राज्यों 
में उत्तदाई शासन के साथ किसी तरह 'राजाओं की छुत्नछ्ाया? 
स्वीकार कर रखी है। यह बन्धन उन्हों ने व्याबहारिकता के नाते, 
स्वेच्छापूबंक अपने ऊपर लगाया हुआ है। अब से छुः वर्ष पहले: 
नवम्बर १६४१ में सीकर (जयपुर) राजनीतिक सम्मेलन के प्रथम 
अधिवेशन में जयपुर प्रजा-मण्डल के समापति .श्री०. हीरालाल जी 
शास्त्री ने अपने प्रभावपू्ं मापण में कहा-कहा था--'प्रजामएडल, का 
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उद्दश्य भी महाराज की छुत्रक्चाया में उत्तरदाई शासन प्राप्त 
करना है । पर जो छुत्र हमारी सब कोशिशों के बावजूद, हमारे , सिर 
पर छाया नहीं करना चादता, उसके लिए हम क्‍या सोचे ! 
में तो सोचने लगा हूँ कि प्रजामशडल के उद्दश्य की शब्दावली 
में परिवर्तन क्‍यों नहीं कर दिया जाय! जेसे कांग्रेस ने अ्रपने 
उद्देश्य में समय-समय पर परिवतेन किया है, हसी तरह हमारी भी 
यही गति होती दिखती है | छुत्नछ्लाया चाहने से कुछ नहीं मिल्ले तो 
फिर छुत्नछ्लाया के विना ही काम चलाना पड़े | आज हम फिर एक बार 
नम्न निवेदन कर देना चाहते हैं, लेकिन कल की कौन जाने; हम 
दरझ्वास्त पेश करना भी बन्द कर दें |! 

श्रस्तु, राजाओं को छुत्रह्लाया की बात कब तक मानी जायगी, यह 
यह तो स्वयं राजाओं के व्यवद्ार पर निर्मेर है; सम्भव है कालान्तर में 
राजाओं की छुत्रछाया की बात न रहे, और राजा बीते हुए युग की 
कहानी का पात्र रह जाय | हमें इस विषय की बहस में न पड़ कर यही 
कहना है कि श्रभी तो देश के कुछ हिस्सों में राजतंत्र बना है, और 
इसको ध्यान में रख कर ही हमें रियासतों सम्बन्धी आवश्यकताश्रों पर 
विचार करना है । । 

राजतंत्र में हमारी आवश्यकताएँ--राजतंत्र में राजा का बड़ा 
महत्व होता है। इसलिए - रियाततों के शासन-प्रबन्ध में हमें अपनी 
राजाश्ों सम्बन्धी आवश्यकताश्रों पर खास विचार करना है । ये 
आवश्यकताएँ दो हैं--(१) जनता को समस्त शक्ति और सत्ता का श्रोत 
मानकर राजाश्रों को उसका प्रथम सेवक और ट्रस्टी के रूप में रहना 
'चाहिए, | सब शासन-कार्य 'जनता के वास्तविक: प्रतिनिधियों द्वारा, 
'लोकहित की दृष्टि से हो ; शासन का स्वरूप ओर व्यवहार निश्चित 
'करने में जनता का निणंय अन्तिम और सर्वोपरि रहे । सर्वत्र उत्तरदाई 
- शासनपद्धति हो, और राजां सर्वथा: वैधानिक » शासक हो | (२) राजा 
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लोग भारतीय संघ को सहयःग देकर केन्द्रीय उत्ता को अधिक-से-अ्धिक 
मजबूत बनावें, जिससे कोई राष्ट्र इसे पददलित करने का साहस न करे; 
ओर यह न केवल स्वाधीन दूसरे राज्यों के प्रेम और आदर का अधिकारी 
हो, वरन्‌ संसार के विविध पीड़ित प्रदेशों के उत्थान में मी सहायक 
हो । देशी राज्यों के लिए इस कार्य की पहली ज़रूरी मंजिल अपने भाव 
को भारतीय 8ंघ का योग्य अंग बनाना है | 

खेद है कि अभी बहुत से राजाओं ने अपने-अपने राज्य में उत्तरदाई 
शामन स्थापित करने के लिए सच्चाई और इमानदारी से कोशिश नहीं 
की; कितने ही राजा तो उसे रियासतों के अन्दरूनी मामलों की बात 
कहकर उसको उपेक्षा कर रहे है। इसी तरह प्रायः राजाओं का कद्दना 
है कि हम तो अभी हाल भारतीय ओपनिवेशिक राज्य (डोमिनियन) में 
शामिल हुए हैं। जब तक विधान-सभा भारतीय संघ का पूरा नक्शा 
वना कर हमारे साममे उपस्थित न करे तब तक हमें उसमें शामिल 
होने या न होने के बारे में श्रपना फैसला करने की पूरी आजादी है। 
इन दोनों बातों में राजाश्रों के विचारों में मौलिक परिवर्तन होने की 
जरूरत है। | 

राजा महारांजा गंभीरता से विचार करें--भारतीय सद्ठः का 
मंठ्य मवन निर्माण करने के लिए, हम आज अपनी शक्ति सश्चय 
'करने के प्रयत्न में सभी शासकों और अधिकारियों से सहयोग की 
'याचना करते हैं। परन्तु यह ध्रुव सत्य है कि देशी राज्यों का, जो 
भारतवर्ष के अलग न हो सकने वाले अंग है, भविष्य उज्ज्वल होने 
में हमें किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं है | हमारा उत्थान प्रमात के 
बाद यूर्योदय की तरह निश्चित है | घड़ी की सूई अब पीछे नहों हृटाई 
जा सकेगी | विप्न-सन्तोषियों द्वारा उपध्यित की जाने वाली वाघाशं 
' के कारण हमारी रफ्तार कुछ घीमी भत्ते ही रहे, और हमें चाहे कमी- 
कंभी रास्ते से एक तरफ भी हटना पड़ जाय, पर कुल मिला - कर हम 
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श्रागे ही बढ़ते रहेंगे | ओर, जो व्यक्ति था. संस्थाएँ .हमारे रास्ते में 
रोड़े अठका्वेंगी, उन्हें जल्दी ही अपनी दुष्कृति ओर अनीति पर दुखी 
होने का अवसर आवेगा । वे भारतीय इतिहास में अपने नाम पर ऐसा 
कलंक का टीका लगा जायंगी, कि उनके उत्तराधिकारियों के लिए उसे 
चिरकाल तक मिटाना सम्भव न होगा । 

इसलिए राजाओं ओर उनके सलाहकारों से--दौवानों, मंत्रियों 
या वजीरों आदि से--हमारा दढ अनुरोध है कि इतिहास कौ इस 
निर्णायक घड़ी में में वे श्रपने कतंव्य पथ से इधर-उधर न मठक जायें। 
वे सोच समझ कर कदम उठावें ; अपने देशवासियों ओर मानव जाति 
के दह्वित के लिए यथेष्ठ त्याग करने के लिए तैयार रहें। सत्ता, अधिकार, 
घन और प्राण सभी को लोकहित के लिए, न्योछावर करने से दी 
व्यक्तियों तथा संध्थाश्रों का गौरव है। यही कल्याण का मार्ग है; यही 
वास्तविक जीवन है | 


तेंतीसवाँ अध्याय. ४ ' 
देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं से 


रियासत के लोगों में ज्ञान हे, ताकत है, राजनीतिक भावना है 

लेकिन संगठन की अभी सख्त कर्मी हैे। अच्छा संगठन -तभी 

मुमकिन है, जब हमारे कार्यकर्ताओं में ऊँची खूबियाँ हों; वे अपने 
आप को पीछे रखें, और लोगों की भलाई को आगे | 

ह | >सादिक अली 

पिछुले अध्याय में राजाओं के बारे में कुछ निवेदन कर चुकने पर 

' हमें अब अपने कार्यकर्ता भाइयों से कुछ बाते” कहनी हैं। यह तो 


निश्चित ही है कि यह उत्तरदाई शासनपद्धति का युग है। उस : 
लोकतंत्नी' शासनपद्धति को यथा-सम्मव जल्दी' आमंत्रित करने के. 


ह 


हे 
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लिए, और उसकी स्थापना हो जाने पर उसका यथेष्ट उपयोग करने 
के लिए ननता को, खाउकर रियासती क्रा्यक्र्ताश्ों को, बहुत सावधान 
रहते हुए अपने कतंव्य का पालन करना चाहिए | यहाँ हम कुछ मुख्य- 
मुख्य बातों की ओर उनका ध्यान दिलाते हैं । 

दलवन्दी से दर रहने की आवश्यकता--हमारे सार्वजनिक 
जीवन का एक खास विक्रार दलबन्दी है। यदि कार्यकर्ता किसी 
विशेष सिद्धान्त और आ्रादर्श को सामने रख कर उत्शाह से काम करने के 
वास्ते अलग-अलग दल बनावें तो कोई हज-नहीं, वरन्‌ इससे लाभ ही 
है। परन्तु जब संकुचित भावना ओर क्ुद्र स्वार्थों का विचार करके 
दलबन्दी की जाती है, और एक दल दूसरेदल को नी चा दिखाने की ताक 
में रहता है, यहां तक कि इसके लिए अधिकारी वर्ग से मिल कर अपना 
मतलब सिद्ध करने में संकोच नहीं करता तो सार्बजनिक जीवन बहुत 
कलुषित हो जाता है | जनता का ठीक-ठीक पथप्रदर्शन नहीं होता और 
उसका संगठन प्रबल न रहने से वह सहज ही सत्ताधारियों के दमन की 
शिकार होने लगती है। फिर श्राजादी प्राप्त करने की तो वात ही क्‍या, 
नागरिक उन्नति की अन्य योजनाओं को भी सफलतापूर्वक अमल में नहीं 
लाया जा सकता | इससे स्पष्ट है कि कार्यकर्ताश्रों को दलबन्दी की 
जहरीली दवा से दूर रहने की बहुत ही आवश्यकता है | 

साम्प्रदायिकता से बचने की ज़रूरत--हमारे कार्यकर्ता समय- 
समय पर विविध विषयों के आन्दोलन आरम्भ करते हैं, और उनके 
लिए काफी मुसीबतें सहने को भी तैयार रहते हैं। परन्तु वे स्वयं उसमें 
साम्प्रदायिकता की एक ऐसी बाधा उपस्थित कर देते हैं कि आन्दोलन 
निर्जीव होजाता है, और ,उसकी तफलता की कोई आशा :नहीों रहती .। 
बात यह है कि साम्प्रदायिक आधार पर किये हुए. आन्दोलन को सावें- 
जनिक समर्थन के बजाय जनता के एक हिस्से का ही समर्थन मिलता 
है | ऐसे आन्दोलन को अधिकारी सहज ही दवा जकते हैं, और अगर 

३१ 
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इसका कुछ अ्रच्छा नतीजा निकलता भी है, तो उसके स्थायी होने का 
भरोसा नहीं रहता । हमारे बहुत से कायक्ताश्रों की ऐसी श्रादतः होती 
है कि वे विविध नागरिक या राजनीतिक विषयों को साम्प्रदायिक दृष्टि- 
कोण से देखते हे । अगर रियासत का प्रधान शासक हिन्दू है श्रोर वहाँ 
मुसलमानों की किसी शिकायत को दूर करने का उपाय नहीं किया 
जाता तो हिन्दु कार्यकर्ता उत ओर ध्यान देना और श्रपने मुसलिम 
भाईयों से क्रियात्मक सहानुभूति दिखाना श्रपना कर्तव्य नहीं समभते | 
यही नहीं, कुछ कार्यकर्ता तो रियासती सवालों को राजपूर्तों और गैर* 
राजपूर्तों के, जाठों और गैर-जाटों के, या ब्राह्मण और गैर-आहाण के 
सवाल के रूप में देखते हैं | शासक श्रोर अधिकारी तो यद्द चाहते ही 
हैं, ओर वे कुछ आदमियों को पद, उपाधि या पुरस्कार आदि का प्रलो- 
भन देकर आन्दोलन को पनपने से पहले ही कुचलने में कामयाब हो 
जाते हैं| इस लिए यह ब्रहुत ज़रूरी है कि अर्यिक, राजनीतिक या 
यो अन्य नांगरिक आन्दोलनों पर साम्प्रदायिक रंग न चढ़ने दिया 
जाये | है 

5: एक राज्य में एक ही राजनीतिक संस्था--यदि दलबन्दी और 
साम्प्रदायिकता से बचा जाय तो एक राज्य में एक ही राजनैतिक संस्था 
हो । खेद है कि कई राज्यों में कार्यकर्ताओं की एक ही कार्य के लिए 
कई-कई संस्थाएँ हैं, इससे उनकी शक्ति बँटी रद्दती है, वे सत्ताधारियों के 
विरुद्ध संयुक्त मोर्चा नहीं ले सकते, उनका संगठन कमजोर होता है, और 
उनका कितना ही समय, शक्ति ओर द्रव्य एक दुसरे के दोष निकालने 
श्रौर यथा-सम्मव॑ं उसे विफल मनोरथ करने में खर्चे होता है । 
यहं बांत सोवंजनिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ह्वानिकर है। 
वास्तव में एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए. एक-से-अधिक समानान्तरे 
संस्थाओ्ों को होना किसी प्रकार उचित याआ्आवश्यक नहीं है। जो श्रादमी 
अलग संस्था बना कर उसमें अपने लिए या अपने मित्रों या रिश्तेदारों 
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श्रादि के लिए. विविध पद प्राप्त करने श्रीर जनता पर अपना महत्व 
जताने की योजना करते हैं, वे राज्य की उन्नति में बाधा डालनेवाले 
होते हैं । उनके सामने अपने नित्नी स्वार्थ या अ्रहंकार का प्रश्न मुख्य 
होता है, राज्य का हित उनके लिए गौण होता है | वे जनता को, ओऔर' 
उसके साथ अपने आप को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से र/ज्य को 
बचाए रखना बहुत आवश्यक है। निदान, हर राज्य में वहाँ के कार्य- 
कर्ताओ्ों का संगठित मोर्चा रहना चाहिए और एक ही राजनीतिक संस्था 
होनी चाहिए । यदि किसी कारण से दो संस्थाएं हों, तो उनमें 
से,एक के कार्यकर्ताश्रों को उदारता पूर्वक अपनी संध्या को राजनीतिक 
क्षेत्र से हटा कर .दूसरां हितकर प्रवृत्तियों में लगा देना चाहिए ।.जो 
लोग शुद्ध द्वदय से सेवा-कार्य करना चाहते है, उनके लिए कार्य का, 
अनन्त क्षेत्र पड़ा है, फिर, ख्वाहमखाह आपसी सघष में अपनी शक्ति 
क्यों नष्ट की जाय |! 

उत्तरदाइत्व और लोकन्सेवा की भावना -कार्यकर्ताओ्रं को. 
चाहिए कि अपने उत्तरदायित्व- का यथेष्ठ ध्यान रखें, जो काम उन्हें 
सोंपा. जाय, उसे अ्रच्छी तरह ठीक समय पर पूरा करें। जोबात वे कटे 
या लिखें, वह सोलह आने ठीक हो, उसे कोई काठ न सके । उनकी 
सच्चाई की छाप उनके विरोधियों पर भी श्रच्छी तरह पड़े । एक कार्य: 
कर्ता की :थोड़ी सी ढोल या अत्युक्ति का परिशाम बहुत बुरा हो सकता 
है, यहाँ तक कि सस्‍्था को साख को घक़का पहुँच सकता है। हरेक 
संस्था को घन और जन की श्रर्यात्‌ कोष, ओर सदत्यों को आवश्यकता. 
होती है, तथा उसका वास्तविक बल सदस्यों का सच्चरित्र होता है | इस- 
लिए हर एक कायकर्ता को स यम, त्याग ओर कष्ट-सहन की आवश्य- 
कता होती है। उसके मन में लोक-सेवा की अट्टूट भावना हो, अपने : 


निजी स्वाथ या सुख की अवदेलना करता हुआ वह निरन्तर सेवा-ब्रत . 
की साधना में लगा रहे | 
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स्वावलम्बन की आवश्यकता--इस समय प्रायः सभी. राज्यों में 
उत्तरदाई शासन श्रोर अन्तकालीन सरकार की स्थापना के लिए आनन्‍्दो« 
लन चल रहे हैं| कुछ कार्यकर्ता सोचते हैं कि हमारे साधन बहुत कम 
है, हमारे राज्य की जनता अशिक्षित या स'गठित' है, हम बिना. बाहरी 
सहायता के श्रपने आन्दोलन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते | इस 
लिए बे समय-समय पर बाहरी नेताओं ओर कार्यकर्ताओं को बुला कर 
उनकी मदद लेने के इच्छुक रहते हैं | यह तो ठीक,है कि हमें अपने: 
कार्य-संचालन की-नीति आदि के बारे में दूसरों का परामर्श, और: 
सहानुभूति प्राप्त करते रहना चाहिए। परन्तु यह समझना भूल है कि : 
वाहर के आदमियों से हमारा उत्थान हो सकेगा । जनता की लड़ाई में 
मुख्य 'भाग स्थानीय जनता को ही लेना चाहिए। बाहरी कायकर्ताश्रों 
के बल पर यदि कुछ सफलता प्राप्त भी हो जाय तो वह टिकाऊ: नहीं 
होती । जो राज्य बहुत छोटे-छोटे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को अपने: पास: 
के राज्य के कार्यकर्ताओं ओर जनता का सहयोग प्राप्त: करके अपनी 
शक्ति बढानी चाहिए और सम्मिलित शक्ति से आन्दोलन चलाना चाहिए; ' 
परन्तु हर दशा में उन्हें परावलम्बन: की भावना हटा कर, जनता' 
का बल, योग्यता श्रोर कार्यक्षमता बढ़ाने की ओर ध्यान देते रहना 
चाहिए । 

विशेष वक्तव्य--कार्यकर्ताओं को बहुत सी शक्ति स्वमापतः अपनी 
स्थानीय समस्याञ्रों को सुलभाने में लगती हैं, तथापि उन्हें अपना 
दृष्टिकोण व्यापक रखना चाहिए.। राज्यू के हरेक कार्यकर्ता के सामने 
पूरे राज्य का हित रहे,, उसके किसी खास भाग की भलाई के लिए, 
वह दूसरे भागों के हित की अवहेलना न करे। फिर, एक राज्य का 
दूमरे राज्य से सम्बन्ध है, ओर सब देशी राज्य विशाल भारतवर्ष के 
अंग है । इस लिए हम भारतीय राष्ट्र के उत्थान के- लक्ष्य को रखते 
हुए ही अपने राज्य की उन्नति में दत्तचित्त हों | हम 
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इसके साथ हों यह भी आवश्यक है कि हमें श्रपने उद्देश्य की 
सफलता में पूरा भरोसा हो । हम विश्वास रखें कि संसार की कोई शक्ति 
' ऐसी नहीं, जो हमारे महान राष्ट्र के उजल भविष्य को घूमिल कर सके। 
देशी राज्य भारतवर्ष के कमी मो अलग न होने वाले अंग हैं, इन 
की जनता में कोई मौलिक भेद नहीं हैं । रियासती जनता ने: गैर- 
रिंयासती जनता के साथ कन्धे' से कन्धा मिला कर राष्ट्रीय आन्दोलनों 
में माग लिया है, मुसीबर्त उठायी है, ओर प्रशंसनीय त्याग किया है | 
श्रव जब कि शेंष भारत स्वाघीन हो गया है, देशी राज्यों की जनता भी 
स्वाघीन होकर रहेगी । आओ्रो। हम स्वाघीनता-युग के सुयोग्य 
नागरिक बने | 


अलत्सत_म्की- न फकृसमन+-«+>. 
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प्रिय पाठक ! श्राप भारतवर्ष की- उन्नति ओ्रोर प्रगति चाहते हैं, तो 
आप देशा राज्यों के हित की उपेक्षा नहीं कर सकते। आंपको रियासती 
समस्याओं पर बरावर विचार करते रहना चाहिए। देशी राज्यों में 
उत्तदाई शासनपद्धति प्रचलित करने, ओर उन्हें मारतीय संघ की 
योग्य इकाई बनाने के लिए निरन्तर, सतक रहना और उद्योग करते 
रहना आवश्यक है। आपके परथप्रदशन के लिए उदाहरण-स्वरूप कुछ 
प्रश्न आगे दिये जाते हैं। इनका विचार करने से यह निश्चय करने में 
सुविधा होगी कि हम कहाँ हैं और क्या प्रगति कर रहे हैं-। 


नमूने के प्रश्॒ « : हर 
[१] सिद्धान्त--  . - : 
(क) राज्य? किसे कहते हैं, उसके मुख्य तत्व/कौन-कौनसे होते है ! 


हैं 


श्र 


[२] 
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» क्या भारतवर्ष के देशी राज्यों को वास्तव में 'राज्य' कहना 

ठीक है! 

(ख) देशी राज्यों के और-मारतवर्ष के श्रन्य भागों के निवासी 
एक ओर अ्रविभाज्य है ।? इसे स्पष्ट करके समक्ाओ | 

(ग) राजा का शासन सम्बन्धी आदर्श क्या होना चाहिए ! किसी 
व्यक्ति को योग्य राजा बनाने के लिए. किन-*किन बातों की 
ग्रावश्यकता दे ! 

(घ) 'रामराज्य? का कया श्रर्थ है। इसमें क्या-क्या गुण माने 
जाते हें! 

(व) राजभक्ति और देशभक्ति का कहाँ तक और किस प्रकार 

मन्वय हो सकता है ! 

(छ) देशी राज्यों के वर्गीकरण के क्या-क्या श्राधार हैं! ओर, 
वे कहाँ तक उचित माने जा सकते हैं ! 

ऐतिहासिक-- .  .;४ : ह 


. (क) श्राय सम्रा्ों की श्रपने अधीन राज्यों के प्रति क्‍या नीति 


रहती थी ! 
(ख) क्या प्राचीन भारत में राज्य एंकतंत्री होते ये ! श्रच्छी तरह 
.  समभाश्रो रा 
(ग) हिन्दू घमंशास्त्रों श्रोर प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार राजा और 
' प्रज्ञा के कतव्य बत्ताओ ! 


(घ) अंगरेजों के शासन-काल में राजाओं की प्रजा के प्रति उपेक्षा 


क्यों होने लगी ! 

(च) अंगरेजों का, देशी राज्यों को बनाये रखने या कुछ नये राज्य 
बनाने में क्या हेतु रहा ! 

(छ) पिछलें डेढ़ सो वर्ष में राजाश्रों ने देश के प्रति अपने कतंव्य 
का कहाँ तक पालन किया ! _ 
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[३] उत्तरदाई शासन-- 

(क) उत्तरदाई शासन किसे कहते हैं । 

(ख) भारतवर्ष के किस-किस राज्य में उत्तरदाई शासनपद्धति 
प्रचलित हो गई है ! उनमें से एक राज्य की शासनपद्धति का 
परिचय दो । 

(ग) कौन-कौनसे राज्य उत्तरदाई शासन पद्धति के विचार से 
बहुत पिछड़े हुए हैं! उनमें से एक की शासन-पद्धति 
लिखो । 

(घ) वैध शासक का क्‍या अथ है ! उदाहरण देकर समभाश्रो | 

(व) कौन-कौनसे राज्य उत्तरदाई शासन पद्धति स्थापित करने के 
लिए विशेष प्रयत्तशोल हैं ! 

(४) शासन व्यवस्था-- 

(क) जिस राज्य में आप रहते हैं, अथवा जो आपके सब से अधिक 
नजदीक है, उसमें राजा कहाँ तक वैध शासक है ! 

(ख) उसमें कुल कितने मंत्री हैं, और उन्हें क्या-क्या विभाग सौरे 

एहें! 

(ग) मंत्रियों में, से कितने गैर-सरकारी है ! क्‍या वे सब राज्य को 
व्यवेस्थापक सभा के प्रति उत्तरदाई हैं! सब मंत्रियों को 
उत्तरदाई बनाने के लिए क्या योजना है ! 

(घ) व्यवस्थापक सभा का संगठन केसा है! कितने सदस्य किस- 
किस क्षेत्र या समह से निर्वाचित होते हैं ! 

(च) क्या व्यवध्यापक सभा में कुछ वर्गो' का विशेष प्रतिनिधित्व 
है ! ऐसा होना कहाँ तक उचित है ! 

(छ) राज्य में साधारण निर्वाचक की .योग्यताएँ क्‍या निर्धारित 
की गयी हैं! . 

(ज) बलिग मताधिकार का आदर्श कहाँ तक व्यवहार में श्राता है! 


श्ड्प देशी राज्य शासन 


(रू) व्यवस्थापक सभा को कानून बनाने श्रौर ,सरकारी .बजट को 
नियन्त्रण करने का कहाँ तक अधिकार है ! 
[१] न्याय व्यवस्था-- | 
(क) जिस राज्य में आप रहते हैं, अथवा ,जों आपके सब से 
अधिक नजदीक है, उसमें नीचे से ऊपर तक किस-किस 
प्रकार की अदालतें हैं | 
(ख़) न्यायनविभाग शासन-विभाग से प्रथक्‌ है या नहीं ! क्‍या उस 
पर राजा, दीवान, रेवन्यू त्रिभाग या पुलिस विभाग का कुछ 
प्रभाव पड़ता है ! 
. (ग) क्‍या न्याय इतना सस्ता है कि साधारण आर्थिक स्थितिवाला 
नागरिक उससे सहज ही लाभ उठा सकता है! ' 
(घ) मुकदमों का फैसला बहुत देर में तो नहीं होता ! 
[६] स्थानोय स्वराज्य और जनहितकारी काये--. - 
(क) राज्य में म्युनिसपेलटियाँ कितनी हैं; वे कहाँ तक प्रतिनिधि- 
5 लक हू ! ।जला-बोर्ड और पंचायतों की स्थिति केसी हैं ! 
(ख) स्थानीय स्वराज्य संस्थाश्रों के अधिकार और आयके साधन 
क्या हैं £ 
(ग) इनमें राज्य की ओर से कोई हस्तत्तेप त्तो नहीं किया जाता £ 
(घ) वालक वालिकाओं तथा प्रोढ़ों की संख्या ,के विचार से 
कितने स्कूल आदि होने चाहिएँ, झ्लोर कितने इस समय. हैं ! 
(च) कृषि और उद्योग सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था कैसी है ? 
(छ) क्या वतमान अस्पताल और झऔषघालयों से जनता कौ 
चिकित्सा छम्बन्धी आवश्यकता पूरी होजाती हैं । | 
(ज) जनता को आवश्यक भोजन, वस्त्र, लकड़ी, पानी शआआादि. 
मिलने की यथेष्ट व्यवस्थाःहै या नहीं ! क्या कभी है ! उसे 
. किस प्रकार दूर किया जाय ! 


देशीं राज्य प्ंश्नावली २४६ 
[७] नागरिक अधिकार-- 

(क) क्‍या नागरिकों को भाषण देने, लेख आदि लिखने, पत्र पत्नि- 
काएँ प्रकाशित करने तथा बाहर से मंगाने की स्वतन्त्रता है | 
यदि नहीं तो क्या प्रतिबन्ध है ! 

(ख) राज्य के कार्यो या नीति की आलोचना करने वालों से कैसा 

.. व्यवहार किया जाता है। 

(ग) अच्छा उपयोगो साहित्य प्रकाशित करने में राज्य की ओर 
से क्या प्रोत्ताइन मिलता है ! 

(ध) राज्य में वेगार या गुलामी तो किसी रूप सें प्रचलित नहीं 
है! 

(च) क्या राज्य में छुपे हुए कानून हैं ! ओर क्या उनका ठीक 
तरह पालन होता है ! 

(छ) जागीरी इलाकों में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, 
क्या व्यवस्था की जा रही है ! 

(ज) राज्य की वाषिक रिपोर्ट छुपती है या नहीं ! क्‍या वह, सर्व- 
साधारण को आखानी से मिल सकती है ! 


[5] भारतीय संघ और देशी राज्य-- 

(क) भारतवष में कुल कितने देशी राज्य हैं १ 

(ख) क्या सब देशी राज्य भारतीय संधं (था पाकिस्तान ) की 
शासन सम्बन्धी अलग-अलग इकाई बन सकते हैं! इकाई 
बनने के लिए कया गुण होने आवश्यक है ! 

(ग) केन्द्रीय सरकार को किन-किन विषयों का अधिकार रहना 
अत्यन्त श्रावश्यक है ! श्रोर क्‍यों ? 

(घ) क्या किसी देशी राज्य का भारतीय संघ (ओर पाकिस्तान) 
से स्वतंत्र रहना उचित या व्यावह्यरिक है | 

३२ : 


२५० . देशी राज्य शासन 


(च) भारतीय स'घ और पाकिस्तान इन दो राज्यों में से किसी एक 
में शामिल होने के .लिए देशी राज्यों के लिए किन-किन 
बातों का विचार करना श्रावश्यक था। 


[£] विविध-- 

(क) 'क्या कशभीर इसलिए, हिन्दू राज्य हैं कि हिन्दू राजा उस 
प्रदेश पर शासन करता है, जिसकी जनता अधिकांश में 
मुसलमान है ? अथवा, क्या हेदराबाद, वहाँ हिन्दूं जनता की 
प्रधानता होते हुए, इसलिए, मुसलिम राज्य है कि एक 
मुसलमान उन लोगों के भाग्य पर शासन करता द्वे!! इस पर 
अपने विचार प्रगठ करो | 

(ख) 'देदराबाद में स्टेट कांग्रेस उस अथ में साम्प्रदायिक कदापि 
नहीं है, जिसमें इस शब्द का प्रयोग भारतवर्ष में किया जाता 
है ।! म० गांधी के इस कथन को समभझाओ। 

(ग) छुराज्य और स्वराज्य में क्‍या अन्तर है! 

(घ) रियासतों में शासन-सुधार कराने या उत्तरदाई शासनपद्धति 
स्थापित कराने का आन्दोलन करनेवाले राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं 
को किन-किन बातों की ओर खास ध्यान देना चाहिए ! 

(च) जनता में नागरिक भावनाओं का प्रचार करने के लिए, 
किन-किन उपायों को काम में लाना आवश्यक है। 


देशी राज्यों के सम्बन्ध में 
हमारी नई पुस्तक 


देशी राज्यों की जन-जाग्रति 


इस पुस्तक में 
अंगरेजी राज में राजाओं ने जनता के द्वितों की कैसी उपेक्षा की, 
ओर जनता का असंतोष बढ़ने पर कुछ महानुभावों ने किस प्रकार 
तरह-तरह की मुसीबतों को मेलते हुए जनता-जनादन की सेवा की, 
और उसे सोते से जगाया ! उनके कार्य में कैसे-केसे विश्च आये, किस 
प्रकार उन्हें जेल-यातना, श्रौर लाठियों की वर्षा सहनी पड़ी तथा गोलियों 


"का शिकार होना पड़ा, परन्तु उसके बाद भी आजादी और जागरण का 


भंडा उठाने के लिए दूसरे युवक और महिलाएँ आगे बढ़ीं | एक-एक 
' राज्य में क्था-क्या काम हुआ और किस तरह विविध राज्यों की एक 
केन्द्रीय संस्था काथम हुईं; उसने किस प्रकार संगठित आन्दोलन किया, 
खासकर पिछले पेंतीस-चालीस वर्ष के जागरण का क्‍या फल है ! 

इन वातों का सिलसिलेवार वर्णन पढ़िए, विचार कौजिए और 
अपना आगे का क्रत॑व्य निर्धारित कीजिए | 

कुछ अध्याय ये हैं ;-- 

१--अंगरेजी राज में राजाओं का स्वेच्छाचार 
२--रियासती जनता का असन्तोष 
३--क्रान्तिकारी आन्दोलन 
४--जागति का श्रीगर्णे श 
५--विजी लिया सत्याग्रह 
६--राजपृताना मध्यमारत सभा 


देशो राज्य शासन 


७--राजस्थान सेवा संघ 
[विगं का किसान- आन्दोलन, मेवाड़ के जाटों का आन्दोलन, 
सिरोही हत्याकांड, बून्दी में स्रियों पर फोजी सिपाहियों का 
हमला, बून्दी में गोलीकांड] 
८--अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद 
६--प्रादेशिक समितियाँ 
१०--कांग्र स और देशी राज्य 
११--विविध विचार-पारणाएँ 
१२--जन जाणति और साहित्य 
१२३--कशमी र 
१४--पंजाब के राज्य 
१४-शिमला पहाड़ी राज्य 
१६--काठियावाड़ और गुजरात के राज्य 
१७--राजपूताने के राज्य | 
[जोधपुर, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, -अलबर, जेसलसेर, 
भरतपुर, कोठा, ड्गरपुर ] 
१८-मध्यमारत के राज्य 
[गवालियर, इन्दौर, भोपाल, रीवा, रतलाम, ओोरछा, काबुआ] 
१६--उड़ीसा के राज्य 
२०-हेदराबाद 
१- मैसूर 
पुस्तक छप रही है | नवस्वर ( १६४७ ) में प्रकाशित होगी । 
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